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सयुक्त राज्य अमारेंको की शासन प्रयात्षी (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फुस्‍्कृतो , 


हे 


की श्र 
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सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ तथा स्विट्जरलैंड, इन दोनों ही देशों 
की शासन प्रणाली अनुपम है । दोनों में ही कुछ ऐसे विचित्र लक्षण पाये जाते.हैं जो 
कि अन्यत्र नहीं मिलते | यदि सोवियत संघ की शासन प्रणाली एक-दलीय, है तो 
स्विट्जरलैंड की निदंलीय अथवा बहुदल्लीय; यदि *सोवियत संघ का जनतांचिक 
केल्द्रीवताबाद (वका॥०८०४० ०६॥४०४877) राजनीति शार्ू में एक नवीन , 
. चारशणा है तो स्विदज्रलैंड में जनमत संग्रह एवम्‌ उपक्रम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दल 
उपकरणों का प्रयोग भी आज संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों 
की छोड़ कर अन्य कहीं नहीं पाया जाता । यदि सोवियत संघ कें सर्वोच्च सोवियत 
का प्रेजिडियम (6&0]पा०) एक विचित्र संस्था ग्रतीत होती है तो स्विट्जरलैंड 
की बहुल (9प्780) कार्यकारिणी भी कुछ कम आकर्षण का केन्द्र नहीं है | दोनों 
ही देशों की शासन प्रणाली निरन्तर परिवर्तनशील रही है। । 
क्‍ सोवियत शासन प्रणाली सर्वह्दारा अधिनायकत्व (70 ०छघत80 पं०2६ 
> 073ध9) की मूल धारणा पर आधारित है और उसका उद्देश्य एक साम्यवादी 
समाज की स्थापना करना है | जैसा कि प्रस्ठुत पृष्ठों के पढ़ने से ज्ञात होगा सोवि- 
यत संघ में साम्यवादी दल के नेतृमएडल (प्रजिडियम) का ही अधिनायकत्व इस 
समय है ओर यही अपने को 'सर्वद्वारा? का प्रतिनिधि होने का दावा कव्ता है?।_ 
सोवियत राज्य अति शक्तिशाली है। माक्संबाद की यह मूल धारणा थी कि आदर्श. 
साम्यवादी समाज में राज्य विधटित हो जायेगा । माक्संवाद की एक मूल धारणा 
यह भी थी कि किसी वस्तु की मात्रा ((०७॥४६०) जब तक एक निश्चित सीमा तक 
नहीं पहुँच जाती तब तक उसमें गुणात्मक ((ए४ ६४०४८) परिवर्तन नहीं हो - 
सकता | सम्भवतः सोवियत राज्य की शक्ति में अभी उस सीमा तक विकास नहीं 
हुआ है जहाँ से उसमें गुणात्मक परिवर्तन, अर्थात्‌ राज्य का विधघटन होना 
धारम्भ हो सके | वर्तमान सोवियत राज्य व्यवस्था को देखते हुए यह कल्पना करना 
भी भयंकर लगता है कि इसमें राज्य की शक्ति में और विकास होगा ।. * 
स्विटज़रलेंड भी आज “विशुद्धतम प्रजातंत्र* नहीं रह्य है | जैसा कि आन॑ल्ड 
ज़रकर (270 20८०7) ने वैस्ट्न पोलिटिकल क्कर्टरली (छ7०४०# 
22077#0०47 (४67४०४४$) में अपने एक लेख में लिखा है, आज लगभग सभी 
देशों में अजातंत्र दो तत्वों से अस्त होता बा रहा है: (१) विशेषज्ञ (०ए८४8) 


“७ 


जी 
। ध्ह 





और स्विस शासन संस्थायें इन वृक्षों की ही माँति संकट बीत जाने पर अपनी 
स्थिति-पुनः प्रात कर सकी हैं। परन्तु यह भी अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
संकृटकालीन व्यवस्था कुछ तो हानी साधारण व्यवस्था को कर ही देती है। 
स्वि-जरलैंड में हम देखते हैं कि राज्य निरन्तर अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा 





और (२)-संक्टकांतीन न्यवस्थायें (7४६९५ 70277765) । स्विटिज़रलेड' भी 

इन दोनों से विमुक्त नहीं रद सका है| निस्सन्देह स्विटज़रलेड में संकटकालीन ५ 
ब्दघस्थायें आइस की केवल उस गाड़ी के समान सिद्ध हुयी हैं जिसके आग जाने से 
सड़क के वृत्ों की डालियाँ ओर पत्तियाँ मुड़ तुड़ जाती हैं ताकि गाड़ी गुज़र सके 








हैं, कार्यकारिणी उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है ओर सबंसे महत्वपूर्ण तथ्य _ 


७</ ४ श्ह्ा है जि #43-+ परम)» नही 


परिश्ञाम यह है कि जन-समायें (37ं४ला/०706), कैन्टनों की परिषदें, यहाँ . 


तक कि स्वयं संधीये सम महत्वहीन होती जा रही है | वतंमीन स्थिति में ज़ब कि 
प्रत्येक राज्य एक कल्याणकारी राज्य बनता जा रहा है ऐसा होना स्वाभाविक ही 
है! यह प्रजातंत्र का एक नया रूप है। यह प्रजातंत्र का एक नया युग है जिसमें 
जनतंत्र के आर्थिक इष्टिकोश (०८०070770 6०70०:४००) को अधिकाधिक बल 
दिया जा रहा है। 

“इन्हीं कुछ विचारों को लेकर प्रस्तुत पृष्ठों में सोवियत संघ तथा स्विटज़र- 

लैंड, इन दो देशों की शासन प्रयालियों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया 
हैं। इस अध्ययन में अनेकों विदेशी लेखकों के ग्रन्थों की सहायँता ली गयी है । 
“उन सबका में आमारी हूँ | आशा है यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के राज- 
'नीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी ।..........-- 
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के 


सोवियत गण-राज्य संघ 
का 
संविधान 


अध्याय * हा 
संविधान का विकास कि 
जिस प्रकार रूसी साम्यवाद मानव सम्पता के इतिहास में एक नया.प्रयोग 

माना जाता है उसी प्रकार रूसी राजनैतक संस्थायें" भी मानव शासन प्रणालियों 
में अभूतपूर्व हैं | वास्तव में रूली समाज की प्रत्येक व्यवस्था--शजनेतिक, सामा 
जिक तथा आथिक--पाश्चात्य ग्रजातंत्रवादी व्यवस्था के प्रतिकूल ही नहीं बल्कि 
उसको एक चुनौती भी देती है। रूसीसंवधान अनोखा है, इसमें प्रजातंत्र, 
संघ व्यवस्था, संसदात्षक शासन, द्विसदनीय प्रणालों इत्यएद महत्वपूर्ण राजनैतिक 
धरणाओं का इस प्रकार निरूपण किया गया है कि जिस अर्थ में इन घारणाओं 
का प्रयोग पाश्चात्य ग्रजातंत्रवादी देशों में होता है वह अर्थ ही सोवियत संघ में 
इन धारणाओं का दिखाई नहीं देता | इसका कारण यह है कि वहाँ पर सम्पूर्ण 
राजनेतिक तथा सामाजिक व्यवस्था माक्स तथा लैनिन के स म्यवादी सिद्धान्तों 
पर आधारित है। १६१७ की क्रान्ति के उपरान्त यह सिद्धान्त ही रूसी समाज के 
आधार बन गये थे | 

ह सोवियत न्यायविधाविशारदों (]००४७(७) के अनुसार एक संविधान किसी 
राज्य को सामाजिक शक्तियों के पारस्परिक सम्बंधों की कानूनी अभिव्यक्ति करती ._ 

. है। यह सामाजिक शक्तियाँ स्वयं उस राज्य की भोगोलिक, आथिक, सामाजिक. . 
तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं परम्पराओं की उपज होती हैं। इस दृष्टिकोण 

' से किसी देश के संविधान को सममने से पूव यह आवश्यक है कि उस देश की 

. भोगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक परम्पराओं का - 

भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया जाय | 

सोवियत संघ एक विशाल देश है जो कि संसार के ह भूभाग पर फैला 

. हुआ है | इसकी जन संख्या लगभग २१ करोड़ है। क्षेत्रफल के विस्तुत होने के 

क्‍ कारण इसमें हर प्रकार के जलवायु वाले--गरम से गरम न्था 
भूमि तथा निवासी ठंडे से ठंडे--स्थान पाये जाते हैं | इसकी भूमि ऐसी है कि 

द हर प्रकार को उपज--गेहूँ, राई, कपास, रेड, तम्बाकू, चीनी, 
इत्यादि के लिये उपयुक्त है। हर प्रकार के पशु यहाँ मिलते हैं। खनिज 

/: पदार्थों के लिये भी इस देश पर प्रकृति की कृपा है। लोहा, कोयला, सोना, 

' चान्दी, पैट्रोलियम, प्लेटिनम, रेडियम, यूरेनियम, पोद्गाश, फोस्फेट, मैंगनीज़, 
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ना हर पर है 
वांचा, मरकैरी, इत्यादि क्षमी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्तमान काल में 
सोवियत संघ की इस* विशाल प्राकृतिक देन का विज्ञान के साधनों द्वारा उपयोग 
किया गया है जिसका फल यह है कवि सोवियत संघ ही आज संसार में एक ऐसा 


. गज्य कद्ट! जा सकता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ आत्मनिर्भर है। 


का 


पे म्यवादी शासन व्यवस्था के अन्तगंत सोवियत संघ ने नियोजित 


. उत्तादन (87760 (7०0४८४००) द्वार कृषि एवं उद्योग दोनों में ही 
 ब्लाश्वयं जनक उन्नति की 4 अब तक वहाँ पर ४ पंचवर्षीय योजनायें 
. सफल्तापूबंक लागू हो चुकी हैं ओर छुठी पंचवर्षीय योजना का उद्धांठन 


हो, ग़या है। रूस की इस आशिक प्रगति का वहाँ की शासन व्यवस्था पर भी 


. गहरा प्रमाव पड़ा क्योंकि जैसे-जैसे उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीकरण तथा 
, खेतों का सामूहिकारण किया गया अर्थात्‌ जैसे जैसे राज्य कृषि तथा उद्योग के 
' ज्षेत्रों को अपने स्वामित्व में लेता गया वैसे-वेसे यह भी अधिकाधिक श्रावश्यक 


समझा गया कि शक्ति का अधिक से अधिक केन्द्रीकरण किया जाय ताकि अपनी 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्य को कोई बाधा या कठिनाई न हो। 


. अतः विशेषकर १६२७ के उपरान्त जब कि नवीन आर्थिक नीति का युग समाप्त 
. होकर सामाजीकरण का युग आरम्भ हुआ राज्य भी अधिकाधिक शक्तिशाली, सुदृढ़ 


तथा संगठित होता हे आ कुछ लोगों का तो विश्वास है कि सोवियत शासनतंत्र 
“स पतन ०३३ कक 4“ * # तंत्र [ हिए& पं किक 
अधिनःयकवादी है | तय ही पाश्चात्य प्रजातंत्रवादी मापदंड से देखने पर 


विय >कू 25 ब्क 
_गीवियत राजनेतिक प्रणाली प्रजातंत्रात्मक नहीं कही ज्ञा सकती, परन्तु यह बात 


'पत्र-दग्रस्त ६ कि बह मापदंड ही उचित मापदंड है या नहीं, क्‍योंकि यदि सोवियत्‌ 

लेखकों को बात मानी जाय तो केवल सोवियत्‌ साम्यवादी शासन व्यवस्था द्दी 
वास्तव में प्रजातंत्रात्मक है| 

सोबियत्‌ समाज में सहत्तों विभिन्न जातियों का होना एक अन्य तत्व है 

जिसने सोवियत राजनेतिक प्रणाली को प्रभावित किया है| अनुमान लगाया गया 

कक है कि सोवियत्‌ संघ में इस समय १८५ से कम विभिन्न जातियाँ 

॥.. थथ07० 065) नहीं हैं। यह विभिन्न जातियाँ विभिन्न 

* पघमावलम्बी हैं, विभिन्न भाषायें बोलती हैं, इनके सांस्कृतिक 

विकास के स्तर में भी पारस्परिक अन्तर है। इन सब को एक प्रशासन के 

ब्राधीनू कर इन परूराज्य करना सोवियत्‌ सरकार के लिये सदैव एक समस्या 

रही है | आरशाह। काल में निश्चय ही इन जातियों की संस्कृति अथवा विशिष्ट 

उप के कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और ज़ारों की सदैव यह नीति रहती 





हू. मम विभिन्न विशेषताओं को नष्ट करके इनको बलपूवक रूसी 
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ह!' बा 
जाति में मिश्रित (रिप्रष्झर८०४00) कर दिया जाय। परन्तु लैज़्नन भथा 
स्टालिन की आरम्म से ही इन्त संबंध में यह नीति थी कि साम्यवादी राज्य की 
राजनेतिक तथा आधथिक व्यधस्था की सीमाओं के अन्दर इन जातियों को पूँश 
सांस्कृतिक स्वतंत्रता होनी चाहिये। अतः रूसीकरण (२ए5आ८्८स०घ) की 
नीति का परित्याग कर दिया गया और प्रत्येक जाति को अपनी भाषा को प्रयुक्त 
करने तथा अपनी संस्कृति का विकास करने के लिये प्रोत्साइन दिया गयाँ+' केवल 
इन जातियों की राजनेतिक तथा आधिक व्यवस्था साम्यवादी होनी चौहिये। 
१६२४ तथा १६३६ के संविधानों में यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया था |! 

इसमें सन्देह नहीं कि सोवियत इतिहास में भी अनेकों ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जिनमें राज्यों को इलात्‌ पूउक सोवियत संघ के आधीन किया गया जैसे 
१६२१ में जॉजिया को यद्यपि उसने १६१८ में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी 
इसी प्रकार यक्रेन, व्हाइट रूस, काकेशस तथा ऐशियाई जनतंन्नों म॑ स्वायत्तता 
के आन्दोलनों का दमन कर दिया गया | अनेकों बार रूसी जनता तथा कम्यूनिस्ट 
दल में “शुद्विकरण” (007268) किया गया, राज्यों की सीमाये बिना उनकी 
सहमति के ही बदल दी गयीं, लोगों का निर्वासन (0690790707) किया शया, 
केन्द्रीय निर्णयों के अनुसार राज्यों की सरकारों में परिवर्तन कर दिये गये, परन्तु 
इतना सब कुछ होते हुये भी वैब के इस मत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि सोवियत संघ ने बड़ी कुशलतापूवक जातीयता की समस्या का समाधान कर 
लिया है। जी० डी० एच० कोल तथा शमैन जैसे लेखकों ने भी इस संबंध में 


सोवियत राज्य की प्रशंसा की है। निश्चय ही सोवियत सरकार एक बहुराष्ट्रीय- 
(7पात-789079]) अ्रथवा अराष्ट्रीय (घाना&त078]) राज्य निमित करने 


में सफल हुई है | इस सफलता में सोवियत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं बड़ी 
सहायक सिद्ध हुई! | इन योजनाओं का एक परिणाम यह हुआ कि अरूसी गणराज्य 
(707- रिप्रन्‍37 7९०ए०॥८४) भी आर्थिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक दृ्ठि: 
कोण से रूसी गणतंत्र (२८५७४७० रि८७पं०॥०) के समान स्तर पर आ गये 
साथ ही साथ शिक्षा का भी प्रयोजन किया गया जिससे निरक्षरता दूर हुई और 
विज्ञान का प्रसार हुआ । विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं तथा संस्कृति के विकास को भी 
पूर्ण प्रोत्साहन दिया गया | १६४१ में अनुमान लगाया गया कि सोवियत संघ में 
६० भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होती थीं । 

| विभिन्न जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के हेतु राजनेतिक प्रबन्ध भी किये 
गये | सैद्वान्ततः गण्राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सोवियत 
संघ से श्रलग हो सके जिसको लेकर सोवियत संघ के प्रशंसक गव से दाबा 


है| 
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बज सोवियत मणु-राज्य संघ का संविधान 
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5३०० मी 
| $ है सोजियत राज्य स्वे*्छा से संगठित होने वाले गणराज्यों का संघ हट (ए०प्रा- 
; जाए प्रगांणार रण ए00४॥०5) | १६३६ के र्ालिन संविधान में सोवियत- 
. ड्प्रोस के स्थान पर एक तुप्नोम-्टोवियट की व्यवस्था की गई थी। इस द्विसद्नीय 
: ब्घान मंडल के दूसरे सदन श्र्थात सोवियट आफ नेश्नलियीज (506 ०६ 
४ ०7268) का संगठन इस प्रकार किये जाने की व्यवस्था कौ गई कि 
. दिमित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व आ्राप्त हो सके । इस संविधान में यह भी 
: ब्रोष्णा की गयी कि “सोवियत,राज्य का यह एक अपरिहाय (766280!8) 
कानून है कि इसके सब नागरिक बिना जाति या वंश का मेदभाव किये आर्थिक, 
एाजकीय, तान्झ _ऊ, सामाजिक तथा राजनैतिक ज्षेत्रों में समान अधिकारों के 
प्रंघकारी होंगे । प्रत्यक्ष या परोज्ष रूप से इन अधिकारों को सीमित करना या 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जाति अथवा वंश के आधार पर किसी नागरिक को 
विशेष बकःर देता, या किसी जाति (720072॥09) अथवा वंश (7208) के 
विरुद्ध घणा, और अथवा उसकी मानहानि करना विधान द्वारा दंडनीय होगा? | 

१ फरवरी १६४४ को मोलोटोब योजना में गणराज्यों को २ आश्चयंजनक 
अधिक दिये गये : प्रथम यह कि गणराज्य विदेशों से सीधे संबंध स्थापित कर 
सकते हैं; दूसरे, गणराज्यों को अपनी सेनायें (7077 £०778078) रखने 
का अधिकार दिया गया जो कि उनके अपने प्रतिरज्षा मंत्रियों के आधीन होंगी 
गद्यपि यह सेनायें सोवियत सेना का भाग होंगी | इसमें सन्देह नहीं कि यह दोनों 
शुधिकार केवल दिखावे के लिये दिये गये थे | विशेषकर सोवियत संघ का लक्ष्य 
“ पहले अधिकार से अपने लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व 
. प्राप्त करना था, परन्तु इस दिशा में वह अधिक सफल न हो सका | सोवियत संघ 
' के केदन्ञ दो राज्यों, वृक्केन तथा बाइलोरशा, को ही संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व 
। प्राप्त हो सका अन्य को नहीं । 











। सोवियत संविधान का इतिहास 


१६५७ के क्रान्त के उपरान्त रूस में जिन राजनैतिक संस्थाशओ्रों का 
। उद्भव हुआ उनको सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि अपने पू्वज अर्थात 
,. जारशाई' काल की राजनैतिक संस्थाओं से उनका कोई मेल नहीं मिलता । वह 
|. एकदम नवीन थी १६१७ से पूर्व वास्तव में रूख एक निरंकुश शासनतंत्र--जार- 
! शाही-द्वारा शासित होता था | इस शासन तन्त्र में प्रजावन्त्रवाद अथवा प्रतिनिधि- 
मूलक संस्थाओं के लिए अधिक स्थान नहीं था | । 
वास्तव में रूस का इतिहास ८६४ ईसवी से आरम्भ होता है जब कि बाइ- 


के कः 
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क् छा ४७० 
हि कं हर. 


किंग वंश के एक राजकुमार ने रूस पर श्रपना प्रभुत्व* स्थापित कर लिया इस 
वंश ने १२४० ईसवी तक राज्य किया | मध्य काल ६/[०0०- 4268) में रूसी 
लोग धीरे धीरे पूर्वी युरापीय'मैदान में फैलने लगे, परन्‍्त्रु पश्चिमी सभ्यता से बह 
बहुत दूर रहे | इस काल में उन पर ३ प्रभाव ऐसे पड़े जो उनके भविष्य के लिये 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुये | वह थे-- 

(१) €वीं शताब्दि में उनका एक रूरिक (रिप्रापंट्र) नाम के जर्मन सरवार ” 
द्वारा पराजित होना | रूरिक ने उनका सैनिक संगठन किया और युद्धों तथा 
विजय के लिये उनमें चाव उत्पन्न किया | है 

(२) रूरिक के अन्तर्गत विजय-यात्राओं (०८०८०॥४०४४७) में उनका 
बीजनटाइन-साम्राज्य के सम्पक में आना जिससे प्रभावित होकर दसवीं शर्तान्दि 
में उन्होंने पेगन धर्म को छोड़कर पूर्वी पंथ (६०४४7 (ए0८) का ईसाई धर्म 
स्वीकार कर लिया | गो 

(३) तेरहवीं शतताब्दि में उनका एक एशिया की जंगली जाति तातार 
द्वारा विजित होना जिसने उनको निरंकुश शासन से परिचित कराया ; 

पंद्रहवीं शताब्द के मध्य में एक रूसी सरदार ने जो कि सास्को का एक 
राजकुमार था तातार प्रभुत्व से मुक्ति दिलाई और वह स्वयं रूस का ज्ञार बन | 
गया । तदोपरान्त रूस में ज्ञारशाही प्रारम्भ हुई। ज्ार निरंकुश शासक ये परन्तु * 
उनकी निरंकुशता पर आरम्भ से ही दो सींमायें थी: प्रथम, सामन्तों की परिषद 
जिसका नाम था बॉयर्स (80905); द्वितीय, चर्च का पादरी बर्ग (0०६5४) 
जिसका कि रूसी जनता पर बड़ा प्रभाव था | श्र 

१६१३ में माईकल रोमनोव रूस के राजसिंहासन पर बैठा | तब से लगभग 
३०० वर्ष तक यह वंश रूस में सत्तारूढ़ रहा | इस वंश के सब से सुप्रसिद्ध तथा 

विख्यात शासक पीटर (१६८२-१७२५) तथा कैथरीन द्वितीय 

रोमनोव वंश (१७६२-१७६६) थे | इनके शासन काल में रूस ने बढ़ी 

उन्नति की । साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त देश का औद्योगी- 

करण हुआ ओर देशवासियों का यूरोप वालों से भी सम्पर्क बढ़ा। यह कहना 
अनुचित न होगा कि वतमान रूस पीटर तथा कैथरीन के श्रम का ही फल है। 

श्यप से श्८प१ तक अलैग्जेन्डर द्वितीय रूस का जार रहा | उसके शासन 

काल में मुख्यतः ३ सुधार हुये ; (१) अधंदासों को मुक्ति (७एर०ालए०00०7) 

प्रदान करना | (२) न्याय के लिये १८६१ में दीवानी तथा 

आओ द्वितीय फौजदारी न्यायालयों की स्थापना करना । इन न्यायालयों में 

चुपार सब से निम्न भ्रेणी जस्टिल ऑफ दी पीस (]प0४76४ ० 


॥ ॥ 
झा 


| '“थर्टी | क्तेंशन में अतिवादी बहुमत में थे अतः वह अपने को बाल्शेविक कहने 
« ज्गे); दूसरे, नरम विचारवाले (१(०0७72(68) जो कि मैनशेविक ((८॥96- 
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छ6'2९७८०) को होती थी जो कि स्थानीय जनता द्वारा चुने जाते थे। फिर 
दादईशिक तथा भ्रमण नैायालय (णाएपा ०6775) होते थे और अ्रन्त में 
सकप्र स्पायालय जो कि, राजघानी,में स्थित था। (३) रपट मे स्थानीय 

शासनीय संस्थाओं की स्थापना | इनका नाम जैमस्टोव (2279:0५5) रखा 








: ब्या इनमें किसानों, नगरवासियों एवम्‌ सामन्‍्तों के प्रतिनिधि होते ये। कुछ हो 


दिनों दश्चात्‌ स्थानीय स्वशासन की इस प्रकार की संस्थाये नगर-परिषदों के रूप 


' में नगरों में भी स्थापित की गई, | इनको ड्य मा (]0प779) कहते थे । 


उपश्नीसरवी शताब्दि के अन्त में ओद्योगिक क्रांति के परिणाम के फलस्वरूप 


रूस में मी मध्यम-बर्ग (77700]6 ८४०5५) का सुजन होने लगा। यह वर्ग जिसमें 


डाक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, बंकर, व्यापारी इत्यादि 
४ इकअअ सम्मिलित होते हैं सुधारवादी तथा उदारवादी होता है। यूरोप 

“के लगभग सभी देशों में स्वतंत्रता तथा संवैधानिक सरकार 
(००७नप् ४002 8०एथणायथ्या) के आन्दोलनों का नेतृत्व इसी बर्ग ने 
किया । अतः रूस में भी ऐसी विचारधारा वाले क्रान्तिकारी गुट बनने लगे | 





' ह्वामाविक रूप से असंख्य किसान जो कि खेतों को छोड़ कर मिलों कारखानों में 
' भज्भदरी करने लगे ये इनकी ओर आकर्षित हुये । परिणाम यह हुआ कि श्ष्ध्८ 





सी में हूर्स-सामाजिक-प्रजातंत्रवादी-दल (रिप्रष्शंशा 5009 एिश॥0०४० 





. फुछ्मए) का जन्म हुआ | शीघ्र ही यह दल दो भागों में विभक्त हो गया--एक 


भ्रतिबादी, जो कि बॉल्शेविक कहलाये (बॉल्शेविक के शाब्दिक अर्थ हैं बहुमत 


55) कइलाये क्‍योंकि पार्टी कन्वेशन में इनका अल्प मत था। 
१६०५ में जापान जैसे छोटे से देश के हाथों जो रूस की मानहानि हुईं 
उससे इन आन्दोलनकारियों को प्रशासन की निन्‍्दा करने का अच्छा अवसर 
प्रात्त हुआ । परिणाम यह हुआ कि ज्ञार निकोलस द्वितीय 
१३०१ के सुधार (१८६४-१६१७) को मजबूर होकर अवंतूबर १६०५ में एक 
क्‍ घोषणा (/27०४(०) प्रचलित करनी पड़ी जिसमें उसने श्रपनी 
प्रजा को भाषा, घर्म तथा अन्य प्रकार की खतंत्रतायें प्रदान करने का वचन 
दिया और साथ ही एक रूसी संसद (ब्यूमा 7)0788) के निर्वाचन की भी 


अर! 
, प्ोपणाकी। 


स्‍ 
। 


इस घटना को एक क्रान्ति कहा गया है। वास्तव में ऐसा.कहना श्रति- 
श्युक्ति होगा । यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि जनतंत्र की दिशा में रूस में यह प्रथम 
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पग था परन्तु यह प्रयोग अधिक दिनों तक न चल सका। १६०६ जन प्रशैम 
ब्य मा निर्वाचित की गई परन्तु ज्ञार का मंत्रियों से मतभेद होने के कारण शीघ्र दी 
भंग कर दी गई | यही दशा १६०७ में निर्वाज्ित दूसरी ड्यूमा की हुई। इस 
बीच म॑ ज्ञार की स्थिति पुनः संभल गईं | बार बार ड्य मा को मंग करके अन्त में 
उसने मताधिकार को इस प्रकार सीमित कर दिया कि नव निर्वाचित ब्य मा में 
उसी के समथक तथा पक्ष॒पाती हों | अब ब्य मा बृणतः जार के हाथ की कटतली ' 
बन गईं | परन्तु क्रान्तिकारियों के लिये ड्यू मा क्रान्ति का प्रतीक तथा आन्दोलन 
के लिये प्रेरणशाजनक थी | वह उनको निरन्तर इस बात का स्मरण कराती रही कि 
कभी उन्होंने ज्ञार के भी छक्के छुड़ा दिये थे और इस बात की आशा उत्पन्न करती 
रही कि समय आने पर वह घ॒ुणात्मक ज़ारशाही को उखाड़ कर फेंक सकेंगे | 
१६१७ से पूर्व रूत की सामाजिक, आधिक तथा राजनैतिक दशा वह 
थी जो फ्रांस की १७८६ में क्रान्ति के समय थी--अर्थात्‌ रैस एक सामाजिक क्रांति 
| के लिये पूर्णतया तैयार था। यद्यपि जारों ने रूस का 
हि कल आ्रौद्योगीोकरण करने के काफी प्रयत्न किये परन्तु रूस 
कृषिप्रधान रहा । इसकी जनसंख्या के लगभग ७५ व्ति- 
शत लोग कृषि से अपना पेट पालते थे, लगभग ८६ प्रतिशत गांवों में रहते थे | 
परन्तु कुल भूमि का केवल ३० प्रतिशत भाग ही किसानों के हाथों में था शेष 
७० प्रतिशत भाग पर भूमि पतियों, मठों (700980768), शाही घरानों तथा 
कुलक (]:ण०पांट85) का स्वामित्व था| खेती करने के ढंग पुराने थे और खेतों 
का क्षेत्र मी आधथिक दृष्टि से छोटा था | अतः उपज पश्चिमी देशों की अपेज्ञा बहुत 
कम थी और फिर किसानों पर ही करों तथा लगान का अधिकांश बोक था । 
साधारण लोगों का जीवन-स्तर बहुत खराब था, उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ का 
कोई उचित प्रबन्ध नहीं था। अतः शैशव मृत्यु संख्या ([)997६6 7०६) 
तथा जनसाधारणमत अनुपात (०7००) 06200 ४०४6) यूरोप के अन्य देशों 
की अपेक्षा कहीं अधिक था | 
राजनैतिक दृष्टिकोण से भी जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है रूस 
यूरोप के देशों से शताब्दियों पीछे था वहाँ पर निरंकुश शासनतंत्र स्थापित था। 
जार की शक्ति असीमित थी, उसके ऊपर कोई प्रभावशाली वैधानिक मर्यादा. 
नहीं थी। यरोप में उन्नीसवीं शताब्दि से ही प्रजातंत्र की ओर राजनैतिक विकास 
गतिमान था परन्तु रूस में इसके विपरीत निरंकुशताबाद की दिशा में। निस्स- 
न्देह शासन प्रणाली में ज्ञार के अतिरिक्त एक मंत्रिपरिषद (०0णात] ० 
पर9७०8) तथा एक सिनेट (न्यायपालिका) की भी व्यवस्था थी। १६०५ के 
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सोवियत गण-राज्य संघ का सं विधान 
कै 


उपन्तब्णंक कम (क्धिनमंडल) का भी निर्वाचन होने लगा था हे होली 
ब्ाइनड (म्रणए ठद्रग०्पैं) नाम की घार्मिक संस्था भी मइत्वपूर्ो थी। पर के 
दब की शक्ति नामशात्र की थीं. वास्तव में उनको कोई अधिकार नहीं थे | 
छत: जार ई प्रशासन में सर्वोच्च तथा निरंकुश अधिकारी था | 
१६१४ के महायुद्ध के समय रूस की उपरोक्त दशा थी। परन्तु रूस जम॑नी 
के विदद्ध युद्ध में कूद पढ़ा | जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया रूसी सरकार का भडा 
फूटने लगा | एक के बाद दूसरी पराजय ने सरकार का साहस तोड़ दिया | उधर 
बनता में ८ इरंतोप फैल रहा था। क्रान्तिकारियों ने सुवावसर देख (मार्च- 
१६१७) पेट्रोग्रेड (22008720) में विष्लव आरम्भ कर दिया | सैनिक तथा 
अ्रन्य सरकारी पदाधिकारी तो इस बात की प्रतीक्षा कर ही रहे ये। वह तुरन्त 
क्रान्तिकारियों से _जा मिले। ज़ार ने और कोई चारा न देख राजतिंदासन का 
परित्याग (300702007) कर दिया | 
इस प्रकार रूस में निरंकुश शासन का अन्त हो गया और उसके स्थान 
पर एक अस्थायी सरकार (०शंक्नणाथ 80एथणाग०7) की स्थापना कर दी 
गई यह नवीन सरकार मध्यम-श्रेणी वर्ग के समुदायों और नरमदलीय (07066- 
४८) समजजबा दियों के सहयोग से बनी थी ओर इसका लक्ष्य एक उदारबादी 
्रबातंत्र (#9ट9] 0७770८:०८ए०) की स्थापना करना था । परन्तु आरम्भ से 
ही यह स्पष्ट था कि यह सरकार अधिक दिनों तक न चल सकेगी। अ्रतिवादी 
_ छमाजदादी लैनिन के नेतृत्व में जनता के समक्ष एक समाकक्‍संवादी कार्यक्रम 
“ का प्रचार कर रहे थे जो कि एक युद्ध पीड़ित, भूखी, नंगी जनता को निश्चय ही 
बड़ा आप लगा। जनता की तत्कालीन समस्या रोटी तथा कपड़े की थी। 
मताधिकार, निर्वाचन, सँसद, संविधान यह सब बिना आथिक सुरक्षा के अथंहीन 
थे। अस्थायी सरकार के पास जनता को आथ्िक सुरक्षा प्रदान करने का कोई 
, विश्वसनीय कार्यक्रम नहीं था। इसके विपरीत साम्यवादी कायक्रम उन्हें आशिक 
समानता तथा जनराज्य के सुनइले दृश्य दिखा रहा था। परिणाम यह हुआ कि 
२६ अक्टूबर १६१७ को अतिवादी समाजवादी (अर्थात्‌ साम्पवादी) अस्थायी सरकार 
को उल्लरने में सफल हुये | इस प्रकार बोल्शेविक दल रूस में सत्तारूद हुआ | 
ग्रोल्‍्शेविक कार्यक्रम का लक्ष्य सवहारा-श्रधिनायकत्व ([0ं०्वापधा 
प०४णशभं 9) की स्थापना करना था । इसके लिये उन्होंने किसानों तथा 
मज़दूरों की परिषद (८००००) निर्मित कीं । इनको रूसी भाषा में सोवियत 
कहते हैं | इसी कारण रूस केवल रूस न कहा जाकर सोवियत रूस के नामसे 
पुकारा जाता है और उसकी समाजवादी प्रणाली को सोवियत समाजवाद कहा 
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जाता है| इन परिषदों अथवा सोवियतां को सब्र राज्य शक्ति इस्तग्र्तरिता कर 
दी गई | मिल्र, कारखाने, बैंक बीमा कम्पनों तथा अन्‍य उत्पादन के साधनों पर 
- राज्य ने अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया! & 

परन्तु आरम्भ से ही सोवियत्‌ राज्य को आपत्ति का सामना करना पड़ा | 
साम्यवाद को कुचलने के लिये लगभग १७ पश्चिमी देशों ने उस पर अ्राक्रमण 


कर दिया क्‍योंकि साम्यवाद.उनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक ( 


लिरेशों आकर तथा राजनैतिक व्यवस्था के प्रतिकूल था | इधर स्वाम्ब॑निष्का- 


शित वर्गो' ने भी नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया | परन्तु 
इस यह युद्ध तथा विदेशी आक्रमण दोनों में सोवियत सरकार की विजय हुई 
बोल्शेविक दल के समक्ष सबसे प्रबल समस्या यह थी कि देश की आर्थिक 
प्रणाली का पुनः संगठन किया जाये ओर उसकी राजनैतिक संस्थाओं का निर्माण 
ओर सोवियत्‌ समाजवादी गण राज्यों के संघ की स्थापनों | ओरम्म में जाजिया, 
यूक्रेन, व्हाइट रूस इत्यादि गण राज्यों ने सोवियतू संघ से अलग होना चाहा | मार्च 
१६१८ को बे स्ट लियोस्क (37687॥[0ए७४) की संधि के अनुसार पोलेन्ड, फिनलैंड, 
लिथवा निया, एसटोनिया तथा लेटिया रूस से अलग हो ही गये | 
“राज्य? का इस प्रकार विकिरण (09766279४07) साम्यवादियों को कभी 
भी सहन नहीं हो सकता था| अतः इसको रोकने के लिये प्रयत्न किए. गए । 
गणराज्यों में प्रथलकरण के आंदोलनों का बलपूवक दमन कर दिया गया । जन 
अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिस में सब अल्प संख्यक 


जातियों को उनके विकास करने के हेतु सुअवसर प्रदान किए जाने का श्राश्वासन” 


दिया गया ओर यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया कि प्रत्येक को संघ से अलग 
होने का पूणं अधिकार है। १६२३ में सोवियत संघ में केवल ४ गणराज्य थे | 
परन्तु जब दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ तब इनकी संख्या ११ हो गई। १६४७ में ५ 
और गण-राज्य संघ में सम्मिलित हुए और इस प्रकार कुल मिला कर १६ गया 
राज्य हो गए.।। १६५४६ में इनकी संख्या घटा कर १४ कर दी गई | इनके संघ को 
सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ कहते हैं | 

सोवियत संघ के संवैधानिक इतिहास को संज्षित्त में ४ मार्गों में विभाजित 
किया जा सकता है| (१) १६१८ से १६२४ तक, (२) १६२४ से १६३६ तक, 
(३) ६६३६ से १६४७ तक, (४) १६४७ से आज तक | _ 

सोवियत राज्य का प्रथम संविधान १० जुलाई १६१८ की लागू किया गया 
था। वास्तव में यह केवल सोवियत समाजवादी संघीय रूसी गण राज्य ([२प5७४४7 
एशतकब्ाएलट 80शं6 50292॥5: रि००७०॥०) का संविधान था। इसका 
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बकरा 
प्रारूप राम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति द्वारा स्थापित एक शायोंग द्वारा तैयार 
किया गया था | इस आयोग के सेडिलोव (5ए७/00₹) अ्रध्यक्ष 
५३१८ छा संविधान ये और स्टालिब तथा बुखा रिनि (8एए090॥7) सदस्य ।- 
यह प्रारूप पांचवीं अखिल रूसी सोवियत काँग्रेस 
(माफ 3-रिप्रक्ांशा (णाह्रा६58 ० 50फ्ा००७) ने अनुमोदित किया और 
जलाई १६ १८ में इसे लागू किया गया | इस संविधान की दो विशेषतायें थीं : (१) 
सोवियत प्रणाली (२) संघात्मक पद्धति । सोवियत रूस में विभिन्न जातियों तथा 
समुदायों के कारए यह आवश्यक समझता गया कि शासन संगठन संघात्मक हो । . 
शैविधान में यह स्वीकार किया गया कि सोवियत (परिष्दे) राज्य में संप्रभू होंगी 
ओर यह घोषणा की गई कि सरकार की.नीति एक समाजवादी राज्य की स्थापना 
करना और सब देशों में समाजवाद की विजय कराना है। संविधान में एक सोवि- 
यत्‌ काँग्रेस (20787683 ण॑ 50फञ6७) तथा एक केन्द्रीय कार्य कारिणी समिति 
की व्यवस्था की गई। इन दोनों को राज्य के सब अधिकार--विधान निर्माण 
सम्बन्धी, प्रशासकीय, न्यायिक, वित्तीय इत्यादि--सौपे गए ये। यह उल्लेखनीय है 
कि सोवियत काँग्रेस के अधिवेशन काफी अवकाश के पश्चात्‌ और बहुत अल्प- 
काज़ के लिये होते ये | श्रतः केन्द्रीय कार्य कारिणी समिति ही व्यवद्यारिक रूप में 
सब शक्तिशाली बन गई। 
मंत्रिपरिषद ; इनके अतिरिक्त एक मंत्रि-परिषद्‌ ((0एा॥ल] 0 9९०४४ 
€0एंध्छ8) की भी व्यवस्था की गई। मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य विभागों के 
' अऋष्यक्ष होते वे और वह केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के आदेशानुसार राज्य का 
'शप्सन संचालन करते बे | यह उल्लेखनीय है कि सोवियत काँग्रेस में या केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समिति में रूस की विभिन्न जातियों अथवा वंशों को, जो कि स्वायत्‌ 
_प्रशासकीय इकाइयों में संगठित किए. गए थे, कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं 
हुआ [| इतना अवश्य हुआ कि मई १६२० में एक जातियों से सम्बन्धी विभाग 
((०एशज88श१2 ए र४0०020065) का आयोजन किया गया। 
१६१८ से १६२४ तक सोवियत संघ (ए, 5. 5. 7९. ) का निर्माण 
हुआ । १६२२ में रूसो गण राज्य के साथ व्हाइट रूस, यूक्रेन तथा 
टंसकाकेशिया (70875८2४८०४४०9) ने मिलकर सोवियत 
१४१८ से हे उबर 
श्र तक... की सौंप डाली। दो वर्ष उपरान्त उजबक (0०४) 
तथा तुकमन (“परमंता7०0) गणराज्यों का निर्माण हुआ 
और अब यह आवश्यक हो गया कि १६१८ के संविधान का संशोधन किया जाये " 
या नई परिस्थिति के अनुकूल एक नए संविधान की रचना की जाये | जिस समय्‌ 
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संविधान का विकास * + भेड़ 

+ 2. हज 
१६१८ का संविधान लागू किया' गया था देश संकट अस्त*था परन्तु: १४७९४ तक 
पूर्णतया शान्ति स्थापित हो गई थी और विदेशी आक्रमरी के भय से भी मुक्ति 


मिल गई थी । अनेकों देशों ने सोवियत संघ को वैधानिक मान्यता (06 ]पा& 
760087007) दे दी थी और उस से व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिये 
थे | देश की आधिक दशा भी अरब नव आर्थिक नीति (प6छ ९००॥०7शश० 
7009) के परिणाम स्वरूप इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि सोवियत सरकार सेमाज- 
वाद की दिशा में अग्रसर हो सके | हे न्‍ 

इन सब महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो गया कि एक 
नये संविधान की रचना की जाय | अ्रतः केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के एक 
आदेश।नुसार एक संवैधानिक श्रायोग (००7४/एसणाश ८णणर्॑ं5६१07) की 
स्थापना की गई | आयोग ने १६ जून १६२३ तक अपना कार्य समाप्त कर लिया 
ओर संविधान का प्रारूप (0७४0 संघीय गण-राज्यों की सोवियत कांग्रसों 
((.078768565 0 50ए808 ० ६76 ए705 १२९८०ए०४८४७) के विचाराधीन भेज 
दिया गया। अन्त में ३१ जनवरी १६२४ को सोवियत संघ की द्वितीय सोवियत 
कांग्रेस (560070 00०7रश7/०६४ ० 56ज658 ० ६6 ए,.5. 5, ९.) ने 
इसको स्वीकार कर सोवियत संघ का संविधान बना दिया | 

१८६२४ के इस नये संविधान के अन्तर्गत रूस (रिप्र589) ह्वाइट रूस, 
यूक्रेन तथा ट्रांसकाकेशिया गणराज्यों का एक संघ बनाया गया | यह 
गणराज्य संघीय गणराज्य (एसजा एरिक्षपु००७) 
कहलाये । जैसा कि एक संघात्मक शासन में” 
होता है केन्द्रीय सरकार तथा गयणराज्यों में शक्ति तथा 
ग्रधिकारों का विभाजन कर दिया गया | संघीय सरकार के मुख्य प्रशासकीय शेग 
चार थे :--(१) केन्द्रीय सोवियत कांग्रेस (00०787658 ० 50स68 ्॑ ६6 
ए. 5. 5. ९.), (२) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, (३) केन्द्रीय कार्यकारिणी 
समिति का ग्रेजिडियम (76»0607) तथा (४) मंत्रि-परिषद (00फघण] ०0 
ए7६००४४१४ (०55०5) । संघ के सब विधायी अधिकार (6292 092० 
2पां70१+7) सोवियत्‌ कांग्रेस में निहित किये गये थे। इस कांग्रेस का चुनाव 
परोक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा होता था और मताधिकार भी सीमित था | 

इस समिति के दो सदन थे--एक को सोवियत्‌ ऑद्ध यूनियन कहते थे 
.. ७» और दूसरे को सोवियत्‌ ऑफ नेश्नलियीज (90ज॒« 
०९४ ]९४0०7०86४) । सोवियत्‌ कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ही 

सूक्ष्म काल के लिये तथा लम्बे अ्वकाश के पश्चात होते ये | इस 


१६२४ का 
संविधान 
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क्री सोवियत गणराज्य संघ का संविधाने 
का. ही ग 
अच में कॉ्रेस के सब अधिकार इस समिति में ही निहित होते थे। इस म्रकार 
समिति के अधिकार बड़े वैधापक ये विशेष रूप से जेधान निर्माण के क्षेत्र में | 
वास्तव में केन्द्रीश कार्यकारिणी समिति भी केवल नामसात्र के लिये 
बॉज्च थी | इसके अधिवेशन भी वर्ष में कुछ ही काल के लिये होते थे | 
ब्रन्तरिम काल में एक और समिति क्रियाशील रहती थी जिसको 
प्रेजडियम कहते थे | इस काल में इसको केन्द्रीय कार्यकारिणी 
समिति के सम्पूर्ण अधिकार प्रा हो जाते थे । 
मंत्रिपरिषद (0070 0 2609/0७ (:०77795975) को सब प्रशास- 
कीय (८६००ए५४८) अधिकार सौंपे गये | अपने सब कार्यों के लिये इसको 
का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति तथा उसके प्रेजिडियम के प्रति 
मंत्रि परिषद उत्तरदायी बनाया गया। ॥॒ 
“न्यायपालिका का अंग भी सरकार का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
सर्वोच्च न्यायात्षय है| इसकी पूर्ति एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना द्वारा 
की गयी । 
प्रत्येक संघीय गणराज्य में भी एक-एक सोवियत की व्यवस्था की गई। इनके 
आ्ाधीन ज्षेत्रों ग्रथवा प्रदेशों की सोवियत होती थीं जो कि स्वयं नगरों तथा क्रबों 
२४७००) में स्थित सोवियतों के ऊपर प्रधान होती थीं | सब से निम्न श्रेणी पर 
गाँवों की सोवियत) थीं। प्रत्येक गाँव में एक सोवियत होती थी। संविधान में एक 
विचित्र संस्था की स्थापना की गई जिसको साधारणतया यूनिफाईड स्टेट्स 
“ पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ([77660 506 70] 0077रता३9007) 
था ठंक्षेप में (०४0४) कहते थे | यह मंत्रि-परिषद के आदेशानुसार कार्य करता था । 
१९ १८ तथा १६२४ दोनों ही संविधान इस प्रकार बनाये गये थे कि 
राजशक्ति कम्यूनिस्ट पार्य के हाथों में ही केन्द्रित रहे | सीमित मताधिकार, नागरिक 
'तथा आमीण क्ेत्रों के प्रतिनिधित्व में अस्मानता, गुस मतदान का न 
होना (&0527८४ ० ४०/6 07 9०!0:), श्रप्रत्यज्ष निर्वांचन प्रणाली इत्यादि 
गग्रजातंत्रात्मक तत्व दोनों ही संविधानों में विद्यमान थे | कुछ वर्गों के लोगों जैसे 
साथू (07४४5), पादरी ([॥४6503), च्च के अन्य उच्च अ्रधिकारी जारशाही काल 
के युलत अफसर, राजघराने के सद्स्य (ग्रशा&8 ०0 767099] वि।9), कुछ 
. वैशिष्द ऋपराधों के लिये अपराध सिद्ध (८07५१०/४०) अमियुक्ति, वह व्यक्ति जो 
. व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत व्यवसाय के लिये श्रम का शोषण करते हों, इत्यादि 
को मताधिकार से वंचित रखा गया था । निम्न श्रेणी के सोवियत के सदस्य अपने 
से उच्च सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन करते ये | नगरों में प्रत्येक २५००० की 
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निर्वाचक संख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था परन्तु गाँवों में १,२४,००० के 
ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाता थै। | इसके अतिरिक्त निर्वाचुन-्षेत्रों (००४ - 
प८7०८65) का आधार भी समान नहीं था | क्रद्ीं-कहदीं य्ट प्रादेशिक या 
(079)) होते थे और कहीं-कहीं व्यवसायिक ([प्र/८6०79)) श्रर्थात्‌ मिलों तथा 
कारखानां के मजदूर अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते ये | इन सत्र युक्तियों का एक 
मात्र लक्ष्य शासन के प्रत्येक अज्ञ पर कम्युनिस्ट दल की प्रभुत्ता स्थापित 
करना था | 

१६२४ से १६३६ तक के काल म॑ सोवियत्‌ सरकार ने सवहारा-अधिना- 
यकत्व (छाए8ा797॥ त6छ्वाणछआत)ए0) की स्थापना करने, परश्रमजीबी 
(000४८९०७९) वर्ग का दमन करने, सब्च प्रकार के 
शोषण का अन्त करने तथा साम्यबाद की स्थापना करने का 
बड़े जोर से प्रयत्न किया | प्रशासन, सामाजिक तथा आर्थिक 
संगठन, साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन, विचारधारा इत्यादि सब के सब 
साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार पुर्नंसंगठित तथा पुनः प्रतिपादित किये गये। 
इस काल में सोवियत संघ का आधिक विकास भी हुआ | १६२७ में नव आर्थिक 
नीति (४८छ७ +4८070४० 70!0०ए) को समाप्त कर प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
उद्घाटन किया गया | यह समाजवाद की दिशा में प्रथम पग था | १६३२ तक ' 
उद्योग (767509) में निजी स्वामित्व नगण्य ही रह गया था। कृषि में मी भूमि- 
पति किसानों (685970 ए70ए70&075) का अ्रन्त कर दिया गया। अपने 
विरोधियों का बड़ी कट्टरता तथा निदयता से साम्यवादियों ने दमन कर दिया। 
धीर धीरे राज्य का जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र--सिनेमा, रेडियो, ग्रेस, कृषि, उद्योग, 
ब्यापार, यात्तायात--पर नियंत्रण स्थापित हो गया। वास्तव में यह कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि यह सब राज्य के सहायक ओग बन गये | , 

१६३३ में द्वितीय पद्मवर्षीय योजना लागू की गई | इस योजना का लक्ष्य 
यह बताया गया था कि पृजीपतियों का अन्तिम अथवा पूर्णंरूप से अन्त कर दिया 
जाय |" सोवियत सद्छ का ओद्योगीकरण करने तथा उसको समाजवाद की दिशा 
में ले जाने में यह योजना बड़ी महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली सिद्ध हुईं | सोवियत्‌ 
झ्राथिक प्रणाली से पजीवाद पूर्णतया लुप्त हो गया। कृषि का भी यंत्रिकरण 
(776078775207) तथा सामूहीकरण (००९८४ परत ०7) बड़ी तेज़ी के 


१६२४ से 
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। सोबियत गण-राज्य संव का संविधान 
साथ फिया - गया । तमाम व्यापार तथा वारिज्य के ऊपर राज्य का नियंत्रण 
स्थापित झे गया | ज्ोषक वर्गों (जैसे कुलक हैए|०)७७) का पूर्णतया विनाश कर 
दिया गया और समान्त में किसान मज़दूरों का राज्य हो गया। प्राचीन वर्गीय 
बिमेद तेज़ी से मिटने लगे। सोवियत सद्छ माक्स तथा लैनिन की विचार धारा 
की प्रयोग शाला बन गया। विज्ञान, कला वथा साहित्य में भी बड़ी प्रगति 
हुईं। इस बीच में कई अन्य गणराज्यों की स्थापना हुईं। १६२५ में उज्ञबक 
तथा तुकंमन और श्टृश्८ में ताज़ीक (2207) गणराज्य सह्ल में 
सम्मिलित हुये | श्ध्३८ में ट्रांसाकेशिया गणराज्य तीन राज्यों में 
विभक्त हो गया और वतमान प्रदेशों में से २ अन्य गणराज्यों का निर्माण हुआ | 
कुल मिला कर ११ गणराज्य १६३६ तक सोवियत सच्ड के सदस्य हो गये |-इस 
प्रकार घीरे धीरे १६३६ तक सोवियत्‌ सच्च की आधिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों म॑ं इतने परिवर्तन हो गये कि यह आवश्यक समझा गया कि देश की 
राजनैतिक व्यवस्था में समानान्तर परिवततन किये जायें अ्रर्थात १६२४ के 
संविधान के स्थान पर एक नये संविधान की रचना की जाय जो कि नई परिस्थि« 
तिंयों के अनुकूल हो | 

६ फरवरी १६२४ को सातवीं अ्रखिल रूसी सोवियत्‌ कांग्रेस (8]|-77909- 
(णाह्ा&8 ० 50ण 6७ रण (06 0. 5, 5, 7२) ने एक प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय 
कायकारिणी तमिति को यह आदेश दिया कि वह एक सवैधानिक आयोग ((:078- 
. भीए079 (०ञ7ाञ55807) की स्थापना करे जो कि १६२४ के संविधान को 
: संशोधित कर सके | इस संशोधन में ४ रिद्धान्तों को विशेष रूप से ध्यान में 
रखा बाय ३०० ] हर 

(३) सीमित मताधिकार के स्थान पर वयस्क मताधिकार श्रथवा प्रत्येक 

* नागरिक को समान रूप से मताधिकार, द 

(२) परोक्ष निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, 

(३) खुले मतदान के स्थान पर गुप्त मतदान प्रणाली, 

(४) राजनैतिक व्यवस्था को नवीन सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों 

४ के अनुकूल बनाना | 

संक्षेप में, आयोग को यह आदेश दिया गया कि वह ऐसे संविधान की 
रचना करे जो अधिक प्रबातन्त्रवादी तथा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हो | 

७ फरवरी १६२४, को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने ३१ सदस्यों के 
एक संवेधानिक आ्रायोग की स्थापना की जिसके अध्यक्ष जोजेफ सरुटालिन थे | . 
इसको यह आदेश दिया गया कि १६२४ से १६३६ तक सोवियत्‌ सहन में समाज- - 


रा 
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वाद की दिशा में हुये बे कक कई ध्यान में रखकर पड़ नये ठंदिधास कही रचैंना 
करे | आयाग ने तुरन्त ही अपना कार्य आरम्भ कर दिदा और १ जून १६३६ + 


एक प्रारूप केन्द्रीय कार्यकारेणी समिति के ये जुडियम,र् प्रस्तुत कर दिया 


पस्तावत सावधन पर जनमत संग्रह करन के लिये उसे देश में प्रकाशित किया 


यवा। झनुसान लगाया गया कि संविधान पर विचार करने के लिए देश में है 
साधवयर्ता तथा अन्य संगठनों की जो बैठकें हुई! उनकी संख्या ४,२७,००० से कम 


ने था। कुल मिला कर संविधान के प्रारूप में १,५४,००० संशोधन प्रस्तुत किये 
गये | अन्त में प्रारूप पर आठवीं संघीय सोवियत कांग्रेस (प्‌ 00087685 ० 
(6 50976 ० 7086 0, 5, 5, ९२, ) ने विचार किया और दिसम्बर १६३६ 
में यह स्वीकार कर लिया गया | 
जिस काग्रत द्वारा यह संविधान स्वीकृत हुआ था उसमें कुल मिला कर 
२०१६ प्रतिनिधि थे जो कि ६३ भिन्न जातियों के थे | उनमें से ७२ 
_ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ये और शेष र८ ४ भी इसी दल से सम्बन्धित ये 
इसके सदस्यों में ४२ £( औद्योगिक मजदूर थे, ४० ?” किसान शेष श्ष / बुद्धि 
जीबी वर्ग के | कांग्रेस के सदस्यों की राजनैतिक विचारघारा में परस्पर कोई मतभेद 
नहीं था | सब के सब साम्यवादी विचारधारा के पक्षपाती थे और कम्युनिस्ट पार्टी 
से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सम्बंधित | 
यह उल्लेखनीय है कि १६३६ के इस स विधान का प्रारूप तैयार करने 
काँग्र स में इसके ऊपर विचार विमश तथा वाद ब्विवाद में और अन्त में काँग्रेस 
द्वारा इसको स्वीकृति प्राप्त कराने में स्टालिन की बड़ा हाथ था। वही संवैधानिक 
आयोग का अध्यक्ष भी था। अतः यह संविधान “स्टालिन स|विधान” के नाम 
से प्रसिद्ध है। वास्तव में लैनिन की मृत्यु के पश्चात्‌ स्टलिन ही सोवियत संघ 
में सर्वोपरि होता जा रहा था। धीरे-धीरे उसने सब शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित 
कर ली | पश्चिमी लेखक उसको रूस का अधिनायक (4०४४४००) कहने लगे 
ओर अब तो रूस के नेता तथा शासक स्वयं यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि 
स्टलिन के शासन काल में वास्तव में शक्ति पार्टी के हाथों में न रहकर स्टालिन 
के हाथों में केन्द्रित हो गई थी । 
१६३६ में स्टालिन संविधान लागू हुआ ओर तत्र से श्राज तक इसमें 
संघीय सुप्रीम सोवियत तथा उसके ग्रेंज़िडियम द्वारा अनेकों बार सन्शोधन किये 
गये। सन्शोधन का उद्देश्य हमेशा यह रहा कि देश की 
3६३६ के 3६9७ जनैतिक व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के तथा देश की 
के आ्रथिक तथा सामाजिक स्थिधियों के अनुकूल रहे | परन्तु कोई 
र्‌ ध है 


संविधान का विकास न. १७ 
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पं... 6 सोवियत गणराज्य संघ का संविधान 
है 0३७ न 


मौलिक परिवर्तन १६३ क्षेके संविधान में नहीं हा ! गया है। १६३६-४० में 
-अशयुद्ध के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के प्रदेश ब्रथा जन संख्या में वृद्धि हुई | 
नवम्बर १६३६ में पश्चिमी युक्रेन तथा पश्चिमी व्हाईंट रूस क्रमश: यूक्रेन तथा _ 
हाइट रूस में मिल गये | इसके अतिरिक्त ५ और नये गण राज्य सोवियत संघ. 
में सम्मिलित किये गये-केरेलो-फिनिश (7४:2० सपता& 5,5.98.', : 
मोल्डेविया ((०]०००४४०७॥ 5, 5. 7२.), लिथवानिया (7,077०॥9), लेटविया क्‍ 
(४0४9) तथा ऐस्टोनिया + (88007]9) | इस प्रकार सोवियत संघ में कुल ; 
मिलाकर १६ गगय्यराज्य हो गये | इन गण्राज्यों के शासन तथा संगठन में समय- 
समय पर अनेकों परिवर्तन किये गये जो कि इस बात को सिद्ध करते हैं कि 
साम्बवादी विचार धारा में संघातरित राज्यों की स्वायतता (97(070779) अधिक 

. महत्व अथवा पवित्रता नहीं रखती | । 
२५ फरवरी १६४७ को सोवियत संघ की सुप्रीम-सोवियत ने स्टालिन 
संविधान का पुनरीक्षण किया | इस संशोधन से मूल संविधान में कोई मौलिक . 
परिवर्तन नहीं आया | केवल कुछ धाराश्रों को ही संशोधित 

१६४७ के उपरान्त परिवर्तित किया गया | श 

ह अ्रभी हाल ही में सोवियत संघ की सदस्य संख्या में एक .. 
महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया | वह यह कि केरेलो-फिनिश गशतंत्र को संघीय 
गणराज्य के स्तर से अवनत कर उसे रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र 
' (है 5 &, 5, २.) में मिला कर एक स्वायत्त गणराज्य (8 प्रंणाठ078 
१०७०)८) की श्रेणी में रख दिया गया है | इस प्रकार सोवियत संघ में अब . 
केवल १५ संघीय गणराज्य रह गये हैं | ह हक 
जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है अपनी मृत्यु पयन्‍त (मार्च १६५३) 

. लगभग ३० वर्ष तक सोवियत राजनैतिक व्यवस्था में माशल स्टालिन की प्रभुता 
रही । वहुराज्य का सर्वोच्च शासक बन गया और पार्टी में भी सर्वोपरि | परिणाम 
वह हुआ कि पार्टी का महत्व कम हो गया और पार्टी सदस्य जनहित, पार्टी हित 
ग साम्पवाद के आन्दोलन से प्रेरित न होकर एक व्यक्ति के प्रति अन्ध श्रद्धा से 
प्रेरित होने लगे। स्टलिन का नाम सम्मानित तथा जन प्रिय बनाने के लिये 
उम्र कार के प्रयक्ष किये गये | उसके चित्र ,मार्क्स तथा लैनिन के साथ पुस्तकों - 
पर अक्राशित होने छगे । उसको लैनिन का उत्तराधिकारी बताया गया | उसको 
“सोवियत जनता का नेता” (५००४०), “हमारा नेता तथा गुरुट, “मानवता : 
का खब्चा मित्र?, “सोवियत जनता का राष्ट्रपता”, “मानवता की बिभूतिए 
(४८०७७) इत्यादि उपाधियों से सुसज्जित तथा सुशोभित किया गया | 


हे 


कक 
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संविधान का विकां्त : _ पृ६. 
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परन्तु मार्च १६५३ को स्टालिन की मल के उदन्त इस स्थ्रलिन शाही 
को प्रतिक्रिया प्रारम्भ हे गई|। और स्टालिन की स्थृति को मिटाने तथा उसके _ 
महत्व को कम करने के लिये भरसक प्रयत्न-किये जा रहे हैं | पहले स्टालिन का 
नाम प्रत्येक सोवियत लेख में बड़ी सम्मानित भाषा में होता था, प्रत्येक सोवियत 
सफलता तथा उन्नति का श्रेव उसी को दिया जाता था। परन्तु अब ऐसा नहीं 
है। स्टालिन की मृत्यु के कुछ ही दिनों पश्चात अवदा? -जो कि सोवियत संघ 
का सरकारी पत्र है-में १७ मार्च १६४३ को एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें 
साम्यवादी दल को जनता का नेता बताया गया है। इस से ूर्व स्टालिन को 


4 


जनता का नेता माना जाता था ।* मार्च १६५३ के पश्चात्‌ सोवियत रूस सें ' 


यही महत्वपूर्ण विकास हुआ है कि स्टालिन राज्य (८०) ० 5७09) की 
कड़ी निन्‍्दा हो रही, है ओर पार्टी राज्य (८४६ ० (86 ४979५) पर जोर 
दिया जा रहा है। अभी हाल ही में मास्कों में जो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस हुईं थी 


उसमें स्टालिन की घोर निन्‍दा की गई | श्एण फरवरी १६५६ को इस 


| 
ह 


काँग्रेस में भाषण देते हुए अन्सतास मिकोंयन (&॥3888 '/प0ए80) ने. 
कहा कि बीस व तक सोवियत संध में सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर व्यक्तिगत _ 


रेतृत्त शासन संचालन करता रहा | इसी कांग्रेस में बोलते हुये कम्युनिस्ट पार्दी 
के महामंत्री निकता क्रुश्चेय (प्रात6 67050०76ए) ने १७ फरवरी को कहा 
कि स्टालिन माक्स तथा लैनिनवाद के सिद्धान्तों से पथ भ्रष्ट (06४8४४०7) हो 


गया था क्‍योंकि मार्क्स तथा लैनिनवाद में एक व्यक्ति की तानाशाही* अथबा - 


अधिनायकत््व के लिये कोई स्थान नहीं है |* अ्रतः कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व अथवा 
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३० .. सोवियत गरण-राज्य संव का संविधान 


पक | 3 हे कर 


' सामूहिक” नेतृत्व के सिद्धान्त (०0॥60096 68 79!77) को ही साम्यवाद के 
' अनुकूल साना गया और सोवियत संघ में अब इस क्र बल दिया जा रहा है। 
-“ शायद इसका एक काझण यह है कि सोवियत संघ में इस समय स्टालिन के 
' व्यक्तित्व जैसा कोई एक नेता नहीं है। यदि भविष्य में कोई ऐसा प्रतिभाशाली 
' नेता उत्पन्न हो जाता है तो सम्मवतः स्टालिन शाही पुनः लौट आयेगी क्योंकि 
! सोबियत राजमैतिंक व्यवस्था प्रजातंत्रवादी तो केवल नाम के लिये है इसका मूल 
: गुण तो शक्ति का केन्द्रीकरएः ही है। और यह तो निर्विवाद है कि सोवियत 
. शप्सन प्रराली में व्यक्तितत अधिनायकत्व को रोकने के लिये कोई प्रभावशाली 


_ अैधानिक परतिबन्ध नहीं है ।* 


न 


अध्याय ब्‌ 
सोवियत संविधान के आधार तथा उसकी विशेषतायें 


किसी देश का संविधान उस देश की आन्त़रिक, सामाजिक तथा आधिक 
शक्तियों के पारस्परिक संबंधों को वेधानिक अभिव्यक्ति ([क्‍/64! ०४ए/६४४०॥) 
होता है | वह एक राज्य (008) की आत्मा होता है। अतः 

वेब के अनुसार वियत्‌ संविधान का अध्ययन करने से पूव यह आवश्यक है 
३2 के कि सोवियत राज्य के मूलाधारों का अध्ययन किया जाय | 
हु १६३७ में प्रकाशित अ्रपनी पुस्तक 'सोबियत साम्यबाद? + 


|] 
फेर. #भू 


लक 


पर 


सिडनी तथा बीट्रिस (3०204०८) वैब ने सोवियत्‌ साम्बवाद को एक “नवीन ' 


सभ्यता? माना था। उन्होंने सोवियत साम्यवादी सामाजिक तथा राजनैतिक 


अब 


व्यवस्था में ८ ऐसे शुणों की ओर संकेत किया था जो उसका पश्चिमी 


सम्यता से श्रेष्ठ तथा उत्तम बना देते हैं। (१) उत्पादन का उद्देश्य लाभ 
(70६ 77शैतगट्टठे) न होना; (२) उत्पादन का नियोजन सामाजिक उपभोग के 
अनुसार होना; (३) सामाजिक समानता--प्रत्येक व्यक्ति के लिये वह छोटा हवा या 
बड़ा, धनवान हो या निधन, यह आवश्यक होना कि वह अपनी योग्यता अ्रतुसार 
समाज-उपयोगी (80८४9 प्र४४पं) काय करे; (४) सोवियत संघ की ग्रति- 
निधित्व प्रणाली (ए७[76७७7४0ए8 5ए४७7) जिसके अनुसार व्यक्ति को 
अनेकों रूप में शासन में भाग लेने का अवसर मिलता हैं। उदाहरणाथ वह 
केवल नागरिक होने के नाते ही नहीं बल्कि उत्पादक तथा उपभोक्ता होने के 
नाते मी मतदान करता है; (५) सोवियत संघ में जनता का नेतृत्व (]88087 
899) भी एक व्यवसाय (५००४४०४) हो गया है और यह एक ऐसे संगठन के 


हाथ में है जिसकी सदस्यता सीमित है और केवल सच्चरित्रता, सुयोग्यता,उत्सुकता 
(26४]) तथा राज्य के ग्रति श्रद्धा होने पर ही प्राप्त हो सकती है; (६) विज्ञान की 
ग्राश्वयंजनक प्रगति एवम्‌ प्रयोग; (७) नास्तिकता (&7रत->०ती987): तथा (८) 


साम्यवादी चेतना (०००5०७७॥०६) तथा नैतिकता जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने आप को समाज का ऋणी समस्लना चाहिये क्‍योंकि रुमाज में हीं उसका 
पालन, पोषण तथा प्रशिक्षण होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कत्तब्य है कि 
समाज उपयोगी कार्य कर अपने को इस ऋण से मुक्त करने का प्रयास करे | 
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[२८७४४)८७) जैसा कि नाम से ह्वी विदित होता ै मास, लैनिन तथा स्थलिन 


छ् द्वारा प्रतिपादित समाजवाद के सिद्धान्तों पर आधारित है। 


छधिर 238 १६३६ के संविधान के प्रथम श्रनुच्छेद के अनुसार “सोवियत 
... समाजवादी गणराज्य संघ कृषकों तथा श्रमिकों का एक 


, दगाहबादी राज्य है? अर्थात सोवियत संघ में माक्स द्वारा कल्पित सवंहारा 
' आधिनायकत्र (जाणंटंशांशा दी८४०णआां0) की स्थापना करने ओर शोषक 
, बर्ग के नाश करने का प्रयास किया गया है | वहाँ पर भूमिपतियों तथा पूँजी- 
: पतियों की शक्ति का अन्त कर कृषकों तथा श्रमिकों को प्रभुता-सम्पन्न कर दिया गया 
है जो कि अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी निर्वाचित सोवियतों (8096४9) द्वारा 


. करते हैं। यह सोवियत ही राजनैतिक व्यवस्था में सब शक्तिशाली हो गये हैं | 


ऋाधिक दृष्टिकोण से सोवियत राज्य का मूलाधार है उत्पादन के साधनों 


५ पर से निजी स्वामित्व ([977908 0ज्ञ7७४)७) का अन्त, राज्य में उन वर्गों की 


प्रधानता जो काम करके अपनी जीविका कमाते हैं, और 


। चूत विहीन समाज शोषकों का विनाश | इसका मूल उद्देश्य वास्तव में एक वर्ग 


विहदीन (०४५७।८५७) समाज की स्थापना करना है| वहाँ पर 


 उदम्तादन के सब मुख्य साधनों पर राज्य का पसुत्व तथा नियंत्रण है और नियोजित 
 उल्नादन (छो87760 छ/०07८तणा) सोवियत आधिक व्यवस्था की मुख्य 


हर 5० हू ५ 72 आल: कट 


विशेषता है। नियोजित उत्पादन का उद्देश्य है जनता का जीवन स्तर हऊँचा 


कुरना तथा उनका जीवन अधिक सुखमय बनाना । 


सोवियत राज्य सं शक्तिशाली है। आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, 


/ इसमेद प्रमोद के केन्द्र तथा साधन, व्यापार, वाणिज्य, यातायात इत्यादि जीवन 


के प्रत्येक क्षेत्र को राज्य नियमित करता है | इस _नियमन का 


सर्दशक्तिशाली राश्य एक मात्र लक्ष्य एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना है । 


यह उल्लेखनीय है कि साम्यवादी समाज की चरम सीमा राज्य 


का 'देयबन माना गया है। कितना विचित्र है कि इस दिशा की और प्रगति 


.. हैं। अंभ॑ 





करने में राज्य विधटित होने की अपेज्ञा अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा 


| साम्दपादी समाज की स्थापना सोवियत संघ में पूर्ण रूप से नहीं हुई 
ऐसा हो जायगा तो राज्य की क्‍या स्थिति होगी--वह अ्रसीम शक्तिशाली 





६४६“ श् 

को ॥५०- को: 
१०४ बा 
2 ७ | 


.. होगा या विघटित हो जायेगा--यद्‌ एक विवादसप्रस्त प्रश्न है। 


४ » 4 ॥# 
सोवियत्‌ संविधान के आधार तथा उसकी विशेषता... २३. 
की. मकर 
कुक संविधान की विशेषतुय.. .- * 
सोवियत्‌ राज्य के उपरोक्त मूल आधारों की प्ृष्ठभूम में ही सोवयत-__ 


शासन प्रणाली का उचित अध्ययन किदा जा सकल है | कस्तव में सोवियत्‌ शासन 
प्रणाली के संबंध में जो विचार धारायें प्रचलित हैं उनमें परस्पर बड़ा विरोधाभास 
है | कुछ लेखक तो इसको एक नयी सम्यत!? सानते हैं ओर कुछ का कहना है 
कि सोवियत संघ में कोई सवेधानिक व्यवस्था है ही नहीं । यह तो एक पुलिस- 
राज्य का सबसे उत्कृष्ट नमूना है | आ्रारम्भ काल खे ही यहाँ पर राजसत्ता कुछ 
गिने चुने नेताओं के हाथों में रही है जिनका समस्त शासन प्रग्गाली पर प्रशुत्व 
. रहता है । वास्तव में यह दानों ही घारणायें अतिशय (०८४९7१८) हैं| निस्सन्देह 
सोवियत संवैधानिक प्रणाली पाश्चात्य ग्रजातंत्रवादी प्रणल्रियों से भिन्न है परन्तु 
यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सोवियत संघ में भी राजनैतिक व्यवस्था 
एक निश्चित संवैधानिक मर्यादा द्वारा नियमित होती है | 

संविधान के प्रारूप को सोवियत संघ की असाधारण शझाठवीं सोवियत 
कांग्रेस (उज्रबणतागधाए जिला (०7६४४ ० 50ए68 ० (॥6 
हु ए. 5, 5. ९२.) के समज्ञ प्रस्त करते हुए २५ नवम्बर १६३६ को 
कली ब ३ स्टालिन ने बताया कि सोबियत संघ का संविधान एक भावी 
की विशेषातयें कार्यक्रम की योजना ([70ट/0076 07 ईपाणा8) न द्वोकर 
सोवियत संघ की वर्तमान स्थिति का वैधानिक प्रतिबिम्ब है ।* 

यही इसकी प्रथम विशेषता है | है? कक 


दूसरे, यह इस धारणा पर आधारित है कि सोवियत संघ में पँजीवादी 
प्रणाली का परिसमापन (!(षप्मंत5707) हो गया है ओर समाजवादी प्रणाली 
का संस्थापन | 


तीसरे, इसका आधार यह है कि समाज में शोषक वर्ग के विनाश हो जाने ' 
से अब परस्पर विरोधी वर्गों का अन्त हो गया है। अब केवल किसान तथा श्रामक 
वर्ग ही समाज में रह गये हैं जिन दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। इन दोनों में कोई 
वैरमाव नहीं है ओर यह दोनों वर्ग ही राज सत्ता के स्वामी हैं| संविधान एक ऐशसी 
सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें इन दोनों वर्गों की प्रभुता द्वोगी । 


िनमिनीजिलननकिन जज जमा अााााा ७७७७७ 
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मड . सोवियत गण-हाज्य संघ का संविधान 
। ऑफ, रद 


"चौथे, स्टालिन मे बताया कि यह्द संवि शान अन्तर्राष्ट्रबादी ((7679- 
धंगाशाहत८) है | '्यह इस धारणा पर आधारित है कि सब राष्ट्रों तथा 
जातियों के अधिकार दराबर हैं। प्रत्येक को अपने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक जीवन को नियमित तथा निश्चित करने की स्वतंत्रता होनी 


चाहिए | । 
पाँचवें, स्टालिन के अनुसार सोवियत संविधान पूर्णतया प्रजातंत्रवादी 


(०णा्जशां गाते तिणण्यष्टीा_णस्‍8 १7००४) है क्‍योंकि इसके 
अन्तर्गत प्रत्येक, नागरिक को समान अधिकार दिये गये हैं । १६३६ से पूर्व पू जी- 
पतियों, पादरियों तथा भूमिपतियों के अधिकारों पर जो प्रतिबन्ध लगे हुये थे 
उनको भी इस संविधान में हटा दिया गया और सर्वग्रथम सब नागरिकों को समान 
अधिकार प्रदान ,किये गये ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ,योग्यतानुसार विकास 


कर सके | 
अन्त में, सोवियत संविधान की यह भी विशेषता है कि यह नागरिकों के 


अधिकारों का केवल उल्लेख ही नहीं करता बल्कि उनको लागू कराने का भी 
प्रबन्ध करता है | इसलिये स्टालिन का दावा था कि “सोवियत प्रजातंत्रवाद 
साधारण अ्रथवा पश्चिमी प्रजातंत्र की भांति केवल मूर्तिरूप (808090) नहीं है 
बल्कि एक समाजवादी प्रजातंत्र हे? | 

सोवियत संविधान की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख स्टालिन ने किया 
थू। | पूरचात्य संवैधानिक प्रणालियों के दृष्टिकोण से देखने पर सोवियत संविधान 


_ की निम्नलिखित विशेषतायें दष्टिगोचर होती हैं-- न 


(१) सोवियत संविधान लिखित है| इसमें कुल १४३ अनुच्छेद हैं, इसकी 
रचना एक निश्चित संवैधानिक आयोग द्वारा की गई थी और यह एक , 
निश्चित समय सोवियत राज्य में लागू किया गया था | सोवियत 


' छत संविधान संविधान लिखित अवश्य है परन्तु इससे सोवियत शासन | 


व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता क्‍योंकि लिखित संविधान 
के साथ साथ और इसके आधार पर श्रनेकों परम्परायें विकसित हो गयीं हैं 
जो कि शासन व्यवस्था को संविधान की माँति ही नियमित करती हैं। ओर फिर 
म॑द्रेधान की घाराशों की समय समय पर कम्युनिस्ट पार्टी के आदेशों द्वारा भी 
ब्पास्या होती गहर्त, है । अतः सोवियत संविधान लिखित होते हुये भी विकासवादी 
एँइजम प्र-्तिशीह है , वास्तव में किसी भी संविधान के लिये विकासवादी होना 
प्रावश्यक्त है अन्यथा वह अप्रयुक्त (००४0७६८) हो जाता है। उदाहरणाथ - 
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधाभ की सफलता का यही कारण है कि वह निरन्तर 


डे 


के * है हि क् ।। न 
सोवियत्‌ संविधान के आधार दूथा उसकी विशेषताये | रण, 
ऑकिर * 


शक 


प्रगतिशील रहा है | सोवियत किए भी निरन्तर परिवर्कृशील रहा | साझाजिक 
स्थिति तथा विकास के साथ सार्थ इसका मी विकास होता रह | हापर (स्काएट) _ 
इसीलिये लिखता हैं कि सोवियत संविधान एक क्रान्ति की *उपज ही नहीं है वरन्‌ 
एक निरन्तर क्रान्ति का साधन भी है | 


(२) कम से कम सिद्धान्त में तो सोवियत न्यायज्ञ ([प्रार॑ं४8) यह 
स्वीकार करते ही हैं कि संविधान राज्य का सर्वोच्च विधान है | किसी मी गणराज्य 
हि (२८०ए०॥०) अथवा संत्रीय सुप्रीम-सोवियत्‌ द्वारा बनाया 
खपत शक हुआ कानून इसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिये *। कार्यपालिका 

। के आदेश तथा इसके कार्य भी इसके अनुकूल होने चाहिये | 
परन्तु व्यवहार में संविधान की यह सर्तोपरिता अधिक महत्व नहीं रखती । 
सवहारा अधिनायकत्न! का सिद्धान्त सोवियत राज्य का आधारब्ूूत है। यह ऐसा 
सिद्धान्त है जो कि संविधान की भी मर्यादा निर्धारित करता है| जैसा कि टाउस्टर 
लिखता है “संविधान सवहारा अधिनायकत्व की उपज है न कि इसकी जननी। 
सहारा वर्ग ही सब शक्ति का खोत ((0070०7-7690) है और वास्तव में 
सहारा अधिनायकत्व ही संविधान का मूल तत्व (८६७९7८८) है। सर्वहारा 
अधिनायकत्व (970]0/9797 080०(८05४79) असीमित शक्ति है। इसके ऊपर 
किसी नियम या विधान की मर्यादा नहीं है? |! 


कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश (077९८0४४6), नीति तथा कायक्रम ही 
वास्तव में सोवियत राजनैतिक ब्यवस्था को नियमित करते हैं। यह “आदेश - 
संविधान को ध्यान में रखकर नहीं दिये जाते ओर जब कभी संविधान और 
इनमें विरोध होता है तो संविधान ही संशोधित हों जाता है । 


वास्तव में सोवियत्‌ न्‍्यायशाख्त्र में संविधान सामाजिक प्रगति का केवल 
एक साधन मात्र है | सामाजिक प्रगति प्रमुख है ओर यदि संविधान सामाजिक: 
प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है तो उसकी उपेक्षा करना अनुचित नहीं है। 
सामाजिक प्रगति की दिशा कम्युनिस्ट पार्टी निर्धारित करती है। श्रत: यह पार्टी 
अपनी योजनाओं में संविधान द्वारा सीमित नहीं हो सकती | 


हक 
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२६ सोवियत गण-राज्य संघ का संविधान 


हे ने) कप स्थिति.का एक परिणाम यह हर सोविय त संविधान बहुत ही 
लचीला (०50८) हैं| इसको बहुत ही सरल ।सि संशोधित किया जा सकता 
० है और किया गया है । निश्चय ही, पश्चिमी प्रजातंत्र वादी 
परिवर्तंदशीलता मापदंड से देखने पर सोवियत संविधान को दुशपरिवर्तनशील 
(780) कहना चाहिये क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन 
साधारण कानूनों की भाँति पारित नहीं किया जा सकता | संशोधन लाने के लिये 
यह आवश्यक है कि संशोधन, विधेयक सुप्रीम सोवियत्‌ में दो तिहाई बहुमत 
से पास हो | परन्तु जिस संसद में केवल एक ही दल का प्रभुत्व हो, जहाँ कोई 
अन्य दल संगठित किया ही नहीं जा सकता वहाँ दो तिहाई बहुमत का प्राप्त 
करना महत्वहीन हो जाता है | संसद ओर कायपालिका दोनों पर ही कम्युनिस्ट 
पार्ट का प्रसुत्त होता है। कम्युनिस्ट पार्टी के आदेशानुसार ही संशोधन प्रस्तुत 
किये जाते हैं | अतः संशोधन विधेयकों का दो तिहाई बहुमत से तो क्या सवसम्मति 
क बात हम 20803 हुये भी सोवियत संविधान बड़ी सरलता 
झौर शीघ्रता से परिवर्तित किया जा सकता है और व्यवहार में यह बड़ा परिवत॑न- 
शौल रहा है |? प्रत्येक वर्ष सुप्रीम सोवियत इसमें अनेकों संशोधन करती है | इस 
प्रकार इसमें निरन्तर परिवतन होते रहते हैं। इसके कई कारण हैं :-.. 
(अर) सोवियत न्यायशा््र में संविधान सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 
केबल एक साधन मात्र समझा जाता है। यह उद्देश्य क्या हैं, इसका 
” निर्शय समय समय पर कम्युनिस्ट पार्टी करती है। अ्रतः जैसे ही कम्यु- 
निस्ट पार्टी अपने कार्यक्रम या अपनी धारणाओं में कोई परिवर्तन 
करती है तो संविधान भी उनके अनुकूल ही परिवर्तित कर दिया जाता 
है। सोवियत नेता इस बात पर एकमत हैं कि शासन व्यव॑स्था देश की 
आन्तरिक तथा अ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थित के अनुकूल परिवर्तनशील होनी 
चाहिये । 
(ब) सोवियत्‌ संघ की दशायें अभी तक असाधारण ही चलती रहीं | एक 
स्थायी शासन व्यवस्था केवल शान्तिपूर्ण तथा साधारण (707772!) 
द्सा में ही स्थापित हो सकती हे | अतः १६१८ तथा १६२४ के संविधान 
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सोवियत्‌ संविधान के आधार तुथा उसकी विशेषताये २७ , 


केवल अस्थायी हक 8 (77976-807[ धाए2/8०77678) थे* ओर 
१६३६ के संविधान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित 
करना पड़ा | & 


(स) सोबियत्‌ नेता माक्संवाद के अनुयायी हैं और इस के अनुसार ही राज्य 
का निर्माण करना चाहते हैं। परन्तु व्यवहार में माक्सवाद ज्यों का त्यों 
लागू नहीं किया जा सकता | वास्तविकता और सिद्धान्त में बड़ा अन्तर 
होता है| अतः परिवर्तनशील समाज की शाजनेतिक व्यवस्था भी सदैव 
के लिये किसी एक सिद्धान्त या विचारधारा के अनुसार« निश्चित नहीं 
की जा सकती । सोवियत नेताओं ने भी भूल तथा प्रयत्न (79] धते 
८7707) से शनेः शनै; राजनीतिक पाठ सीखे और इस प्रकार अपने 
अनुभव के अनुसार ही सोवियत शासन प्रणाली में संशोधन परिवतंन 
करते रहे | , 


(ड) सोवियत शासन प्रणाली में अधिकार विभाजन का सिद्धान्त न होने के 
कारण भी संविधान अधिक परिवतनशील हो गया क्‍योंकि मंत्रियों, के 
लिये सुप्रीम सोवियत्‌ का सदस्य होने के कारण पह सरल हो गया कि 
सुप्रीम सोवियत्‌ से अपने प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करा सके। 


(फ) सोवियत्‌ राज्य में केवल एक ही राजनीतिक दल होंने के कारण भी 
संविधान अधिक परिवतनशील है क्योंकि इसी प्रार्टी की सरकार के 
सब अंगों में प्रभता रहती है और जिस प्रकार य॑ह शासन संचालित 
करना चाहती है उसी प्रकार संविधान में सुप्रीम सोंवियत्‌ द्वारा (जिसमें 
इसका प्रमत्व है) संशोधन करा सकती है। इसका विरोध करने वाले 
किसी अन्य दल का संगठन ही नहीं हो सकता | 


सोवियत संत्र में भी इंगलैंड, फ्रांस और भारतवर्ष की भाँति संसदीय 


प्रधानता का सिद्धान्त पाया जाता है | वहाँ पर संधीय सुप्रीम सोवियत 

सर्वोच्च विधान निर्मात्री सभा है ; दो तिहाई बहुमत से वह 

हक कक संविधान में भी परिवतन कर सकती है। उसके द्वारा प्रेत 

कक कानून किसी न्यायालय द्वारः अवैध घोषित नहीं किये जा सकते 

क्योंकि विधियों की वैधानिकता का निर्॑य.क्करने का अध्विकार 

स्वयं सुप्रीम सोवियत्‌ की एक स्थायी समिति, जिसे प्रीज़डियम कहते 

हैं, को है | परन्तु सोवियत संघ में संसद उस अथ में प्रधान नहीं है जिस अर्थ में 
वह भारतवर्ष, फ्रांस या इंगलैण्ड में हे क्योंकि ;-+- 


। ८ 
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(१) सोवियत संद में सुप्रीम सोवियत को का पार्टी आदेशों के श्रनुसार ही 
काम करना पढ़ता है। पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सुप्रीम 
सोवियत से भी अधिक शक्तिशाली है | 


(२) छोवियत संघ में अधिकार विभाजन (86ए272(07 ० 00फ्89) 
न होने के कारण व्यवस्थापिका बहुधा काय्यपालिका के नियंत्रण में 
रहती है | कार्यपालिका के सदस्य कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रभावशाली नेता 
होते हैं जिनके आवीन समस्त पार्टी रहती है। अतः सुप्रीम सोवियत पर 

कार्मपालिका का प्रमाव तथा प्रभत्व होना स्वाभाविक ही है| 


(३) सुप्रीम सोवियत की बैठक वर्ष में एक बार ओर वह भी बहुत ही अर 
समय के लिये होती है। अन्तरिम काल में इसका प्रेज्डियम ही काये 
करदी है। प्रेज़डियम के सब सदस्य पार्टी नेताश्रों की मुद्ी में रहते हैं । 


साम्यवादी राजनीतिक शब्दावली में जनतंत्रात्मक केन्द्रीयतावाद एक अद्‌ 
भरत धारणा है। सोवियत शासन प्रणाली इसी धारणा पर आधारित है। वहाँ 
पर जैसा कि शक्ति-प्रथकक रण पर आधारित संविधानों में होता 


जनतत्रात्मक है शक्ति का शक्ति द्वारा संतुलन (08]9706)--किया जाकर 
। ॥ किक लक शक्ति को शक्ति के आधीन किया गया है--निम्न कोटि की 


(८0 शक्ति को उच्चकोर्टि की शक्ति के। इसका स्पष्ट विश्लेषण इस 

,_ प्रकार किया जा सकता है। सोवियत संघ में विभिन्न स्थानीय 
इकाइयों (0०8 प्ात5) को अपने स्थानीय प्रबन्ध तथा प्रशासन में पूण 
स्वतंत्रता हैं| इतना ही नहीं, वहाँ पर नागरिकों को सरकार की नीति तथा काय- 
प्रणाली में माग लेने तथा उसकी आलोचना करने के अ्रनेकों श्रवसर मिलते हैं । 
नागरिक, उत्पादक, उपभोक्ता तथा साम्यवादी दल का सदस्य इन चार रूपों में 
एक ही व्यक्ति को शासन के सम्पक में आने तथा उसकी आलोचना करने के जो 
खबसर प्राप्त होते हैं वह पाश्वात्य प्रजातंत्रवादी देशों में नहीं पाये जाते। ऐसा कोई 
भी विषय नहीं बिसपर सोवियत नागरिक विचार विमश तथा वाद विवाद न कर 
सके | उन्हें शासन की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है| इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जाता है कि सोवियत संघ में वास्तव में जनतंत्र है। परन्तु यह जनतंत्र 
बस यहीं पर समराप्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक शासन या पार्टी का आग 
झपने उच्च अंग के आधीन है। उनको उसी सीमा तक विचार विमश एवम्‌ 


वाद वियाद करने की स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उनके ऊपर उच्च ञअ्रेग प्रतिबंध 


नहों लगाता | उनकी खतंत्रता तभी तक है जब तक कि उच्च आग उनके कार्यों 
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< दे ३ के है हहै | 
सोवियंत्‌ सावधान के आधार तथा उसकी विशेषताये २६ 


नं शक पक 


में इस्ताक्षेप नहीं करता । प्रत्येक निम्न कोटि के अ्रेग (०8 3) को--वह- पार्टीः 
का हो या सरकार का--अपने *£ैेझ्चकोटि के आग की अआशापालन करना तथा 
उसके आदेशों का अनुसरण करना अनिवाय है श्रोर झ्र्वाच्च राज्य शक्ति 
एक केन्द्र बिन्दु मं जाकर निहित हो जाती है। इस प्रकार सोवियत व्यवस्था 
में प्रजातंत्र के साथ-साथ केन्द्रीकरण का समन्वय पाया जाता है | 


जनतंत्रात्मक केन्द्रीयतावाद न केवल शासन तथा पार्टी संगठनों बल्कि 
ट्रेडयूनियन तथा उत्पादक एवम्‌ उपभोक्ताओं के संगठनों में भी पाया जाता 
है। शासन संगठन में निम्नतम स्थान गांवों तथा नगरों क्य होता है। 
उनके ऊपर क्रमशः जिले, प्रान्त, आऑँगटोनॉमस रीजन, आँटोनॉमस रिपब्लिक 
(2 प्रा0707008 रि००घ४०॥०७) और अन्त म॑ यूनियन रिपब्लिक ([907 रि&- 
770॥085) के संगठन होते हैं | सब से ऊपर केन्द्रीय सरकार का संग्रुठन द्वोता है | 
इसी प्रकार श्रमिक सच्चों की श्रेणियों (८८7०४५) में सच्च से निम्न घरातल पर 
स्थानीय फेक्ट्रियों, वकशाप (ज़ञ०7:790.08) तथा कार्यालयों के संगठन होते हैं जिनके 
सदस्य इन विभिन्न स्थानों में काम करने वाले सभी श्रमिक होते हैं| यह अपनी 
प्रतिनिधि परिषदों (6768० 0ए68 ८००पा/शी५) का चुनाव करते हैं। इंन 
परिषदों का अधिकार क्षेत्र अधिकाधिक बिस्तुत होता चला जाता है। अन्त में 
प्रत्येक व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों की अपनी अपनी एक केन्द्रीय ट्रेड 
यूनियन होती है, ओर फिर इन विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक खच्चों को संगठित करने 
तथा इनमें समन्वय स्थापित करने के लिए भी एक अखिल संघीय ट्रेड यूनियन... 
काँग्रेस (8॥| एफाणा (००787655 ० 77906 (7075 ) होती है।यह अखिल 
सच्लीय काँग्रेस सम्पूर् ट्रेड यूनियन संगठन की सर्वोच्च संस्था है। यह सब निम्र 
श्रेणियों के सच्डों को उसी प्रकार नियमित तथा नियन्त्रित करती है जिस प्रकार 
इसके नीचे श्रमिक सच्ड अपने नीचे वाले सच्चों को नियमित तथा नियंत्रित करते , 
हैं। परन्तु अपनी सीमाओं के भीतर प्रत्येक श्रणी के खल्लों को स्वायत्तता 
(&०८०70०79) तथा स्वतन्त्रता होती है । यह जनतन्त्रात्मक केन्द्रीयतावाद का 
दूसरा उदाहरण है। यही व्यवस्था कृषकों तथा उपभोक्ताओं के संगठनों में पाई 
जाती ह्वे "4! ० 


कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन भी जनतन्‍्त्रात्मक केन्द्रीयतावाद के सिद्धान्त पर 
आधारित है। इसमें भी स्थानीय, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय संगठनों से हो कर शक्ति 
.एक केन्द्रीय कायकारिणी के प्रेजिडियम के ह्वाथों में केन्द्रित हो जाती है। विभिन्न 
धरातल के सह्जठनों में प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था थाई जाती है परन्तु सब के सब 
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अपने से ऊपर वाले गठन के आधोन रहतें हैं| इन विभिन्न संगठनों के वाद 
कम अम्मी पक 4०. हि 
दिवदों दथाः विचार विमश के परिणाम स्वरूप शो निणय लिये जाते हैं वह धीरे 


| 


धरे केन्द्रीउ संगठन अ्रक पहुँच जाते हैं। केन्द्रीय संगठन उनको ध्यान में रखकर 


का 


ही नियम तथ, आ्रादेश जारी करता है परन्तु इसके नियम सब के लिए मान्य होते 
हैं। इन नियमों तथा थ्रादेशों का कोई भी संगठन विरोध नहीं कर सकता चाहे 
बह आदेश इनकी इच्छा के विरुद्ध ही क्‍यों न हो | यही जनतनत्रात्मक केन्द्रीयता- 
बाद (6९॥02260 ०९०७)870) हे 

उपरोक्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि सोवियत जनतन्त्रात्मक केन्‍्द्रीयता 
बाद की दो मुख्य विशेषतायें हैं। प्रथम, सोवियत व्यवस्था में अन्तिम रूप से 
नियन्त्रण का श्रधिकाधिक केन्द्रीकरण है | द्वितीय, इस व्यवस्था में शासन कार्य 


में माय लेनेके लिए नागरिकों को समुचित अवसर मिलते हैं | यही इसमें 


प्रजातन्तवादी पुट है। 


व्यवहार में जनतन्त्रात्मक केन्द्रीयतावाद कहाँ तक प्रजातन्त्रवादी है इसके 

बारे में अ्रति विरोधी धारणाएँ हैं। साम्यवादी लेखक निश्चय ही इसको 
. सोबियत शासन कल्ला की राजनीति शासत्र को एक अद्मुत देन मानते हैं 
' और बड़े गव॑ से इस बात का दावा करते हैं कि इसमें नागरिकों को अपने 


बिचार प्रकट करने तथा स्वशासन की शिक्षा प्राप्त करने के जो अवसर प्राप्त... 


_ डोते हैं वह पाश्चात्य प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था में भी प्राप्त नहीं हो सकते। 
इसके विपरीत सोवियत शासन प्रणाली के आलोचकों का मत है कि सोवियत 
शासन तो एक अत्यन्त निरंकुशतावादी तथा एकात्मक प्रणाली है जिसमें 
सम्पूर्ण राजसत्ता केन्द्रीय अधिकारियों अथवा कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के 
हाथों में केन्द्रित रहती है, जिसमें नागरिकों तथा स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों 
और स्व॒ृतन्त्रता के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि यह सब केन्द्रीय अधिकारियों के 
आधीन रहते हैं । इन दोनों विरोधी घारणाओं में कहाँ तक सत्य है यह निर्ण॑य 
करना सरल नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि सोवियत शासन प्रणाली में सम्पूर्ण 
राजूसत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के द्वाथों में निहित है और इस पार्टी में कुछ गिने 
चुने नेता ही सब शक्तिशाली हैं | इन नेताओं का शासन के प्रत्येक अंग पर 
भी प्रभुत्व॒ रहता है। अतः सोवियत व्यवस्था में निश्रय ही केन्द्रीकरण का तत्व 
बड़ा महत्वपूर्ण हे परन्तु इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिये कि 


सोवियत सच्च में स्थानीय मामलों तथा दैनिक प्रशासकीय कार्यों में नागरिकों को 


काफी स्वतन्त्रता रहती हैं । 
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निनरथ-कल, अध्पल 


जूता 
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४" सोवियत राज्य में केवल एक ही राजनैतिक दल $ै--कम्यून्निस्ट डर्टी 
इस दल के अ तरिक्त कोई अ्रन्य रिजमैतिक दल या सज्ञठन सोवियत सच्डः में सज्ञ- 
ठित नहीं किया जा सकता | संविधान झें मी कम्यूनिस्ट पार्टी 
02 लक की प्रधानता स्वीकार की गई है और इसको एक साम्यवादी 
हा ” समाज की स्थापना में सच्र्षरत श्रमिकों का अगुआ (एथाा- 
27०0) माना गया है। सोवियत सद्छ के एक-दलीय राज्य होने 
का कारण यह है कि माक्सवादी विचारधारा में राजुनैतिक दल समाज में स्थित 
विभिन्न आथ्िक वर्गों के प्रतिनिधि माने गये हैं | सोवियत सट्डः में, यह कहा जाता 
. हे, विरोधी आर्थिक वर्ग नहीं हैं। वहाँ पर केवल एक ही वर्ग है--स्वहारा 
(70]647797) वर्ग | इस वर्ग में किसान, सजदूर, मस्तिष्क से काम करने वाले 
श्रमिक इत्यादि समाज के सभी श्रमजीवी आ जाते हैं क्योंकि सोवियत समाज की 
यह मुख्य विशेषता है कि वहाँ पर शोषक वर्ग का नाश हो गया हैं| काम करना 
सब के लिए. आवश्यक है ओर प्रत्येक अपने श्रम का उचित फल भोगता है। 
कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता | अतः सोवियत समाज के लोगों में अन्त- 
विरोध नहीं पाया जाता | दूसरे शब्दों में वहाँ पर विरोधी आथिक वर्ग नहीं है जिसके 
कारण विभिन्न राजनैतिक दलों की भी कोई आवश्यकता नहीं है । कम्यूनिस्ट पार्टी 

देश के समस्त नागरिकों के हित की संरक्षक है | वह उनको एक साम्यवादी व्यवस्था 
की स्थापना के लिए, निरन्तर संघषरत रखती है। अतः सब का (वह पार्टी के सदस्य 

हों या न हों) कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दृढ़ तथा अद्वूट विश्वास है । 


नाक०>या भ०चल+७-न्‍कलइुक का 


बा 
७०७४ 


परन्तु सोवियत शासन प्रणाली की सब से अद्भुत विशेषता यह है कि 

इसमें पार्टी तथा सरकार में विभेद कर सकना बड़ा कठिन है। 

पार्दो तथा शासन दी के नेताओं का सरकार के प्रत्येक अग पर इतना प्रभुत्व है 

का समता .. प्रकार के अंग पार्टी के ह्वाथों में अपने लक्ष्यों की प्रप्ति के 

हेतु केवल साधन मात्र लगते हैं| सरकार की सब नीतियों एवम्‌ क्रियाओं का 

पार्ट के आदेशों के अनुसार होना अनिवाय होता है । पार्टी प्रेजिडियम के सदस्य 

सरकार के अधिकारियों को समव समय पर मिलकर आदेश' देते रहते हैं । मुख्य- 

मुख्य शासन पद तो स्वयं इन नेताओं के ही हाथों में होते हैं अतः पार्टी द्वारा 

प्रशासन पर नियंत्रण सरल हो जाता है। सरकारी नीतियों की रूप रेखा पार्टी 

नेताओं द्वारा ही तैयार की जाती है | सरकार का केवल इतना कततव्य है कि इन 

. नीतियों को कार्यान्वित करें। इस प्रकार सोवियत संघ में शासन तथा पार्यी दोनों 
- का अखंडात्मक समन्वय (7627०0४०7) है। * 


4 


१ 
| 


ही 
रा श 


| क्‍ 
श्र सोवियत गण॒-राज्य संघ का संविधान 
डी 


0 ० 6 डा + कर 
का सोवियत शाक्षन प्रणाली में संसदात्मक शासन प्रणाली के अनेकों गुण. 
विद्यमान है | (१) इसमें मंत्रिमरडल ((०एगली)! रण शिीसां४०95) संसद 
' (506 5060) के प्रति उत्तरदायी है; (२) इसमें 
23402 5 संसद की सर्वोपरिता (5प्रुआ077809) स्वीकार की गई है। 
संपद समझ है! उविधान में सुप्रीम-सोवियत को राजशक्ति का सर्वोच्च अ्रेग 
ह माना गया है| उसके ऊपर कोई सीमा या मर्यादा नहीं है; 
(३) सोदिपत शासन में शक्ति प्रथकरण का सिद्धान्त (३९[०8/2.07 | 090७8) 
नहीं पाया जाता | यह तीनों विशेषताय ऐसी हैं जो कि सोवियत शासन प्रणाली 
को एक संसदीत्मक शासन प्रणाली बना देती हैं| 
परन्तु इतना सब्र कुछ होते हुये भी सोवियत शासन प्रणाली को संसदात्मक 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके श्रनेकों गुण ऐसे हैं जो कि संसदात्मक शासन 
प्रणाली के विरुद्ध हैं :-- | 


($) यद्यपि संविधान में मंत्रिमरडल को सुप्रीम सोवियत अ्रथवा उसके 
प्रेश्ेडियम के प्रति उत्तदायी होने की कल्पना की गई है परन्तु सुप्रीम सोबियत 
का विश्वास खो देने पर या सुप्रीम सोवियत से मतभेद होने पर मंत्रिमएडल के 

" लिये पद त्याग करना आवश्यक नहीं। पाश्चात्य प्रजातंत्रवादी देशों में हम देखते 
हैं कि जहाँ जहाँ संसदात्मक प्रणाली अपनाई गईं है वहाँ यदि मंत्रिमण्डल में 
संसद का विश्वास न रहे या मंत्रिमएडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक या नीति 

“को संसद स्वीकार न करे तो मंत्रिमएडल को पदत्याग करना पड़ता है | मंत्रिमएडल 
बदि चाहे तो संसद को भी भंग करा सकता है ताकि पुन& निर्वाचन में अपनी 
नीतियों पर जनता का निखय ले सके। परन्तु सोवियत संघ में अपनी नीति 
अस्विकार होने पर या अपने में संसद का विश्वास न रहने पर न तो मंत्रिमएडल 
को पदत्याग ही करना पड़ता है और न ही उसको संसद को भंग कराने का 
अधिकार हे। ऐसी दशा में मंत्रिमरडलीय उत्तरदायित्व की व्यवस्था अर्थहीन 
हो जाती है | “० 

(२) ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक संसदात्मक शासन प्रणाली के 
निये एक से ऋधक (कम से कम दो) दलों का होना अावश्यक हे-एक बहुसंख्यक 
दल (77200 >>) जो शासन का संचालन करे और दूसरा विरोधी 

दल जो कि सत्तारूढ़ दल का विरोध करे | इंगलैण्ड में तो संगठित विरोध 

(शह्ब्ा 287 ०77०४४07) को इतना महत्व दिया जाता है कि विरोधी दल 





व | » ह # 
तो|वयत्‌ संविधान के आधार तथा उसकी विशेषताये' रे 
रे । 


सोवियत शासन अणाली में इस व्यवस्था का अभाकहै। वहाँ पुर कब्युनिस्ट 
पार्यी के अतिरिक्त और कोई संजनैतिक दल संगठित ही नहीं किया जा सकता | 
अ्रतः सरकार के संगठित विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता 4 संसद के सब सदस्य 
कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित होते हैं। साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ की 
आधार शिला है। उसका कोई विरोध नहीं कर सकता | विरोध करने वाले को 
देश द्ोही समझा जाता है। अतः एक दलीय-राज्य (006-०४79 ४४८) होने 
के कारण सोवियत शासन प्रणाली में संसदात्मक श[सन प्रणाली के मूलाधार- 
संगठित विरोध---का अभाव है। ह 

(३) स्विट्ज़रलैण्ड को छोड़कर अन्य किसी भी पाश्चात्य संसदात्मक 
शासन प्रणाली में मंत्रिमरडल के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से संसद द्वारा 
नहीं होता । परन्तु सोवियत संध में मंत्रियों का निर्वाचन ग्रत्यक्लु रूप से सुप्रीम 
सोवियत करती है। 

(४) सभी संसदात्मक शासन प्रणालियों में नाम मात्र की तथा वास्तविक 
(/२७०)) कायकारियणी में भेद किया जाता है। वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति 
एक मंत्रिमंडल के ह्वाथों में होती है यद्यपि नाम मात्र के लिये एक सम्राट, राष्ट्रपति 
या गवनर जनल को सर्वोच्च संप्रभु मानते हैं | परन्तु सोवियत शासन प्रणाली में, 
इस प्रकार की कोई ब्यवस्था नहीं है | 

उपरोक्त वर्णन से यह सिद्ध होता हे कि सोवियत शासन प्रणाली में कुछ 
संसदात्मक गुण होते हुये भी यह प्रणाली संसदात्मक नहीं कही जा सकती। तो क्‍्यों- 
कया सोवियत... दे अध्यक्तात्मक अथवा राष्ट्रपति मूलक (7६ञंत6०४४)) है ! 
शासन प्रयाल्ली वास्तव में यह अध्यक्षात्मक भी नहीं है क्‍्योंकि-- 
अ्रध्यक्ात्मक है ! (१) इसमें कार्यपालिका (726८पए/१४४) जनता द्वारा निर्वाचित 
न होकर स्वयं संसद द्वारा निर्वाचित होती है ; 

(२) इसमें संसद तथा कायकारिणी के बीच अधिकार विभाजन या शक्ति 
प्रथक्‍्करण की व्यवस्था नहीं है; 

(३) इसमें कायकारिणी शक्ति किसी एक व्यक्ति के ह्वाथों में नहीं है जो 
कि संसद से स्वतंत्र अपनी शक्तियों तथा अधिकारों का उपभोग कर सके। 

इस प्रकार सोवियत शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की. 
लगभग सभी मूल विशेषताओं का श्रभाव है | कं है 

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोवियत शासन प्रयात्री न 
: » तो संसदात्मक ही है ओर न अध्यक्षात्मक | वाक्त्तव में यह प्रणाली पाश्चात्य 


ड्ै्‌ त्ि 
को 


हद सोक्यित गणराज्य संध का संविधान 


सन प्रणालियों की किसी भी कोटि में नहीं रूखी जा सकती | यह तो स्वयं ही 

एक नयी कोट है। शासन कला में यह एक नया/प्रयोग है क्‍योंकि मानव सभ्यता 
में समाजवाद स्वयं एक नया प्रयोग है । 

सोवियत संविधान एक संघात्मक ((606४)) शासन प्रणाली की स्थापना 

करता है परन्तु सोवियत संधवादी व्यवस्था इतनी विचित्र और पाश्चात्य 

संघवादी शासन प्रणालियों से इतनी भिन्न है कि कुछ लेखकों ने 

सांदयत शासित इसके संबात्मक होने में मी सन्देह प्रकट किया है। इसमें सन्देह 


ली झोर 
हल मि ४०06- नहीं कि साम्यवादी विचारधारा में संघवाद एक आ्रादश नहीं है | 


79877) आदश दशा तो पू्ण एकता (००णए०४८ पा) है। तो - 
प्रश्न यह उठता है कि सोवियत राजनैतिक व्यवस्था में संघवाद 


क्यों अपनाया गया ! न केवल १६३६ का स्टालिन संविधान बल्कि १६१८ तथा 
१६२४ के संविधोन भी संघवादी थे | कारण यह था कि सोबियत संघ की आन्‍्तरिक 
परिस्थातियाँ एकात्मक शासन के अनुकूल नहीं थीं | सोवियत राज्य में अनेकों जातियाँ 
रहती हैं जिनमें धर्म, भाषा, रहन सहन के ढंग, सामाजिक रीति रिवाज, आथिक 
बिकास, सम्यता इत्यादि विषयों में अ्रापस में इतना अन्तर है कि बल पूर्वक ही इन 
पर एक सामान्य एकात्मक शासन थोपा जा सकता था | बल पर आधारित राज्य 
कमी स्थायी तथा उन्नतिशील नहीं हो सकता था। एकता के स्थान पर विभिन्न 


जातियों में आपस में घुणा, सन्देह तथा वेमनस्थ ही उत्पन्न हो सकता था | “रूसी- * 


करण” नीति का भय कभी भी अल्पसंख्यक जातियों को सोवियत संघ का अख॑ड 
था अभिन्न अंग न बनने देता | वास्तव में कुछु जातियाँ तो इतनी भयभीत थीं कि 
हू सोवियत राज्य से अलग होना चाहती थीं। एकात्मक शासन उनको अपने 
अधिकारों तथा स्वतंत्रता के बारे में और भी अधिक आशंकित कर देता | 
ऐसी परिस्थितियों में एकात्मक शासन की स्थापना करना मू्ख॑ता होती | 
राजनेतिक दृष्टिकोश से एक संघ का निर्माण ही कार्ययाधक हो सकता 
था। एक संघ द्वारा ही विभिन्न जातियों का विश्वास प्राम्त किया ज्ञा सकता 
था और उनको , है आश्वासन दिलाया जा सकता था कि नयी राजनैतिक 
व्यवस्था में उन्हें अपनी संस्कृति, साहित्य तथा अपने व्यक्तित्व को विकसित करने 
की पर्स स्वतंत्रता होगी । पूंजीवादी देशों के क्रान्ति-विरोधी कार्यों ने (००प(८- 
7८९०४४४०7)०४४ ०८४४३ ६४६४) विशेषकर पंजीबादी देशों के आक्रमणों ने इन 
भध जातियों में संगठन तथा एकता की आवश्यकता स्पष्ट कर दी | अतः इन 
सब ने १६१७ को “रूसी जातियों ([.६०[/८5) के अधिकारों की घोषणा” का 
स्वागत किया और एक 'संघ? के<निर्माण में ही अपना कल्याण समझा । 


अबम 
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सोवियत संविधान के आघार तथा उसकी विशेषतायें., . रे५ 


भ्ै पक म 
अतः सोवियत संघ देश का विभिन्न परिस्थितियों की /जनैतिक डपजबथा | 
इसको आदश मानकर नहीं अपनाया “गया था। इसका उद्देफ़य “बिना एकता 
(प0) उत्पन्न किये संघ! (धा07) की स्थापना करना नहीं था बल्कि एकता? 
की ओर अग्रसर (380 (0ज्रा05 परशाए) होना था | 
अतः यह स्वभाविक ही था कि सोवियत संघ पाश्चात्य संघवादी धारणा 
से भिन्न हो । एक ओर तो केन्द्रीकरण की ओर कुकाव उल्लेखनीय है और दूसरी 
ओर. इसमें संघातरित इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिये गये हैं जो आश्चर्य- 
जनक हैं | यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि सोवियत संघ की सेंद्धान्तिक 
कल्पना ओर व्यवह्यरिक स्थिति में बड़ा अन्तर है। एक दूसरे के अनुरूप नहीं है 
सिद्धान्त में तो--यदि केबल संविधान की भाषा पर ही विचार किया 
जाय--सोवियत शासन, प्रणाली पूर्णतया संघात्मक प्रतीत होती है। सोवियत 
राज्य विभिन्न स्वाधीन राज्यों का एक संघ है| इस समय सोवियत संघ में १५ 
संघातरित गणराज्य (००क्‍४४प०॥६ रि८०प)॥०८७) हैं।' गणराज्यों के अतिरिक्त 
३ श्रन्य श्रेणी की इकाइयाँ हैं जिनको ऑटोनॉमस रिपब्लिक, ऑटोनॉमस रीजन्स 
तथा नेश्नल एरियाज़ कहते हैं। इन विभिन्न संघातरित राज्यों तथा केन्द्रीय 
सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया है। यह आवश्यक है 
कि यह अधिकार विभाजन लिखित रूप में हो | अतः सोवियत संविधान भी 
लिखित है। यह भी आवश्यक है कि यह संविधान जो कि केन्द्रीय सरकार तथा 
संघात्तरित राज्यों के मध्य अधिकारों का विभाजन करता है परिवर्तनशील ([]७5-« _ 
96) न हो | इसको बदलने श्रथवा इसमें संशोधन करने के लिये साधारण 
कानूनों की अ्पेज्ञा एक जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता हो | सोवियत संविधान 
में संशोधन करने के लिये भी सुप्रीम सोवियत के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत 
है की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के अस्तित्व तथा उनके 
अधिकारों की रक्षा के हेतु केन्द्रीय विधान मण्डल में उनके विशेष प्रतिनिधित्व 
की व्यवस्था की गई और इस हेतु एक सदन---जावीय सोवियत्त ((०ए्मालो 
]५७/१०४०४।४४४)--की रचना जनसंख्या के आधार पर न हो कर राज्यों को 


इकाई मानकर होती है। * 
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३६. सोवियत गणराज्य संघ का संविधांन 


न क ड़ 
" बास्तव में संकिधपान में तो संघातरित राज्यों को कुछ ऐसे अधिकार द्यि 
गये हैं जो कि अन्य- किसी संघीय व्यवस्था में नहीं पाये जाते। प्रथम, संघातरित 
राज्यों को संघ से अलग (56००06) होने का अधिकार दिया गया है। द्वितीय, 
१६४४ के संशोधन द्वारा राज्यों को विदेशों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का 
झधिकार दिया गया | तृतीय, इसी संशोधन ने राज्यों को अपनी अपनी सेनाये 
(ए्रम॥एए णिएए2॥/079) भी संगठित करने का अधिकार दिया है । 
उपरोक्त ब्यवस्थाओं से तो ऐसा लगता है कि सोवियत संघात्मक प्रणाली 
मं तो पाश्चात्म संघात्मक प्रणालियों से भी अधिक राज्यों के अस्तित्व तथा अधि- 
कारों को मान्यता तथा महत्व दिया गया है | कम से कम सिद्धान्त अ्रथवा संवि- 
धान से तो ऐसा ही लगता है । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है | व्यवहार में हम 
देखते हैं कि सोवियत शासन प्रणाली में संघात्मक विशेषत्तायें केवल दिखावे की 
हैँ। केन्द्रीकरण ही इस शासन प्रणाली का मूलमंत्र है | प्रत्येक निम्न कोटि का 
अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के आधीन है। इस प्रकार स्थानीय संस्थाये राज्यों 
की सरकारों द्वारा और राज्यों की सरकार केन्द्रीय शासन द्वारा नियंत्रित तथा निय- 
मित होती हैं। केन्द्रीय सरकार पर स्वयं कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृ-मण्डल का 
प्रभुत्त रहता है और स्टालिन के काल में तो यह नेतृ-मण्डल स्वयं एक व्यक्ति के 
झाधीन हो गया था। अब वो सामूहिक नेतृत्व पर ज्ञोर दिया जा रहा: है | 
सोवियत संघ की वास्तविकता की पोल निम्नलिखित बातों से खुल जाती हैः 
-” * (३) एक संघात्मक शासन प्रणाली में यह आवश्यक है कि संविधान, जो 
कि संघीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों के अधिकार त्षेत्रों का विभाजन करता 
है, संर्योपरि (5ण[४८:०८) दो, इसका कोई उल्लंघन न कर सके और इसके 
संशोधन करने में राज्यों तथा केन्द्र दोनों की सहमति आवश्यक हो | रा 
सोवियत संविधान केवल रिद्धान्त में ही स्वोपरि है। व्यवहार में 
इम देखते हैं कि यह संविधान स्वयं सोवियत राज्य के मूल नियम “स्बहारा- 
अधिनायकत्व ([४0)227]37 0/0७0579) द्वारा नियमित होता है । 
क्वहारा अधिनायकत्व” को गति विधि कम्यूनिस्ट पार्टी निर्धारित करती हैं। अंतः 
संबंधान इस पार्टी के द्वाथों में एक राजनैतिक कार्य साघक (90॥8०४| ७5७6- 
त०57) बन गया हे | 


उंविधान की सर्वोपरिता का अर्थ है कि कोई इसका उल्लंघन न कर 
सके | अगर कोई राज्य अथवा संघीय सरकार इसका उल्लंघन करती हैतो - 
इसके ऐसे संविधान विरोधी कार्य को अवैध तथा अमान्य (7ए9॥0) घोषित 


क्र बढ 
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हार 


गवियत संविधान के आवार तथा उसकी विशेषताय रे 


जक 
किया जा सके। निश्चय ही संबिधान के संरक्षण का कु।यं एक निष्पक्ष तथा” 
सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में सॉगा जाना चाहिये ताकि सरकार संविधान की 
व्याख्या अपने पक्न में कराने के लिये प्रभाव या दचाव ब्रडाल सके। परन्तु 
सोवियत संघ में संविधान की व्याख्या का काय किसी एक न्यायालय के द्वा्थों में 
न होकर स्वयं संघीय सुप्रीम सोवियत की एक स्थायी समिति--प्रेज्ञडियम--के 
हाथों में है जिसका अर्थ है कि स्वयं अपराधी ही निर्णायक बन जाता है। ऐसी 
अवस्था में संविधान निष्पन्षु रूप से लागू नहीं हो सकता । सुप्रीम सोवियत अपनी 


 इज्छानुसार उसका प्रयोग तथा उसका उल्लंघन कर सकती है| 


एक संघीय संविधान का यह भी आवश्यक गुण होता है कि उसको 
न तो अकेले केन्द्र ही बदल सके और न अकेले संघातरित राज्य ही, उसमें संशोधन 
करने के लिये दोनों की सहमति होनी चाहिये। यद्यपि सोवियत संविधान को 


' सैद्वान्तिक रूप में अपरिवर्तनशील (7४70) बनाने का प्रयक्ष किया गया है-- 


क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन बिना सुप्रीम सोवियत के दोनों सदनों के दो तिहाई 
बहुमत के नहीं किया जा सकता और जातीय सोवियत की दो तिहाई बहुमत 
द्वारा स्वीकृति आवश्यक बना कर संघातरित राज्यों को भी संशोधन प्रक्रिया में 
भाग लेने का अ्रवसर प्रदान क्रिया गया--परन्तु विश्लेषण करने पर यह सिद्ध होता 
है कि सोवियत संविधान न तो अपरिवर्तनशीलन है और न इसके ' 
संशोधन में राज्य कोई प्रभाव डाल सकते हैं। जिस संसद में केवल एक ही दल 
हो वहाँ पर दो-तिहाई बहुमत की व्यवस्था सारहीन लगती है। अधिक से अधिक 
राज्य जातीय-सोवियत (50जछ० ० ]९४४०॥०॥४6४) द्वारा संशोधन-प्रक्रिया 
में भाग लेते हैं। जातीय-सोवियत में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक संघात- 
रित राज्य (0770 रि८०प०॥८) को इसमें २५ प्रतिनिधि मेजने का अधिकार 
है | इसके अतिरिक्त जिन राज्यों में अल्य संख्यक पाये जाते हैं उनको अलग 
इकाइयों--आऑटोनामस रिपब्लिक, ऑटोनामस रीजन तथा नेश्नल एरिया--में 
संगठित किया गया है और इनमें से प्रत्येक ऑँटोनामस रिपब्लिक को ११, रीजन 
को ५ तथा एरिया को १ प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार दिया गया है ! 
परन्तु जातीय-सोवियत पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतुमए्डल का उसी अ्रकार प्रमुत्व 
रहता है जिस प्रकार संघ-सोवियत पर । जातीय-सोवियत स्वयं एक केन्द्रीय शासन 
का अंग है श्रतः केन्द्र तथा राज्यों के मतभेद में वह केन्द्रीय सरकार के अधिकारों 
के प्रसार के ही पक्ष में हो सकती है | किसी भी दृष्टिकोण से इस सदन को राज्यों 


- के अधिकारों का संरक्षक या उनका प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता | 


(२) प्रत्येक संघ में केन्द्रीय सरकार तथौ संघातरित इकाइयों के बीच 


कै 


बम सोवियत गणराज्य संघ का संविधान 


स्पष्ट रूप से अधिकार विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक अपने-अपने 
क्षेत्र में स्वायत होता है। सोवियत संघ में भी यह विभाजन किया 
गया है । केन्द्रीद सरकार के श्रधिकार अंकित कर दिये गये हैं ओर 
ग्रतशिष्ट (650 ०/)) अधिकार राज्यों को दे दिये गये हैं । परन्तु संघीय सरकार 
के अधिकार बड़े व्यापक तथा विस्तृत हैं, उनकी भाषा ऐसी है कि उसका 
कोई भी ब्रथं लगाया जा सकता है ओर इस प्रकार कोई भी विषय केन्द्रीय" 
सरकार के अधिक त्षेत्र में लायाजा सकता है। ऐसी दशा में राज्यों का 
अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि केन्द्रीय सरकार का 
बेकार क्षेत्र अपरिमित हो जाता है। यदि कोई अधिकार उसके अ्रधिकार क्षेत्र 
का न भी हो तब भी वह उसकी अपने अधिकार क्षेत्र में ला सकती है क्योंकि 
मेंव्रिधन की व्याख्या करने का अधिकार संघीय सुप्रीम-सोवियत की एक स्थायी 
समिति (प्रेजिडियम) को है, सुप्रीम-सोवियत्‌ स्वयं संविधान को बदल सकती 
है। प्रत्येक संघीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का कार्य एक 


(कललनक, 
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अत 


सोवियत संविधान के आधार तथा उसडढी विशेषताये' ३६ 


निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय को द्थिा जाता है जो कि केन्टोेय तथा राज्य-म्तरकारों 
के बीच उत्पन्न मतमेदों का संविधानुसार निवारण कर सके | यह निष्पक्ष न्यायालय 
स्तंत्र होता है ओर न केन्द्रीय सरकार द्वी न राज्य सरकार ,ही इस पर प्रभाव या 
दबाव डाल सकती हैं परन्तु सोवियत संघ में किसी ऐसी संस्था की व्यवस्था नहीं 
है। वहाँ तो संविधान की व्याख्या स्वयं केन्द्रीय संसद का प्रेजिडियम करता है। यह 
प्रेजिडियम निष्पक्ष नहीं हो सकता स्वभावतः यह केन्द्रीय सरकार के पक्ष में निर्यय 
देगा। ऐसी दशा में राज्यों की स्थिति बड़ी निबंतल तथा अनिश्चित रहती है ! 


(३) इतना ही नहीं, राज्यों के प्रशासन का निवेशन तथा नियसन संघ 
सरकार कई अन्य साधनों द्वारा करती है | समस्त देश की आधिक तथा वित्तीय 
व्यवस्था पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है ओर राज्यों को इस ज्षेत्र में संघ 
सरकार के आदेशों का पालन करना होता है, यहाँ तक कि द्ाज्य-सरकारों के 
ब्रजट तक पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहता है। बेंक, व्यापार, वाणिज्य, | 
आ्रौद्योगिक तथा कृषक संस्थायें सब का नियमन तथा संचालन केन्द्रीय सरकार 
करती है | यदि किसी विषय पर केन्द्रीय तथा किसी राज्य के कानूनों में बिरं घ 
हो तो केन्द्रीय कानून ह्वी मान्य होता है, राज्य का कानून नहीं | इसके अरतिग्क्ति 
संघीय मंत्रि-परिषद्‌ ((०एपाल] 6 शाणछंटा8 6 (76 ए. 5, 5. 7२.) में 5 
प्रकार के मंत्रालय होते है ; (१) अखिल संघीय (8]-प707) तथा (२) संघीय 
गण राज्यों के मंत्रालय (ए707 रि४०ए०॥८४॥ 'ै050765)| संघीय गण्राज्यों 
के मंत्रालय यूनियन-रिपब्लिकों (घ007 78०था०)०७) में स्थित अपने अज्ुक्रमिक्‌ 
मंत्रालयों (०००:९७००7१ग्र8 ए्रंणांआा१6७) का निर्देशन तथा नियंत्रण करते हं | 
इन अखिल संघीय तथा संघीय गश्राज्यों के मंत्रालयों के अधिकार इतने व्यापक 
तथा विस्तृत हैं कि संधातरित राज्यों के विधान निर्माण अथवा प्रशासन के किसी 
भीक्षित्र में यह हस्तक्षेप कर सकते हैं। अतः राज्यों की स्वायत्तता केवल नाम 
मात्र की रह जाती है। वास्तव में यह सोवियत संघ की प्रशासकीय इकाइयाँ 
(8077० ४७ पा9) बन जाते हैं । 


(४) सोवियत संघ में नये राज्यों तथा प्रदेशों ((€४४६०7८४) को सम्मिलित 
करने का अ्रधिकार भी केन्द्रीय सरकार को ही है| इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार 
ने समय-समय पर संघातरित राज्यों की सीमाओं अथवा क्षेत्रफल में भी अपनी 
इच्छा तथा आवश्यकतानुसार परिवतेन परिवर्द्न किये हैं, उनके निवासियों का 
. अन्य क्षेत्रों में निर्वासन किया है ओर उनकी श्रेणियों (5७/05) में भी अभिवृद्धि 
([70770000) तथा पतन (06204 007> किया है। इस प्रकार संघातरितत 


के 
झा 





डक सो|वंयत गणराज्य संघ का संविधान 


राज्य संच्र के सहयुक्त ((7००!7४6) उदस्य न होकर उसके आधीन (हप्र0०- 
0॥726) बन जाते हैं ।' रे 
(५) सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव भी प्रशासन में केन्द्री- 
झर्ण उत्पन्न करता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार हो या राज्यों की सरकारें सब को 
कब्यु नत्ट पर्दी के नेतुमएडल द्वारा निर्देशित आजशाओं तथा नीतियों का अनु- 
सरण करना आवश्यक है। अतः समस्त शासन की शक्ति का वास्तविक खोत न 
संवंधान हैं न केन्द्रीय सरकार ओर न ही राज्यों की सरकार, यह शक्ति वो 
कम्युनिस्ट पार्टी के नेतुमण्डल “में निहित है। यह स्थिति संघवाद के प्रतिकूल है । 
(६) कुछ श्रालोचकों का यह भी कहना है कि एक संघात्मक शासन में 
सघ्:तरित राज्यों के अधिकार तथा प्रतष्ठा (७३४७) समान होती है | परन्तु 
सोधियत संघ में ऐसा नहीं है। वहाँ पर, जैसा कि ऊपर बताया गया, ४ भ्रेणी के 
राज्य मिलते हैं-हुयूनियन रिपब्लिक, ऑटोनॉमस रिपब्लिक, ऑटोनॉमस रीजन 
तथा नेश्नल एरिया । इन चारों की स्थिति तथा इनकी शक्तियों में बड़ा श्रन्तर 
है ; संविधान में इनमें से केवल युनियन रिपब्लिकों को ह्वी संघ का सदस्य माना 
गया है। अन्य तीनों श्रेणियों की इकाइयों को संघ का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं माना 
गया ! जिन ग्रख्राज्यों में यह स्थित हैं इनको उनका अंग माना गया है। 
,..._ (७) फखरी १६४४ के संशोधन के फलस्वरूप गणराज्यों को जो 
दो श्रधिकार -विदेशों से संबंध स्थापित करने तथा अपनी सेनाओं की 
टुकड़ियाँ संगठित करने--दिये गये थे वह भी संघावरित राज्यों की 
स्थिति को प्रतिष्ठित करने में असमर्थ रहे | वास्तव में इन दोनों ज्षंत्रों में संघ 
सरकार अ्रव भी सर्वोच्च है। संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार संघ 
सरकार को संधातरित राज्यों की सेनाओं के संगठन के निर्देशन हेतु सिद्धान्त 
निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार विदेशों से सम्बन्ध 
स्थापित करने में भी गणराज्य स्वृतन्त्र नहीं हैं, वास्‍स्तब्रिक सत्ता केन्द्रीय 
सरकार ,के द्ाथों में ही है। वास्तव में यह अधिकार तो गणराज्यों को 
इनलिये दिया गया था ताकि सब गरराज्यों को संयुक्त-राष्ट्रसंघ का सदस्य बना 
क्र सोवियत संघ इस राष्ट्र संघ में अपनी सदस्य संख्या बढ़ा सके । परन्तु अपने 
रेल उद्देश्य में वह सफल न हो सका क्योंकि १६ गण राब्यों में केवल यूक्नेन और 
बाइलोरशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सके | इसी प्रकार राज्यों का संघ 
से अलग होने का ऋषिकार भी काल्पनिक (६00 00ए७) तथा सारहीन है | 
(८) वास्तव में सोवियत शासन प्रणाली में संघीय सरकार के अधिकार 
इतने म्यापक हैं कि वह प्रदाली संधात्मक की अपेक्षा एकात्मक अ्रभिक लगती है । 


ही | झा 
ह। ह 
कर + हि कर ४ शेषताये कक 
दीवियत सं विधान के आधार तथा उस्तकी वि ४१ 


साय सुप्रीम सावयत के प्रेजिडियूस को गणराज्यों के मन्क्रिपरिषदोंके निर्शायों को 
हू (8070)) करने का अधिकार है, केन्द्रय मन्त्रिमएडल तक इनके निर्णयों को 
स्थागत (508767त) कर रुकता है | सोवियत संघ के प्रोक्युरेडर जनरल के प्रति 
निधि समस्त देश में इस बात का निरीक्षण करने हैं कि संघीय कानूनों तथा 
आदेशों का पालन हो रहा हैया नहीं; यह अधिकारी स्थानीय प्रशासनों से 
- बल्कुल स्वतन्त्र ह्वोत हैं 
उपरोक्त वर्णन से सोवियत संघवाद की वास्तविक स्थित स्पष्ट हो 
जाती है। प्रोफेसर जूलियन टाउस्टर का कहनी है कि द्वितीय युद्ध पूर्व 
सोवियत शासन व्यवस्था में केन्द्रीकररण के चार तत्व (पराऊ।एिएर 80 
(078) ये जिनमे युद्धोपरान्‍्त ओर भी अधिक प्रवद्धन हो गया है। वह हैं ;-- 
(१) पार्टी नेतृत्व का सवब्यावक (3॥] ए67४०५78) प्रशुत्व, (९२) चाबयत देश 
प्रम (०070097) की भावना का प्रचार, (३) रूसी भाषा व हूसी सभ्यता का 
पसार, तथा (४) विभिन्न जातियों का मिश्रण" | अत; सोवियत राजनीतिक गति- 
विधि अधिकाधिक केन्द्रीकरण की दिशा में है। और वास्तव में सोवियत नेताओं 
उद्देश्य भी एक सुहृढ़, संगठित एकात्मक राज्य की स्थापना करना है। संघ 
बाद इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अपनाया गया था | जिस सीमा तक संघ- 
वाद देश की शासन व्यवस्था के एकात्मक करने में सफल दह्वो सका उस सीमा 
तृक ही संबबाद की सफलता मं समझनी चाहिये। 
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'.* नागरिकों के पूलाधिकार 


प्र्मव इतिहास में शासन को सदैव सन्देह और अविश्वास की दृष्टि से 
देखा गया है, उसको नागरिकों के अधिकारों का अपहर्ता तथा उनको स्वतंत्रता 
का दिसदी मना गया है। अतः नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के हेतु मिन्न 
फिब्र युन्कियँ निकाली गयीं | लॉक इत्यादि दाशनिकों ने प्राकृतिक श्रधिकारों को 
बात उठाई झोौर उनको सरकार के ऊपर सीमा (|79007) बताया। मान्टेसक्यू 
ने शक्ति प्रथकरण द्वारा व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित करने चाहे। संवैधानिक 
प्रण'लो स्त्रयं मानवीय सरकार को अधिकाधिक नियमों द्वारा प्रतिबन्धित एवं 
मर दित करने की एक युक्ति है । इतने से ही सन्तुष्ट न होकर वर्तमान काल में 
संविध न में नागरिकों के मूलाघिकारों का उल्लेख कर ओर सरकार को उनके 
द्वारा मर्यादित कर उनकी रक्षा का कायमार एक निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय को 
सपना एक सामान्य व्यवस्था हो गई है । 

. मूलाधिकारों का अथ है नागरिकों के वह अधिकार जिनका सरकार 
साथःरण्तया अपहरण नहीं कर सकती अर्थात कोई नियम, आदेश या कारवाई 
सरकार की इनके प्रतिकूल नहीं हो सकती। ऐसा करने पर नागरिक को यह 
भ्रधिकार है कि वह न्यायालय का आश्रय लेकर अपने अधिकारों की रक्षा कर, 
खके | पह सरकार के ऊपर मर्यादायें हैं । 

१६३६ के सोवियत्‌ संविधान में नागरिकों के मूलाधिकारों का प्रथम बार 
उल्लेख किया गया | संविधान की धाराओं ११८-१३३ में इनका विस्तृत वर्णन 
मिलता है । इनमें थदत्त नागिरकों के मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं :-+- । 

(१) रोजगार पाने का अधिकार (पि20६ (0 त्रणं) +--जिसका अर्थ 
है कि सोवियत संघ में व्यक्ति को काम दिल्लाना राज्य का कतंव्य है। साथ ही 
हाथ संविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
काम को मात्र तथा गुण ((४०॥८७) के अनुसार उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो | 
,...._* (२) विश्वाम तथा मनोरंजन (6७ ध7ग ते ]श5प्रा८) का अधिकार :-.. 

इसकी प्राप्ति के देतु संविधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि मिलों, 
करखानों तथा कूयौलयों में काम करने वालों से ८ घंटे से अधिक प्रतिदिन 
काम नहीं लिया जायेगा | अधिक परिश्रम माँगने वाले उद्योगों में तो कार्य अवधि 
७ घंटे, ६ घंटे, ओर दुच्ध में ४ घंटे, प्रतिदिन तक कर दी गई है | मिलों, कारखानों 


"2 
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, को आशिक. प्रशासकीय, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा सावजनिक जीवन के अन्य 
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नागरिकों के मूलाधिकार हे डरे 

के मज़दूरों तथा कार्यालयों के कमचारियों को वाषिक दहियाँ (9॥070%4)! ४868 

४0०78) दी जाती हैं और उनके मनोरंजन के लिये विश्राम यद्द (768६ #0776), 
क्लब, स्वास्थ-स्थानों (5879(079) इत्यादि का प्रबन्ध किद्मा जाता है 

(३) बृद्धावस्था, बीमारी तथा शअ्रयोग्यता की अवस्थाओं में निर्वाह पाने का 
अधिकार (रि8॥6 ६0 गरध॥श7०8 ॥7 ०ते 388, भंठंत655 97वें ती59- 
॥9) :-मज़दूरों तथा कर्मचारियों के लिये राज्य की ओर से सामाजिक बीमा, निःशुल्क 
चिकित्सा तथा स्वास्थ-स्थानों तथा आरोग्यशालाझों का प्रत्नन्ध किया जाता है । 

(४) शिक्षा पाने का अधिकार (सिट्ठी)६8 ६0 6(४८४४४०॥) :-सोवियत संघ 
में प्रारम्भिक शिक्षा सब के लिये अनिवाय (प्रधाएशछ्छा 270 ०077प्रॉड०7५) है 
सातवीं कज्ञा तक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये राज्य की ओर से क्षात्र-बृत्तियाँ दी जाती हैं ओर श्रमिकों 
के प्रशिक्षण के लिये व्यवसायिक शिक्षालय स्थापित किये गये हैं। 

(५) आर्थिक, प्रशासकीय, राजनैतिक तथा सावजनिक जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रात हैं। सत्री-श्रमिकों को प्रसूति काल 
में आवश्यक सुविधायें दी ज्ञाती हैं । शिशुओं को रक्षा का राज्य विशेष प्रबन्ध करता' 
है और मातुका-गहों (78677॥7ए7 #0765), बालोद्रान ([76&छ8ु27/९॥8 
तथा शिशुशालाओं इत्यादि की स्थापना करता है | 

(६) बिना जाति या वंश का भेद भाव किये सोवियत संघ के सब नागरिकों 












क्षेत्रों में समान श्रधिकार दिये गये हैं | जाति या वंश के आधार पर न किसी को । 
वेशेषाधिकार दिये जा सकते हैं न किसी के अधिकार कम किये जा सकते हैं 
कोई किसी जाति या वंश के विरुद्ध घुणा या वैमनस्यता का प्रचार नहीं कर सकता 
(७) धामिक स्वतंत्रता :--सोवियत संघ में राज्य का चर्च से कोई सम्बंधाद 
नहीं है | प्रत्येक व्यक्ति को वार्मिक स्व॒तन्त्रता है और अत्येक को धर्म के विख्छ: 
(नास्तिकता) प्रचार करने का अधिकार संविधान में स्वीकार किया गया है। . 
(८) सोवियत नागरिकों को चार नागरिक अधिकार (#ज्! 78॥8) 
संविधान द्वारा प्रदान किये गये हैं : (क) भाषण-स्वातंत्य, (ख) प्रेस-स्वातंत््य, (ग 
सभा अथवा सावजनिक सभायें आयोजित करने की स्वतंत्रता और (घ) सड़कों 
जलूस निकालने तथा प्रद्शन करने की स्वतंत्रता | इन अधिकारों की प्राप्ति के देत 
संविधान में उचित एवम्‌ आवश्यक सुविधाओं की गारन्टी* की गई हैं। परन्ता। 


किसी भी अवस्था में यह अधिकार श्रमिकों के हित तथा समाजवादी अ्रणाली 


प्रतिकूल नहीं होने चाहिये | श 





ड्ड सोवियत गणराज्य संघ का संविधान 


8) नागारकी 4। सावजनिक संगठनों, सदुकारी समितियों, अन्य प्रकार के 
समुदायां एवम्‌ सो तथा कम्युनिस्ट पार्टी में संगठित होने का अधिकार भी 
सोवियत संविधान में मौलिक माना गया है। कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत राज्य 
, की किसान मजदूर जनता का उनके समाजवाद की स्थापना करने के संघर्ष में 

बगुगा माना गया है। परन्तु यह सब्र संगठन और संघ अ्रमिकरों के हितों के 
अनुकूल ही होने चाहिये | 

(१०) सोवियत संघ के नागरिकों को यह भी अधिकार दिया गया है कि 

“पना किर्सः न्यायालय के निरय के या प्रोक्यूरेटर की अनुमति के उनको कारावास 
में नहीं रखा जा उकता | 

(११) नागरिकों के घरों में राजकीय कर्मचारी पदार्पण नहीं कर सकते 
और उनके पत्र व्यवद्वार की गोपनीयता कानून द्वारा सुरक्षित की गई है | 
ह (१२) सोजियत संविधान उन विदेशी नागरिकों को भी शरणगति अधिकार 
(शि8॥ ० ०६४)४॥7) प्रदान करता है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने 
राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संबर्प करने वा वैज्ञानिक कार्यों के लिये अपनी स्वदेश 
सरकार द्वारा सताये गये हां | 
|... कत॑ब्य--इन अधिकारों के साथ साथ सोवियत संविधान में नागरिकों के 
कुछ बूल कतंव्पर भी निर्धारित किये गये हैं जो कि इस प्रकार हैं--. 

;.... (१) सोवियत संघ के संविधान का पालन करना 

(२) कानूनों का पालन करना 

£'.. (९) श्रमिकों की अनुशासन व्यवस्था की रक्षा करना (एक्ंगाशाब्षा०6 * 

.. ४ 9790ए7 ताइएां॥76) 

(४) ईमानदारी से सावंजनिक कर्तव्यों का पालन करना 

(३) समाजवाद! आचार-व्यवहार के नियमों का आदर करना. 

(६) राज्य को सम्पत्ति की रक्षा करना और उसको सुहृढ बनाना 

(७) सेना में भर्ती होना; 

(८) देश की रक्षा करना देशद्रोह, जासूसी कार्य (6७.07986), राष्ट्र 
के प्रति विश्वासघात महापराध माने गये हैँ 

(१) भाधिकररं के परिपत्र (आ ०६ पि2॥) में अधिकारों के साथ साथ 

इतब्यों का भी उल्लेख होना सोवियत संविधान की एक ऐसी विशेषता है जो 

अ्रम्यत्र नहीं पाई जाती 

(३) मूल अधिकारों हे संबंधित सोवियत संविधान की दूसरी विशेषता यह है 
क इसमें न केवल अधिकारों का उत्लेख किया गया है बल्कि उनको श्यवद्दार में 
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ह ब्घ गेने उचित श् ) क ३. ७ है 
उपलब्ध होने का भी उचित प्रत्र॒न्ध किया गया है। उदाहरणाथ इसमें रोजगार पाने 
के अधिकार को लागू करने के लिये संविधान में यह कहा ढ्वावा है कि राष्ट्रीय 


आर्थिक प्रणाली का संगटन उनाजयादी होगा ताकि समाज की उत्यादन शक्ति मे 
निरन्तर वृद्धि है, आधिक संकट की सम्मावना न रहे और बेर जगारी का अन्त है! | 

(३) एक तीसरी विशेषता यह है कि इन अधिकारों की सुरक्षा के हेतु 
किसी निग्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गईं। अगर सरकार इन 


अधिकारों के ऊपर आक्रमण करे और इनके किरुद्ध कानून बनाये तो अपने 


अधिकारों की रक्षा करने के लिये नागरिक के पास कोई संवैधानिक साधन नहीं 
है। मुप्रीम सोवियत के प्रेजिडियम को निस्सन्देह यइ अधिकार दिया गया है कि 
वद्द कायपालिका के आदेशों को अवैध घोषित कर दे यदि वह कानून के विरुद्ध 
हों परन्तु स्वयं सुप्रीम सोवियत या उसके प्रेजिडियम द्वारा बनाये _गये कानूनों के 
ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है | 

(४) सोवियत संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका संविधान में होना 
ओर कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका संविधान में न होना विचित्र लगता है। 
उदाइरण।थ विदेशी नागरिकों को शरणगति अधिकार या नास्तिकता का अचार 
करने का अ्रधिकार उतना ही विल्नक्षण प्रतीत बोता है जितना कि सम्पत्ति- 
अधिकार (87६ (0 (7०7०५) का न होना । ह 

(४) नागरिक के अधिकारों में कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देना ओर 
इस प्रकार परोक्ष रूप से अन्य राजनैतिक दलों का बहिष्कार करना भी संविधप्न 
की विशेषताओं में उल्लेखनीय है । ' 

पाश्चाल प्रजातंत्रवादी देशों विशेषकर अमेरिकी आलोचकों ने सोवियत 
संविधान के अधिकार पत्र (आओ 6 सश&7४) का बड़ा परिहास किया है। 

उन्होंने इसको धोखे की <्ट्टी कह्ा है। उनका कहना है कि यह 
आक्वोचना. अधिकार केवल दिखावे मात्र हैं वास्तव में सोवियत नागरिक 
ह को कोई अधिकार नहीं है | राज्य का अधिपत्य जीवन के प्रत्येक 


: ज्ञेत्र को नियमित तथा नियंत्रित करता है। अतः सोवियत राजनैतिक प्रणाली में 


ब्यक्ति-स्वतंत्रता अथवा व्यक्ति अधिकार के लिये कोई स्थान नहीं है | हि 
फेनसड ((९८॥४ 7०997500) ने सोवियत संविधान में प्रदत्त विभिन्न 

अधिकारों की टिप्पणी करके यह सिद्ध करने का प्रयास किद्य है कि वास्तृव में 

सोवियत नागरिकों के अधिकार अधिक महत्व नहीं रखते |? उदाहरणाथ व्यक्ति 
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के काम याने के अधिकार का यह श्रर्थ नहीं है कि वह अपनी इच्छाउुसार कास 
चुन सके, काम करने की शर्तें (वेतन इत्यादि) निर्धारित कर सके | उसे तो 
जक्लीय नियमों तथा आदेशों से बद्ध हो कर काम करना पड़ता है| हड़ताल 
करने का श्रमिकों को श्रधिकार नहीं है और न ही वह श्रमिक श्रवुशासन का 
उल्लंघन करने का साइस कर सकते हैं। इसी प्रकार यद्यपि संविधान में जाति 
तथा बंश के आधार पर पक्षपात निषिद्ध घोषित किया गया है परन्तु व्यवहार 
में महान रूसी जाति (9646 -रिप्रष्छाध्य ॥8007) का अन्य जातियों पर प्रभुत्व 
है। इन अल्प संख्यक जातियों की प्रत्येक स्थानीय-प्रेम या स्वायत्तता को भावना 
को राष्ट्दरोही कद कर उसे बड़ी निर्दबतापूवक दमन कर दिया जाता है। संविधान 
द्वारा प्रदत्त माषस स्वातंत्य, प्रेस-स्वातंत््य, सभा स्वातंत््य तथा जलूस व प्रदशन 
खातंहय के अधिकार सारहीन हैं क्योंकि संविधान में कह गया है कि इन श्रधिकारों 
का उपभोग केवल श्रमिकों के हितों के अनुकूल तथा समाजवादी प्रणाली को सुदृढ़ 
करने के लिये ही किया जा सकता है अर्थात्‌ इन अधिकारों का यह अश्रथ नहीं कि 
नागरिक शासन की आलोचना कर सके, या किसी स्वतंत्र राजनैतिक विचारधारा 
का झनुससण कर सके, या स्वतंत्रतापूवंक अपनी इच्छानुसार राजनैतिक दलों का 
संगठन कर सके । 
वास्तव में सोवियत संघ में कस्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त अ्रन्य किसी दल 
का संगठन करना वर्जित है। समाजवाद राज्य का मूल मंत्र है। नागरिक के 
अधिकार उसी सीमा तक हैं जिस सीमा तक वह समाजवाद के मार्ग में बाधक.. 
नहीं हैं । समाजवाद की प्रगति किसी भी बाघा को सहन नहीं कर सकती | 
यदि नागरिक के अधिकार--वह मौलिक हों या साधारख---समाजवाद के मार्ग 
में गतिरोध उत्पन्न करते हैं तो उनकी बिना किसी हिंचकिचाइट के उपेक्षा की जा 
(सकती है। समाजवाद की प्रगति और उसका पथ निर्धारित करना कम्युनिस्ट 
' पार्टी के नेतृ मशडइल का कार्य है। अतः सोवियत संविधान में पार्टी नेतु-मण्डल 
( का आधिपत्य शासन की अन्य संस्थाओं की भाँति नागरिकों के मौलिक अधिकारों 
! की मी सीमा निर्धारित करता है | द 
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१६३६ के संविधान में सोवियत राज्य के संघीय विधानमण्डल में महत्त्वपूण 
परिवतन किये गये | १६२४ के संविधानानुसार विधानमण्डल के ३ श्रेग ये : (१) 
अखिल-संघीय सोवियत-कांग्रेस (8]]| प्रशंणा (०ाए688 


हि. 2 06 50060), (२) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (शायद 
विधानमण्डल 55607(ए७ (००णरा776०) जोकि सोवियत -कांग्रेस द्वारा 


निर्वाचित होती थी और (३) केन्द्रीय कार्यकाश्णि समिति का. 
प्रेजेडियम ([2690प% ० 06 (०ाा४ 5४००प४०७ (णश्र/08९) । 
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के दो सदन थे और जब सोवियत कांग्रेस अधिवेशन 
में न होती थी तब केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ही सोवियत कांग्रेस के सब अधिकारों 
का उपभोग करती थी | श्रौर जब स्वयं केन्द्रीय कायेकारिणी समिति का अधिवेशन न 
होता था तो सम्पूर्ण वधायी, तथा प्रशासकीय शक्ति इस समिति के प्रेजिडियम में. 
निहित हो जाती थी। यह प्रेजिडियम चुने-चुने नेताओं का मण्डल होता था 
अतः इसको हिन्दी भाषा में समापतिमए्डल कहा जा सकता है। 

यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन वर्ष 
में केवल दो या तीन बार होते ये और वह भी बहुत अल्पकाल के लिये | कठिनाई 
से कुल मिला कर समिति का अधिवेशन वध में आठ या दस दिन के लिये 
होता था | कुछ वर्षों में केवल एक ही अधिवेशन हुआ ओर कुछ में तो 
(उदाहरणार्थ १६३४ में) एक भी नहीं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था 
कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का समापतिमण्डल सवशक्तिशाली तथा सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण हो जाय। इस प्रकार शक्ति कांग्रेस के ह्वथों से केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समिति-ओऔर समिति के दाथों से उसके सभापतिमण्डल के हाथों में 
केन्द्रित हो..गई | शासन के लगभग प्रत्वेक क्षेत्र में यह सभापतिमरडल ही 
सर्वोपरि थां । इसे स्मापतिमण्डल में पार्टी के उच्च नेतामण (पोलिट्ब्यूरो करे 
सदस्य, मंत्रिपरिषद (0007ल] ० 76००8 (0ग्रापंडधथार) के सदस्य, सेना 
के उच्चाधिकारी इत्यादि ही होते ये । इस कारण सोवियत राज्य में सम्पू्श शक्ति 


पार्ट नेतुमण्डल के द्वाथों में थी 


फ्क 


हे # 
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१६३६ के संविधान ने अखिल संघीय सोवियत कांग्रेस,केन्द्रीय कार्यकारिणी 
उम्रति तथा समापतिमरैईडल तीनों संस्थाओं का उन्मूलन कर दिया और इनके 
स्पीन पर एक द्िमतरनत्मक संसद की स्थापना की जिसका नाम सर्वोच्च सोवियत 
(99छाथा6 50शंक्ष) रखा गया। धारा ३३ के अनुसार “सोवियत संघ को 
वधायी शक्त केवल सर्वोच्च सोवियत द्वारा प्रयुक्त की जायगी?”। यह उल्लेखनीय 
है कि सर्वोच्च सोवियत केवल विधाननिर्माण ज्षेत्र में हो स्वोपरि नहीं है वरन्‌ 
संविधान में उसको “सोवियत संघ की राज्यशक्ति की. सर्वाच्च संस्था” भी माना 
गया है | इस-प्रकार कम से कम सिद्धान्त में तो सोवियत संविधान “विधान- 
मरइल की सर्वोपरिता” (]०2४४४0४७ 5ण०7०772०9) के सिद्धान्त को स्वीकार 
करता है। 
सर्वोच्च सोवियत एक द्विभवनात्मक सभा है। “निचले सदन को सूघ- 
सोवियत (506 ०६ (8 (०7) और ऊपरी सदन को जातीय-सोवियत 
(50एश० 0 )२४(०॥०)४68) कहते हैं । संसद के द्विभवना- 
सर्वोच्च सोवियत (यु होने का कारण यह है कि एक सदन में सोवियत संघ की 
का संगठन 
जनता को अपनी संख्यानुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके और 
दूसरे सदन में सोवियत संघ के संघातरित राज्यों तथा उनके अन्तगंत विभिन्न 
जञाठियों तथा उपजातियों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त दो सके ताकि प्रत्येक को (बह 
छोटा हो या बढ़ा) अपने अधिकारों की रक्षा करने का समान अधिकार तथा समान 


. डुविफ प्राप्त हो | भ्रतः संघ-सोवियत में जनता के प्रतिनिधि बिना जाति (॥800- 


7४2!9) या राजनैतिक इकाई के प्रतिनिधित्व के विचार के जनसंख्यानुसार चुने 


. जाते हैं | प्रत्येक २००,००० निवासियों को संघ सोवियत में एक प्रतिनिधि ([06- 
: एपा3) निर्वाचित कर भेजने का अधिकार है। अतः संघ सोवियत्त के चुनाव के 
, लिये समस्त सोवियत संघ को इस प्रकार निर्वाचन ज्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता 
' है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रायः ३००,००० निवासी रहते हों | इसके विपरीत 
: जातीय-सोवियत (50जंक्. ० पक णाधरा568) का निर्वाचन जन संख्या के 
' आदबार पर न हो कर जातियों तथा संघातरित राज्यों के आधार पर होता है। 


सूडड _.... कप 


' संदिधान की ३४ वीं घारा के अनुसार प्रत्येक संघीय-गणराज्य ([70407 


१७.४०॥०) को जातीय सोवियत में २५ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया 
है | -इस प्रकार फ़्येक गणराज्य की समानता जातीय सोवियत के संगठन में 
स्वीकार को गई है यद्यपि विभिन्न गणराज्य संख्या और क्षेत्रफल में परस्पर बहुत 

ज्ञहेँ | परन्तु विमिन्न गणराज्यों में स्थित अनेकों जातियाँ हैं जिनको उनकी 
संस्वानुकार ३ प्रकार की राजनैतिक इकाइयों में संगठित किया गया है 5 (१) 
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ग॒ हुँ चर श् 
० »'. सोवियत्‌ विधान मण्डल ; सुप्रीम-सोवियत , | ४६ 
$ हे है 3 हे का पा 
४ न्‍ 22 पि ह ४ है, बा ज्ह 
#/. गायत्त गणराज्य (&प0707009७ रि2०८८०-),( २) स्वायत्त प्रदेश(॥ए६४0॥0- 
3, ा0प्रड रि८2:525) तथा (३) राष्ट्रीय तेत्र (७०7०2) 8प8698) | इन तीनों 


प्रकार की इकाइयों में प्रत्येक का क्रमशः ११, ५, तथा १ भ्रतिनिधि भेजने का 
“."» अधिकार दिया गया है | इस प्रकार जिस सँद्रीए- गराज्य [एफाठ्ा २४०४०) 
« - में जितनी अधिक जातियाँ होंगी उसमें उतनी ही आधीनस्थ राजनैतिक इकाइयाँ 
/ ४” होंगी और उसको उतना ही अधिक प्रतिनिधित्व जातीय सोवियत में प्राप्त होसकेगा | 
पे यहाँ पर यह तक दिया'जां सकता है कि यह.विभिन्न प्रकार की राजनैतिक 
[/. «इकाइयाँ प्रायः खतंत्र तथा स्वायत्त हें। अतः इनको विभिन्न प्र टेनिद्विऋ प्रास 
होने से संबंधित संघीय गणराज्य को कोई लाभ नद्दीं हे सकता । नित्सन्देह संविधान 
सें इन जातीय संगठनों की 'स्वायचता स्वीकार की गई है और इनमें स्थानीय 
:... स्वशासन को खतंत्र संस्थायें स्थापित कींगई है परन्तु बह निविवाद है कि यह तीनों 
४ प्रकीर की इकाइयाँ अपने सम्बन्धित गश्राज्य के ही आधीन होती हैं। संविधान 
निश्चय ही इनको प्रत्यक्ष रूप से संघ का सदस्य नहीं मानता । 

| सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से 
जनता द्वारा होता है। मतदान गुप्त मतपत्र प्रणाली से होता है और प्रत्येक स्त्री 
पुरुष को जिसकी आयु १८वर्ष की हो मतदान का अधिकार है, और जिसकी 
आयु २३ वर्ष की है उसे निर्वाचन में उम्मेदवार के रूप में खड़े होने का 
अधिकार है । 


सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन चार वर्ष के लिये निर्वाचित होके हैं १ 
इनके अप्रिवेशन एक साथ ही प्रारम्भ तथा अन्त होते हैं | ४ वर्ष की अवधि के 
पूव कुछ अवस्थाओं में प्रेजिडियम सर्वोच्च सोवियत को भंग करके नयी सोवियत 
के चुनाव की व्यवस्था कर सकता है। 





ड्डः 





संघ सोवियत तथा जातीय सोवियत दोनों की सदस्य संख्या लगभग 

समान रही है । १६३६ के संविधान के अन्तर्गत अब तक कुल चार सर्वोच्च 

सोवियतों का निर्वाचन हुआ है। प्रथम सर्वोच्च सोवियत का 

सदस्यता चुनाव १२ दिसम्बर १६३७ को हुआ था--उस समय कुल मिला 

कर ११४३ प्रतिनिधि चुने गये थे। दूसरी सर्वोच्च सोवियत 

का चुनाव फरवरी १६४६ में हुआ | इसमें कुल १३३६ प्रतिनिधि चुने गये; 

तीसरी सर्वोच्च सोवियत में जो १६५० में चुनी गई १३६१६ प्रबिनिधि ये और 

##*.  चोथी में जो कि सार्च १६५४४ में चुनी गई थीं १३४७ प्रतिनिधि चुने गये। इन 
/, » विभिन्न सोवियतों में दोनों सदनों की सदस्य संख्या इस प्रकार थी--- 
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यद्यय्व संविधानानुसार दोनों सदनों में संख्यात्मक समानता (॥रपागरठ+८्व] 
एक79) अःवश्वक नहीं है, परन्तु व्यवहार में ऐसा होता रहा है और ऐसा 
होना वांछुनीय समम्मा जाता है| इसका एक राजनैतिक लाभ यह है कि संख्या- 
त्मक समानता से दोनों सदनों की “समानता” को बल मिलता है । ग 
४ वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ या संविधान की &७७वीं 
धारा के अनुसार प्रेजिडियम द्वारा भंग कर दिये जाने पर सर्वोच्च सोवियत का दो ': 
मास के अन्दर घुनः निरवांचन होना आवश्यक है। इस बीच में सर्वोच्च सोवियत 
के समस्त अधिकार उस समय तक के लिये प्रेज़्िडियम द्वारा प्रयुक्त किये जाते. 
हैं जब तक कि नवनिवांचित सर्वोच्च सोवियत एक नये ग्रेजिडियम की स्थापना .. 
न कर दे। निर्वाचन के पश्चात्‌ तीन मास के अन्दर प्रेजिडियम नव-निर्वाचित 
सोवियत का अधिवेशन बुलावा है। ह 
(१) सर्वोच्च सोवियत के संगठन में सब से मुख्य विशेषता उसके निर्वाचकों 
को संख्या है जो कि . उसे वास्तव में सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि बना देती है। 
हि हिसाब लगाया गया कि प्रथम सोवियत के निर्वाचन में नगरों 
े कल में रूसो पुरुषों के ६९.६६ तथा स्त्रियों के ८२.८० भाग ने 
विशेषता... अरे याँवों में लगभग ८२.३४ मतदाता जनता के भाग ने 
मतदान किया। १६४६ तथा १६५० के निर्वाचनों में तो इस . 
दिशा में ओर भी प्रगति हुईं। मा १६४४ के निर्वाचन में कुल मिला कर - 
१२०,७२७,८२६ नागरिकों अथवा मतदाता जनता के ६९,६८ प्रतिशत भाग ने 
प्रतदान किया | यदि इस संख्या की तुलना पाश्चात्य देशों की स्थिति से की. 
जाये तो निश्चय ही आश्चयजनक प्रतीत होती है । द 
. (२) सर्वोच्च सोवियत के संगठन की दूसरी विशेषता यह है कि इसकी 
सदस्यता मे बृढ्ों की अ्रपेज्ञा युवावस्था वाले अधिक सदस्य हैं। उदाहरणा्थ 
१६३७ की संघ सोवियत में ६८% और जातीय सोवियत में ७८% ऐसे थे जिनकी 
अयु ४० वध से झधिक न थी | परन्तु यह उल्लेखनीय है कि. सोवियत संघ में. , 
अधिकाधिक प्रवृत्ति अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को निर्वाचित करने की दिशा 
में है । यह बात निम्न तालिका स्रे सिद्ध हो जायगी | ढ 
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सोवियत विधान मरडल्तू : सुप्रीम-सोवियत ५, . ४१ 
मा न अयग क 
संघ सोवियत में १६३७ में १६४६ में १६५० में... 
आामआाओ आशय अत 5 # अं अर ॥ अर भ कर इ 3 सप हक उआ5 कलर 
४० वध तक के ६८% ४२१ २५० 
सदस्य 
४० वर्ष से ऊपर ३२% ५८% ७५९ 
जातीय सोवियत में १६३७ सें १६४६ में १६६५० में 
४० वर्ष तक के ७८% पू०३/ स्प्! 
सदस्य & 
४० वर्ष से ऊपर २२% प०९ ६२५ 








(३) सर्वोच्च सोवियत में महिला-सदस्या की संख्या म॑ भी उतरोत्तर वृद्धि 
हुईं है। उदाइरणार्थ १६३७ में संघ सोवियत में केवल १३५४ महिलायें थीं परन्तु 
१६५० में यह बढ़कर २०४ हो ग । 

(४) सर्वोच्च सोवियत में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ 
ऐसे भी सदस्य हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के!सदस्यथ नहीं हैं यद्यपि वह कम्युनिस्ट 
विचारधारा के ही समथक हैं | परन्तु धीरे-धीरे पार्टी के सदस्यों की संख्या बंद 
रही है। संघ सोवियत में १६३७ में १६४ प्रतिनिधि पार्टी के सदस्य नहीं थे परन्तु 
१६५० में ऐसे सदस्यों की संख्या घट कर १४३९ रह गई | इसी काल में जातीय 
सोवियत में ऐसे सदस्यों की संख्या २६३८ से घट कर १६ प्रतिशत हो गई । 

(५) सर्वोच्च सोवियत में समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग एवं व्यवसाय के 
प्रतिनिधि होते हैं | किसान, मज़दूर, सिपाही, बुद्धि-जीवी इत्यादि सब प्रकार के 
सदस्य सर्वोच्च सोवियत के स्थान पाने में सफल होते हैं | सोवियत समाज को 
३ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है; (१) किसान, (२) मज़दूर और (३) 
बुद्धिजीवी वर्ग | इन तीनों वर्गों में परस्पर कोई संघर्ष या वैमनश्य नहीं है और 
यह तीनों ही काम करके अपना पेट पालते हैं। कोई किसी का शोषण नहीं 
करता | परन्तु यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च सोवियत में बुद्िजीवी वर्गों के 
सदस्यों की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि हो रही है । यह बात रि्त्री द्वारा संकलित 
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रिग्री कद कथन है कि उपरोक्त सरकारी रिपोर्ट में अनेकों ऐसे सदस्य हैं 
जो किसान और मज़दूर वर्गों में गिने गये हैं जो वास्तव में बुद्धिनीवी वर्ग में रखे 
जाने चाहियें | उसका कहना है कि यदि पाश्चात्य मापदण्ड से देखा जाये तो 
व च्चि सोवियत का वर्गीय संगठन संख्यात्मक दृष्टिकोण से इस प्रकार है) ;-- 
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उक्त बखन से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि सोवियत सच्ड' में विधायक, 
(०४5:४८०:३) व्यवसायी राजनीतिज्ञ ((0658079] 090॥00०४७॥७) न होकर 
किसी न किसी आशिक क्रिया में भी संलझ हैं* | विज्ञान, कला, शिक्षा, प्रशासन, 
खेती, मज़दूरी कोई न कोई व्यवसाय अपनी जीविका कमाने के लिये उन्हें अवश्य 





- ++ 566 205॥03] (इ७०७ाटा००, ४०. 24, 953, 9. 309, "ए्0फ&४ प्र, रिछ०9:४(:७७7०8/78 
६,08ककआाएा ४ ध।ह 5897९792 50ए7८६", 

हे &॥ ७28 ं, ४7 ए773॥ रा पफढ 86०62 200 54602 डि7फ्लंपलट 0 +४6 ए॒. 5, $, १२, 

(काखाहुए :ब्गहप2९5 ए?ए 8 लि०छघ४८, 0500७, 950) %9. ]09-0, प्6 छा६७ : 


>(3प7 (एचप्राए 78 ए/:ट्यालत एज 5 (65: इणाड दयवे तंब्रपष्ठा०६; 0ए एथा0ए बएते 007-0 कप 
बट घट३ धार0 (५६ ध्घ्वताश्त फट ८जाप्रपिट्त८टछ ० हिना! एप 


५ बुक | 6 7795828  0ए एहांए इएं228 40 5(986 
ना 2032५, 09 एटा प्खा॑ट्त 9007 क 800०७, पी, ज्यांग्रट बात गिशिव, 99 +४९77 
“ ४एआ7 3 8 000204 इ0 5तंट70७, ६८८ं०008ए 07 ८र्प्रॉग्पा८ 7ए िए कदाणंआ 49 50702778 
पद दाउकाा568 ए (6 5006 77णी0गबात', 


न 


ह # 
भर न 
सोवियत विधान मण्डल : सुप्रीम-सोविद्रत '. रे 


मर ] 
हि 


कक 


करना होता है ! रिख्री के लेखानुनार सर्वोच्च सोबियत के होनों सदनों में विधा- 
यकों के व्यवसाय की स्थिति इस प्रकार थी ढ 


सोकनकातसाक्‍कन 
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सट्ठू सोवियत .._ जातीय सोवियत 
श्ध्रे७ १६२० १६३७ १६४० 


न विन मीफनजनिलिक मन कम लक नल आप मय अं 2७४७७ उनरनॉऑकन बना 








पार्टी तथा सोवियतों के कमचारों २७२ डेर४ड २३१५ रदधप 
- सेना तथा नोसेना में काम करने वाले पू३ «. २४ ३७ ११ 
प्रारस्मिक उद्योगों में काम करने वाले ८७. है०३ ११६ १२३ 


यातायात, खानों, इत्यादि उद्योगों (5४००॥- 
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0०7ए 4700507ए) में काम करने वाले दर. ६६ ऊघ.. पड; 


सेवक वर्ग (7/0658079/) जैसे शिक्षक, 
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सोवियत राजनीतिक धारणा में विधान मण्डल के सदस्य के सम्बन्ध में. 


कक पी 


कल्पना यह है कि वह जनता का सेवक (उ&ए४7/) है और सर्वोच्च सोद्यत में. 
जनता का सन्देशवाहक (7655608०7) | अतः उसका व्यव- 


०] 
30324 हार जनता के निर्देशानुसार होना चाहिये। जनता से उस 


विशेषाधिकार निसन्‍तर सम्पर्क बनाये रखना चाहिये। उसका क॒तव्य है कि 
समय समय पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर अपने | निर्वा- द 

चकरों को अपने तथा सर्वोच्च सोवियत के कार्य से सूचित करता रहे | उनके पत्रों 
का उत्तर दे, अपने घर आये हुये प्राथियों का स्वागत करे ओर उनकी समस्याओं 
का समाधान करने के हेतु स्थानीय या केन्द्रीय संस्थाओं में कार्यंबाई आरम्भ करने 
का उपक्रम करे | सोवियत प्रणाली की यह विशेषता है कि वहाँ पर यदि निर्वा- 
चक अपने प्रतिनिधि से असन्त॒ष्ट हो जायें तो वह उसको बहुमत निर्णय से वापस _ 
(:९०७))) बुला सकते हैं। परन्तु जैसा कि १६४६ में हुये पार्टी कांग्रेस के बीखवें 
अधिवेशन में प्रस्तुत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की रिपो८ से पता चलता है, द 
वर्तमान काल में इस दिशा में काफी शिथिलता आ गई है + प्रतिनिधि अपने निर्वा- 


चक्ों से निरन्तर सम्पर्क में न रहकर यदाकदा ही उन से मिलते हैं, न ही ग्रति- 


निधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था का अ्रधिक प्रयोग होता है ।” सर्वोच्च . 


५७७ 


सोवियत को भेजे गये प्रतिनिधि का प्रमुख कार्य सोवियत तथा उसकी समितियों एवं 
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जुड़... तिवियत गण-राज्य संघ का संविधान 


ग्रायोगों की बैठकों में भाग लेना होता है। उसको यह भी अधिकार है कि किसी 
भी विषय पर सूचना धरा करने के लिये वह सरकार या किसी विशिष्ट मन्त्री से 
प्रश्न पूछ सके जिसका उत्तर लिखित या मौखिक रूप से तीन दिन के अन्दर दिया 
जाना चाहिये। हर समय हर स्थिति में हर प्रकार से उससे चह आशा की जाती 
है कि जिस सदन को वह भेजा गया है वहाँ पर वह अपने निर्बाचकों की वास्त- 


बिक इच्छा व्यक्त करेगा। 
इन कतव्यों के साथ-साथ प्रतिनिधि को कुछ उन्समुक्तियाँ तथा अधिकार 


भी प्राप्त हैं। बिना सर्वोच्च सोवियत या उसके अधिवेशनों के अन्तरकाल में 
उसके प्रेजिडियम की अनुमति के न उसको गिरफ्तार किया जा सकता है ओर न 
ही उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है | तमाम सोवियत सल्छू में यातायात 
के लिये रेल तथा जलमार्गों का निःशुल्क उपयोग करने का उसे अ्रधिकार है | 
जिन दिनों सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन होता है उसे प्रतिदिन के हिंसाब से 
कुछ भत्ता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के भत्ते उसको 
अपने विभिन्न कतंज्यों का पालन करने के लिये सहायता मिलते हैं । 

” जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है सर्वोच्च सोवियत की अवधि संविधान 
द्वारा ४ वर्ष निश्चित कर दी गयी है | संविधान में यह मी कहा गया है कि निय- 
मित रूप से व में सर्वोच्च सोवियत के दो अधिवेशन प्रेजि- 
अ्रधिवेशन ड्यिम द्वारा बुलाये जायेंगे। यदि सर्वोच्च सोवियत चाहे या 
, अ-न्‍क कोई सच्लीय गणराज्य माँग करे तो इसका विशेष अधिवेशन 
भी हो सकता है। परन्तु व्यवहार में संविधान की व्यवस्थाओं का अधिक आदर 
नहीं किया गया। उदाइरणार्थ १६४१, १६४२ तथा १६४४ में सर्वोच्च सोवियत 
के केवल एक एक ही अधिवेशन हुये यद्यपि संविधानानुसार सर्वोच्च सोवियत के 
वृष में दो अधिवेशन अवश्य होने चाहिये । 

यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च सोवियत के; अधिवेशन बहुत ही अल्प 
काल के लिये होते हैं -अधिक से अधिक ३ से लेकर १२ दिन तक के लिये। 
इतने अल्प काल के दो अधिवेशनों में कितना कार्य सम्पन्न किया जा सकता है 
इसका सहज्ञ में ही अनुमान लगाया जा सकता है | सर्वोच्च सोवियत के दोनों 
 सदनों के अधिवेशन साथ साथ ही प्रारम्भ तथा अन्त होते. हैं। प्रत्येक सदन 
में एक समापति,तथा दो उप-सभापति होते हैं जो सदन की कायवाई का 
संचालन करते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन भी कभी-कभी होते हैं। 
इनका समापतित्व बारी-बारी (४०7०0 ए६८४) से संघ सोवियत तथा जातीय 
सोवियत के समापति करते हैं ।* 
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सोवियत विधान मरडक्त : सुप्रीम-सोविय्त #,. _#. ५५ 


१६३६ के संविधान की एक महत्वपूर्ण देन यह थी कि .इसने सर्वोच्च 
सोवियत में कुछ स्थायी तऋ्रायोगों (9७708767 ००एगाक्काणा5) की व्यवस्था 
की । संविधान की ५० वीं धारा में कैहा गया है कि संघ 

आयोग. सोवियत तथा जातीय सोवियत दोनों अपने अपने सदस्यों के 
प्रत्यय-पत्रों (४४४१९०॥४४७)७) के परीक्षण करने के लिये एक-एक 

प्रत्यय-समितक (७606४४४] ००जायरब्घं०7) का निर्वाचन करेगे। आव- 
श्यकता पड़ने पर सर्वोच्च सोवियत किसी भी मामले में अन्वेषण या आय-व्यय 


ड्कल- लाए भा परनननक- अल ह-... अनाज. 


था हा +- सजा 


परीक्षा (४५०॥४) करने के लिये भी आयोगों की नियुक्ति कर सकती है| अपनी 
प्रथम बैठक में प्रत्येक सदन तीन आयोगों की नियुक्ति करता है : (१) व्यस्थापक . 
विधेयक आयोग (,०8980/ए8 जि]8 0०मारंध्श0ा), (२) आय-ब्यय का 
आयोग (8प686७79 (००0णाणंइ०7); और (३) परराष्ट्र आय्येग (00एगयांड- 


907 ० 70०87 4797798)। इनके अतिरिक्त एक अन्य परिषद होती है : 


जिसको ज्येष्ठतर-सदस्यों की परिषद (00ए7णा! ० ६6 छत0७) कहते हैं 


इसमें सर्वोच्च सोवियत के ज्येष्ठतर (5७०४०7) सदस्य होते हैं। यह परिषद - 


सोवियत के कार्यक्रम (३४०॥र्०9) को निर्धारित करने में सहायक होती है । 

संविधान में संशोधन प्रस्तावों को छोड़ कर अन्य सब मामलों अथवा 
विधेयकों पर सर्वोच्च सोवियत बहुमत द्वारा निणय करती है। संविधान संशोधन 
दो तिहाई बहुमत से स्वीकार किये जा सकते हैं । 


सर्वोच्च सोवियत के श्रधिकार और काय बड़े व्यापक एवं विस्तृत |. . 


धारा १४ के अन्तर्गत जो अधिकार सोवियत संघ को दिये गये हैं उनमें से केवल 
उनको छोड़ कर जो कि प्रेजिडियम, मंत्रि परिषद अथवा 
सर्वोच्च सोवियत मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में कर दिये गये हैं शेष सब का 
के अधिकार और उपभोग सर्वोच्च सोवियत करती है। संविधान में स्पष्ट रूप 
५७ से कहा गया है कि सोवियत संघ को विधायी शक्ति केवल 
सर्वोच्च सोवियत द्वारा प्रयुक्त होगी । सर्वोच्च सोवियत के अन्य अधिकार और 
कार्य निम्नलिखित हैं :--- 
(१) संविधान का संशोधन करना। संविधान में संशोधन करने का 


अधिकार केवल सर्वोच्च सोवियत को है। सर्वोच्च सोवियत अपने प्रत्येक सदन 


दो तिहाई बहुमत से संविधान में कोई भी संशोधन स्वीकार (9007७ कर 
सकती है 
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(२) नये गण राज्यों (7707 रि९०४०]६८७) को सोवियत संघ में सम्मिलित | 


करने, संघीय गशण्राज्यों के बीच सीमा-परिवतनों की संपुष्टि (००000) करने « 





नमक के मु 


हि न्‍ । 
७५६ कु (जेव्यित गण-स्ज्य संघ का संविधान 


तथा नवे स्वायत्त-गणरा ज्यों, प्रदेशों (&त०769) एबम्‌ ज्ञेत्रों (९682075) का 
माँख करने का ऋषिकार भी केवल सर्वोच्च सोवियत को है । 

(३) सर्वोच्च धोवियत को किसी भी प्रश्न पर अन्वेषण (776908०/078) 
अबवा आय-व्यय-परीक्षण (4ए0पग8) आ्रायोग नियुक्त करने का अधिकार 
है | इनकी आऑपत्तियों (70॥729) का अनुसरण करना प्रत्येक संस्था तथा 
करमचारी के लिये आवश्यक है| 

(४) सर्वोच्च सोवियत सम्पूर्ण सोवियत राज्य के लिये एक संहत बजट 
(०००४०११५/६० 5008०: स्वीकार करती है और उसके कार्यान्वित होने के 
सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोट पर भी विचार करती है। ऋण लेने ओर देने का भी 
इसको अधिकार है | 

(४) विदेशी मामलों को नियमित एवं नियंत्रित ,करने का भी सर्वोच्च 
सोवियत को महत्वपूर्ण अधिकार है। यह कई प्रकार से किया जाता है। उदा- 
हरणाथ सर्वोच्च सोवियत युद्ध तथा संधि के प्रश्नों पर निर्णय करती है। अन्य 
राष्ट्रों से की जाने वाली संधियों की सर्वोच्च सोवियत संपुष्टि करती है। २३ 
अगस्त १६३६ को की गई सोवियत-जमन-अ्नाक्रमश-संघि तथा १६४२ में हुई 

ऑग्ल-रूसी संधि दोनों की संपुष्टि सर्वोच्च सोवियत ने की थी। युद्ध की घोषणा 
करना तथा सोवियत संघ की रक्षा के लिये सेना का संगठन करना भी सर्वोच्च 
सोवियत का कार है। 

. ““> (६) सर्वोच्च सोवियत अपने अधिवेशनों के अन्तर काल में अपने 
प्रेजिडियम द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों (06०/७७७) की भी संपुष्टि करती 
है | समय-समय पर सरकार द्वारा प्रस्तुत सोबियत संघ की सामान्य नीति से 
सम्बंधित रिपोट पर भी विचार विमर्श करके सर्वोच्च सोवियत उसका अनुमोदन 
(99770४68) करती है। न्यायपालिका का संगठन, नागरिकता, विदेशों से की 
गई संधियों का परित्याग, नागरिकों के लिये सैनिक कतंव्य निर्धारण, सेना- 
विचलन (5009 १6ए०ंं!।5७007), मंत्रालयों का निर्माण (0772 007 
रण ००रंघध2795), नये करों का लगाना इत्यादि अनेकों प्रश्न सर्वोच्च 
प्ोवियत के अधिकार ्ेत्र में हैं | 

(७) आयिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सोवियत के अधिकार महत्वपूर्ण हैं | यह 

विदेशी न्यापार_ सियमित करती है तथा सोवियत संघ की आथिक योजनाओं 
को निधांरित करती है। बेंक, राजकीय बीमा, यावायात तथा संवाहन 
के साधन, मुद्रा तथा ऋण व्यपस्था (गराणा#8०ए ब्रा ्वा+ 8ए86७77), 
शट्रीय आय का केन्द्र तथा संघातरित ,इकाइयों में :वित्रण, तथा भूमि-व्यवस्था 
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(]876 (००प्ा5), शिक्षा; सावजनिक स्वास्थ, श्रम-सम्बन्धी-कानून (]9७0ए7 
]629/9007), विवाह, परिंव।र इत्यादि के मूल भूत सिद्धांतों को निर्धारित 
करना सर्वोच्च सोवियत का ही काय है। 

(८) संविधान में यह भी कहा गया है कि सोवियत सल्च की मंत्रि-परिषद 
सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होगी। सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मंत्रियों से 
प्रश्नोत्तर द्वारा, तथा वाद विवाद में सरकारी नीति की आलोचना करके मंत्रि- 
परिषद को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं परन्तु यट्ट उल्लेखनीय है कि सोबि- 
यत सद्ठः में सर्वोच्च सोवियत का मंत्रि-परिषद्‌ के ऊपर नियन्त्रण केवल नाम मात्र 
का है| इसका मुख्य कारण यह है कि सोवियत मंत्रि-परिषद में कम्युनिस्ट पार्डी के 
सब प्रमुख तथा प्रभावशाली नेता होते हैं, जिनका न केवल पार्टी या सर्वोच्च 
सं।वियत बल्कि देश के प्रत्येक प्रशासकीय अंग पर अश्ुत्व होता है। अत: यह 
स्पष्ट है कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा सरकारी नीति की आलोचना प्रमौवशाली नहीं 
हो सकती 

(६) सरवोच सोवियत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अंगों का भी निर्वाचन 
अथवा नियुक्ति करती है जिनमें प्रेजिडियम, मंत्रि-परिषद, सर्वोच न्यायालय, सोखि 
यत सच्च' के विशेष न्यायालय, प्रोक्यूरेटर-जनरल इत्यादि प्रमुख हें | 

यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि सोवियत शासन प्रणाली में सर्वोच्च * 
सोवियत की वास्तविक स्थिति उसकी संवैधानिक स्थिति से बहुत मिन्न है| संवि- 

धान में उसे सोवियत राज्यशक्ति की सर्वोच्च संस्था माना गया है 
सकी पे अत परन्तु वास्तविकता यह है कि वह केवल एक दिखाने मात्र की _ 
स्थिति संस्था है | उसका कार्य अधिक से अधिक पार्टी नेटमएडल के 
निर्णय, तथा नीतियों का अनुमोदन तथा उनकी संपुष्टि कर 
उनको जनतन्त्रीय तथा वैधानिक वेष-भूषा से सुशोमित करना है। उन नीतियों 
के प्रतिपादन करने अथवा उन निशणयों के करने में इसका कोई प्रभावशाली भाग 
न. होता । अ्रतः सर्वोच्च सोवियत पार्टी नेताओं की लक्ष्य पूति का एक साधन 
मात्र है| इसकी यह हीनता प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है । 

विधान निर्माण के क्षेत्र में जहाँ इसको एकमात्र (&८८प४४७) अधिकार 
संविधान द्वारा प्रदत्त किये गये हैं प्रेजिडियम तथा मंत्रि-परिषद्‌ द्वारा जारी किये 
गये नियमों तथा आदेशों के समक्ष सर्वोच सोवियत द्वारा बनाये गये कानूनों की 
संख्या नगर है। सर्वोच्च सोवियत जैंसी विशाल संस्था (जिसमें १६४७ सदर्स्य हैं) 

, विधान निर्माण के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है और फिर इसके अधिवेशन 
* बहुत ही अल्प समय के लिये होते हैं | इसके अभिवेशनों के श्रन्तर्काल में इसका 


भ्द पे सोवियत गण-राज्य संघ का संविधान 


| प्रेजिष्टियम ही सवशक्तिशाली रहता है | संविधान में कहा गया है कि प्रेजिडियम 
अपने सब कृत्यों (8८४68) के लिये सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होगा 
और ग्रेजिडियम द्वारी जारी की गई सब आशाप्तियें ((७०८८७) सर्वोच्च सोवियत के 
अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाती हैं परन्तु सर्वोच्च सोबियत द्वारा उनका अनु. 
मोदन किया जाना केवल दिखावे मात्र का है। उनके ऊपर कोई वादविवाद नहीं 
होता | उनके अनुमोदन करने की रस्म, और वह भी बड़ी नौरसता से, पूरी कर दी 
जाती है | प्रेजिडियम द्वारा-जारी की गई आश्ञाप्तियाँ प्रशासन के लगभग प्रत्येक 
च्ेत्र को निग्नमित करती हैं | उनमें से अधिकतर तो लागू होने के महीनों पश्चात 
सर्दोंचच सोवियत का अनुमोदन आम्त कर पाती हैं | व्यवहयरिक रूप में उनके ऊपर 
कोई सीमा या प्रतिबन्ध नहीं है । यही स्थिति मंत्रि परिषद द्वारा जारी किये गये 
आदेशों तथा निर्णोयों की है। इस प्रकार व्यवहार में हम द्वेखते हैं कि सर्वोच्च-सोवि- 
यत की विधायी शक्ति वास्तव में प्रेजिडियम तथा मंत्रि-परिषद द्वारा प्रयुक्त होती है। 
सोवियत न्यायशों ([ध79/8) का कहना है कि प्रेजिडियम तथा मंत्रि-परिषद 
द्वारा जारी किये गये आशा्तियाँ, आदेश तथा निर्णय सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्मित 
विधियों के आधघीन रूप होते हैं, वह इन विधियों के प्रतिकूल नहीं हो सकते। 
वास्तव में वह स्वयं विधियाँ न होकर सर्वोच सोवियत द्वारा निर्धित विधियों के 
आधार पर उनकी पूर्ति के लिये ही जारी किये जाते हैं। परन्तु यह क़ेवल सैद्धान्तिक 
स्थिति है। वास्तव में इन आाज्ञाप्तियों, आदेशों तथा निर्णयों का वही प्रभाव 
ता है जो विधियों का | विधियों और इनमें कोई अन्तर नहीं है । 
इसी प्रकार यद्यपि विदेशी नीति सम्बन्धी-विवरण (१०(००७४७) मंत्रि परि- 
घद द्वारा सर्वोच्च सोवियत के समज्ञ प्रस्तुत किये जाते हैं परन्तु १६४२ की ऑगल- 
रुसी संधि को छोड़ कर किसी ऐसे विवरण पर सर्वोच्च सोवियत में वादविवाद 
नह हुआ ! बढदुघा ऐसा होता है कि विवरण प्रस्तुत हो जाने के तत्पश्चात कोई 
प्रदुख प्रतिनिधि खड़े होकर यह प्रस्ताव रख देता है कि सरकार की परराष्ट्र नीति 
का अनुमोदन कर दिया जाय | उसपर यह नीति सर्व॑ सम्मति से स्वीकार कर ली 
जाती है। अ्रतः यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च सोवियत के समक्ष विदेशी नीति सम्बंधी 
विषरणों का प्रस्तुत किया जाना महत्वपूर्ण नहीं है + ह 
हार तथा टाउस्टर दोनों ने इस मत को स्वीकार किया है कि सोवियत 
हक 225३8 पलक फ्व्ल सैद्वान्तिक हैं। उनका वास्तविक 
8 200 हल कि (९०॥90७४) है। (पोलिट्ब्यूरो का 
स्थान अब कम्युनिस्ट पार् की न्द्रय कायकारिण। समिति के प्रेजिडियम ने ले 
लिया है जिसमें ११ स्द्स्य हैं) जो निरंय इस प्रेजिडियम द्वारा कर दिये जाते ._ 





4 ु ' 
सोवियत विधान मरडलत : सुप्रीम-सोवियत +॒ हैं है 


है. 


हैं उनमें सर्वोच्च सोवियत परिवर्तन परिवद्ध न कर सकती है यह सन्देहजनक' है | 
यह उन पर वाद विकाद अवश्य करती हैपरन्तु अन्त में परिणास उनका अनुमोदन 
कर उनको अपनी स्वीकृति प्रदान करना ही होता है। 

परन्तु जैसा कि आग तथा जिक्र का मत है सोवियत-संघ जैसे विशाल 
राज्य में अनेकों ऐसे विषय हो सकते हैं जिनमें केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की 
कोई रुचि न हो, विशेषकर उन विषयों में जिनका कोई राजनैतिक महत्व न हो । 
ऐसे विषयों को नियमबद्ध करने में सर्वोच्च सोवियत क्रा महत्व वास्तविक होता 
है | मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सर्वोच्च सोवियत के आयोग अनेकों 
संशोधनों के सुझाव रखते हैं जिनके ऊपर सर्वोच्च सोवियत विचार कर उनको 
स्वीकृति प्रदान करती है परन्तु कमी कभी श्रस्वीकृत भी कर देती है। इसके 
अतिरिक्त सबोच्च सोवियत इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि इसके सदस्य 
सोवियत राज्य के विभिन्नन्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। उनसे मंत्रियों को अनेकों 
ऐसी बातों का पता चलता है जो उन्हें पहले मालूम न हों । फलस्वरूप मंत्रि अपनी 
नीति में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च सोवियत 
यद्यपि पाश्चात्य जनतंत्रीय प्रणाली के दृष्टिकोण से एक वास्तविक विधान-संभा 
न हो परन्तु फिर मी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सावंजनिक जीवन को नियमित 
करने में यह काफी प्रभावशाली रहती है। और फिर सब से महत्वपूर्णआत वो. 
यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कायकारिणी समिति के लगभग सब प्रमुख 
नेता स्वयं सर्वोच्च सोवियत के सदस्य होते हैं| अतः पार्टी नेतुमएडल ओर उ्क्न 
सोवियत दोनों में वह सम्पक तथा सामझ्स्यता रहती है जो वास्तव में सोवियत शासन 
प्रणाली की प्रत्येक संस्था की विशेषता है | 


_ सोवियत विधान मण्डल का द्विसवनवाद 
(छां0श्रातश'त्ांडाप) 


विशिंस्की (७ए४/॥787ए) वथा अन्य सोवियत लेखक बड़े गव से यह 
कहते हैं क्रि केवल सोवियत विधान मंडल में वास्तविक रूप में द्विमवनवाद दृष्टि- 
गोचर होता है। वहाँ पर द्विमवनवाद का अ्रथ केवल यहीं तक सीमित नहीं है के 
विधानमण्डल में दो भवन हों वरन्‌ उन दोनों मवनों के अधिकार त्तथा कर्तव्य 
पूर्ण रूप से समान हैं | उनका संगठन समान रूप से ग्रजातंऋवादी ढंग से डोता 
है. उनके उद्देश्यों में कोई मौलिक मतभेद नहीं होता, यहाँ तक कि उनकी सदस्य 
संख्या भी समान है| उनकी अवधि समान है ओर उनके अ्रधिवेशन एक साथ 
ही प्रारम्भ तथा समाप्त होते हैं| संयुक्त अधिवेशनों का बारी बारी से दोनों सदनों 
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६० इ सोवियत गग़-राज्य संघ का सं विधान 
हे 


: का अभार्पात अध्यक्ष होता है। उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता : 


क्योंकि संगठन तथा अधिकार-कतब्यों की दृष्टि से दोनों सदनों की स्थिति समान 
है, दोनों का समाझे महत्व है | 

इसके विपरीत-सोबियत लेखकों का कहना है--पजीवादी देशों में ऊपरी 
सदन (प्रए७6/ ॥0756) का निर्वाचन इस ग्रकार प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं 
होता जिस प्रकार निचले सदन का होता है | इंगलेंड' में तो हाऊस आफ लाइंस 
(9008४ ०६ ,008) के सदस्य वंशागत होते हैं और इनकी नियुक्ति सम्राट 
द्वारा होती है | इसी प्रकार कनाडा में सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति आजीवन 
काल के लिये गवनर-जनरल करता है। भारतवर्ष में भी राज्य-सभा का निर्वाचन 
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है और १२ सदस्यों को 
तो राष्ट्रपति नियुक्ति ही करता है| परन्तु इसके विपरीत सोवियत संघ में जातीय- 
सोवियत का भी निर्वाचन उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से व्यस्क मताधिकार के 
आधार पर गुप्त मतदान द्वारा जनता करती है जिस प्रकार संघ सोवियत का | 


पाश्ात्य प्रजातंत्रवादी देशों में बहुधा देखा जाता है कि ऊपरी सदन की. 


संदेस्वता के लिये अधिक श्रवस्था और कभी-कभी कुछ सम्पत्तिश्योग्यता ([7'070५५ 
१०४॥॥८४४०7) आवश्यक कर दी जाती है, उसका कार्य-काल अधिक और 


संदस्य-संख्या कम होती है | उसके अधिकार बिल्कुल नगण्य होते हैं, और उसका 


त्रस्तित्व निरन्तर संकटग्रस्त (उसके सुधार करने या उन्मूलन करने के प्रस्ताव 
नजर समय पर आते रहते हैं)। विशिंस्की लिखता है कि पजीवादी देशों में ऊपरी 


मझिच्मूल 


कम >ज+ बन ४३ २५: उप के 


सदन परिश्रमजीवी वर्ग को इस बात का आश्वासन देता है कि यदि उनके हित . 


के प्रतिकूल कोई विधेयक निचले सदन से भी पारित हो गया तो ऊपरी सदन . 


उसमें गतिरोध उत्पन्न कर उसे कानून का रूप धारण करने नहीं देगा | फल- 
स्वरूप जैसा कि स्टलिन लिखता है “साधारणतया ऊपरी सदन पतित होकर 


प्रतिक्रिया के केन्द्र तथा प्रगति कै विरोधी बन जाते हज“ 


. >पाबात्य दविभवनवाद को इन सब विशेषताओं -के- का इन सत्र विशेषेताओं-के-विपरीत सोवियत विधान- 
मण्डल के दोनों सदन प्रत्येक रूप से--संगठन में, अधिकारों में--समान स्तर. 
पर हैं| दोनों सदन जनता द्वार्मु निर्वाचित होते हैं | दोनों सदनों के निर्वाचन _ 


के लिये मताधिकार तथा सदस्यता के लिये अवस्था तथा अन्य योग्यतायें समान 
हैं। दोनों की अवधि ४ वर्ष है, दोनों एक साथ निर्वाचित तथा एक साथ भंग 
होते हैं । दोनों के सदस्यों में कोई वर्ग-विभेद नहीं है अतः दोनों का आधिक, 





उामाजिक तथा राजनैतिक प्रश्नों पर समान दृष्टिकोण है | दोनों के लक्ष्यों में - 


भी समानता है--साम्यवाद की स्थापना और उसकी पुष्टि | यह उल्लेखनीय है _ 
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कि सोवियत संध में दोनों सदनों के ' सदस्यों की अवस्थाओं में भी औसत रूप से 
कोई विशेष अन्तर नहीं। पाश्चात्य देशों के विधान-मण्डलों में तो बहुधा देखा 
जाता है कि निचले सदन में अधिकतर नवयुवक ओर ऊपरीपदन में अधिकतर 
वृद्धा होते हैं| परन्तु सर्वोच्च सोवियत म॑ ऐसा नहीं है | वहाँ दोनों सदनों में 
लगभग समान अवस्थाओं वाले सदस्य होते हैं | 

सोवियत द्विभवनव।द की सब से विलक्षण बात तो यह है कि दोनों सदनों 
के न केवल सिद्धान्त में बल्कि व्यवहार में भी अधिकार समान हैं। विधान 
निर्माण, वित्तीय व्यवस्था (74708) तथा प्रशासन के ऊपर निय॑त्रण तीनों 
हीक्षेत्रों में दोनों सदनों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है | यहाँ तक कि 
वित्तीय विधेयक भी जातीय-सोबियत में प्रस्तुत किये जा सकते हैं | साधारण तथा 
वित्तीय दोनों प्रकार के विधेयक बिना दोनों सदनों की स्वीकृति के पारित नहीं हो 
सकते | किसी भी विधेयर्क को खीकार करने या न करने के लिये प्रत्येक सदन 
स्वतंत्र है | सोवियत संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की भाँति न तो 
जातीय सोवियत को कुछ विशेषाधिकार ही प्राप्त हैं और न बृटिश हाऊस आफ 
लाडस की भांति निचले सदन की अपेक्षा उसकी स्थिति विधान निर्माण तथा 
अन्य सभी क्षेत्रों में कम ही है। दोनों प्रत्येक छतेत्र में समान अधिकारशाली हैं । 
यहाँ तक कि जब्न कभी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन होते हैं तो बारी-बारी से सच्च 
सोवियत तथा जातीय सोवियत के सभापति उनके अशध्यज्ष पद को ग्रहण करते 
हैं। संयुक्त अधिवेशनों में दोनों सदन अलग-अलग मतदान करते हैं--एक 
संयुक्त सभा के रूप में नहीं ्््ि 

यदि किसी विधेयक को स्वीकार करने या न करने के विषय में दोनों 
सदनों में मतमेद हो जाय--अर्थात्‌ एक सदन दूसरे सदन द्वार। प्रस्तावित संशो- 
धनों को स्वीकार न करे---तो दोनों सदनों में समझौता कराने के लिये एक 
सममोौता-परिषद्‌ ((ठालात०ाक 0०गायरांइआ०7) की व्यवस्था की गई है। 
इस परिषद में दोनों सदनों के बराबर सदस्य होते हैं और यदि यह अपने प्रयास 
में असफल रहती है तो विवाद अस्त प्रश्न फिर से सद्छू सोवियत और जातीय 
सोवियत के विचाराथ भेज दिया जाता है ओर यदि अब भी दोनों एकमत न 
हो सके तो प्रेजिडियम को अधिकार दिया गया है कि वह सर्वोच्च सोवियत के 
दोनों सदनों को मंग कर नये चुनाश्रों की व्यवस्था करे | यह उल्लेखनीय है कि 
अभी तक एक भी अवसर ऐसा नहीं आया जब कि दोनों सदनों केः मतभेद द्वारा 


, गतिरोध उत्पन्न हुआ हो और उसे दूर करने के लिये सर्वोच्च सोबियत को भक्ठ 
* करना पडा हो | 


अति 


२ न सोवियत यरा-राज्य संव का संविधान 


ह् 


यह वास्तव में आश्चयंजनक है कि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन प्रत्येक 
इृष्टिकोश से समान होते हुये भी इस प्रकार सामझ्स्यता (8/77070099) तथा 
सहयोग से काय कण्ने में सफल रहे हैं| इसका प्रमुख कारण यह है कि दोनों संदनों 
के मूलभूत राजनैतिक विचारों में कोई भेद या अन्तरनहीं है। दोनों में ही कम्युनिस्ट 
पार्टी का प्रभुत्व है श्रोर दोनों ही पार्टी-नेतुमएडल के आदेश-निर्देशानुसार कार्य करते 
हैं। ऐसी स्थिति में किसी मौलिक प्रश्न पर कोई गम्भीर मतभेद दोनों सदनों में 
होना असम्मव है। 
इस सामझ्ञस्यता का एक दूसरा कारण यह भी है कि सोवियत राजनैतिक 
विचारधारा में दूसरे सदन को संशोधनकर्ता (76ए४778) अथवा विलम्बकारी 
(06४78 ००7०७) के रूप में नहीं देखा जाता । जातीय-सोवियत का 
एक मात्र उद्देश्य सोवियत सच्च में स्थित विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करना 
है अथवा उर्नको एक ऐसा राजनैतिक यंत्र प्रदान करना है जिसके द्वारा वह अपनी 
विशिष्ट समस्यात्रों को सरकार के समज्ञ व्यक्त कर सके । यही कारण है कि 
सर्वोच्च सोवियत का दूसरा सदन इस प्रकार संगठित किया जाता है कि न केवल 
संघातरित गणराज्य ([707 रि००पॉ०)८७) बल्कि इन गणराज्यों में स्थित 
वैनिनन जातियाँ भी अपने महत्व के अनुपात में इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त कर 
इस दृष्टि से देखने पर जातीय-सोवियत का संगठन पश्चिमी राज्यों में 
गठित दूसरे सदनों से नितांत विभिन्‍न है | वहाँ पर दूसरे सदन जातियों अथवा ._ 
बर्मो के प्रतिनिधि न होकर प्रशासकीय-प्रदेशों (॥0॥गवादाध्ए6 प्रातछ) के. 
प्रतिनिधि होते हैं | उनका आधार भौगोलिक तथा राजनैतिक होता है नकि 
जातीय अथवा सांस्कृतिक अतः सोवियत लेखक इस बात का द्वबा- सो्‌ क इस बात का करते हैं. 
कि केवल उनका विधांनमरडल (सर्वोच्च सोवियत) ही राष्ट्रीय इच्छा (7०० 


वास्तविक रूप में दपण है। 
3399४ 92 












म्क 


द अध्याय ४ 7 
” 6 ग्रेजि ८ कप पी ए ॥| ; 
सर्वोच्च-सोवियत का प्रेजिडियम | 

सोवियत सँविधान की घारा ४८ में कहा गया है कि सोवियत संघ की 
सर्वोच्च सोवियत अपने दोनों सदनों की एक सम्मिलित बैठक में अपने एक प्रेजि- 
डियम ([2/690प) का निर्वाचन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, १६ 
उपाध्यक्ष, एक सचिव और १५ सदस्य (कुल मिलाकर ३३) होंगे | « 
वास्तव में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का यह ग्रेजिडियम एक 
विचित्र संस्था. है जिसका साहश्य किसी अन्य देश के संविधान या शासन प्रणाली 
में नहीं मिलता। यदि इसके कार्यों को देखा जाय तो पता चलेग्पु कि विधान 
निर्मात्रि, प्रशासकौय, न्यायिक सभी ग्रकार के कार्य यह करता है | कुछ सीमा तक 
यह वह काय करता है जो अन्य देशों में राष्ट्रपति अथवा सम्राठ करता है। अतः 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसका निश्चित स्वरूप क्‍या है ! 
संविधान अंतर्ग्रहित होते समय स्टालिन ने यह मत प्रकट किया था कि प्रेजिडियम 
एक “सभापति मण्डल” ((0]6८7 ४6 ?:०७४067४) है। उसने कहा था कि 
“हमारे राज्य का अध्यक्ष एक व्यक्ति न होकर ३३ सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों का 
एक मण्डल हे”। परन्तु संसदात्मक, अध्यज्ञात्मक, बहुलात्मक ([|पा७)) तथा 
अन्य प्रकार की पाश्चात्य शासन प्रणालियों में जो राज्याध्यक्ष की (लत ए/ शिहः 
596) धारणायें हैं उन सबसे सोवियत समापति-मण्डल भिन्न है| 
सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के समापति-मण्डल की न तो अमेरिकी 
राष्ट्रपति से, न स्विस संघीय-परिषद्‌ से ओर न ही ब्रिटिश क्राउन, अथवा भारतीय 
या फ्रांसीसी राष्ट्रपति से ही तुलना की जा सकती है| यह इन सबसे भिन्न है। 
अमेरिकी शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को केवल प्रशासकीय अधिकार हैं जबकि 
सभापति-मण्डल के अधिकार इस प्रकार सीमित नहीं हैं ।,हापर का मत कि सोवि- 
यत सभापति-मण्डल बूटिश क्राउन अथवा फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भांति एक सामू- 
हिंक अ्रथवा बहुलात्मक कार्यपालिका है स्वीकार नहीं किया जा सकता। काके . 
कारिणी शक्ति तो सोवियत संविधान में एक अन्य संस्था को अपित की गई है 
जिसको मैत्रि-परिषद कहते हैं। निस्सन्देह सभापति मण्डल सर्वोच्चि सोवियत-के 
प्रति उत्तरदायी है परन्तु यह उत्तरदायित्व पाश्चात्य देशों के मंत्रि मण्डलों के 
* उत्तरदायित्व से बिल्कुल भिन्न है। यह भी सच है कि सुप्रीम सोवियत किसी भी 





कि 


क्या, जा | 
कि 
९ है| 


सोवियत गणु-राज्य संब का स॑विधांन 


“ समय अपने प्रेजिडियम को भंग कर सकती है परन्तु इसमें पाश्चात्य देशों के संस- 
दीय अधिकार (जिसमें संसद मंत्रिमएडल में विश्वास न रहने पर उसको पदच्युत 


कर सकती है) का सैहश्य देखना मिथ्या होगा | सुप्रीम-सोवियत तो अपने प्रेजि- 


कक विद पे यम प पर भंग कर सकती है कि वह ही प्रेजिडियम की जननी 






वास्तविकता यह है,कि प्रेजिडियम सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के 
अन्तकाल में सर्वोच्च सोवियत के कार्यों को सम्पन्न करने के लिये निर्वाचित किया 
जाता है | यह पहिले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन 
काफी अवकाश के उपरान्त होते हैं और वह भी बहुत कम समय के लिये | 
अतः यह आवश्यक हैं कि सर्वोच्च सोवियत के कार्यों को करने के लिये किसी 
स्थायी सर्मिर्त का निर्माण किया जाय | प्रेजिडियम ही वह स्थायी समिति है| 
वास्तव में इसको सभापति मण्डल कहना मिथ्या होगा क्योंकि यह तो एक प्रकार 
से सर्वोच्च सोवियत का स्थानापत्र (5पॉ०४४॥४७) है। इसका हिन्दी में अनुवाद 
किया ही नहीं जा सकता | अ्रतः इसको प्रेजडियम कहना ही उचित होगा । 
«  प्रेजिडियम एक निर्वाचित संस्था है | इसका निर्वाचन स्वयं सर्वोच्च सोवि- 
' यृत अपने दोनों सदनों की एक सम्मिलित बैठक में करती है | प्रेजिडियम के सदस्य 
स्वयं सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों ६ “नर जाते हैं। इसमें 
संरायन कुल मिलाकर ३३ सदस्य होते हैं यज्ञ ([2/6570670) 


_जिसको सोबियत-संघ-का-सम्ड्रगति भी कहा जाता है, १६ उपा- 
ध्यक्ष, १ सचिव वैथा १४ सदस्य । संघातरित गणराज्यों में भी इसी प्रकार के 


जकीय प्रेजिडियम होते हैं | प्रत्येक गणराज्य के प्रेजिडियम का संघीय प्रेजिडियम 


का १ उपाध्यक्ष अध्यक्ष होता है।. | 
प्रत्येक सर्वोच्च-सोवियत अपने प्रेजिडियम का चुनाव करती है| एक बार 


चुने जाने पर प्रेजिडियम तब तक अपने पद्‌ पर आसीन रहता है जब तक कि नव 
निर्वाचित सोवियत एक नये प्रेजिडियम का निर्वाचन न कर ले | 

कार्यकाल पूकि सर्वोच्च सोवियत का कायकाल संविधान द्वारा ४ वर्ष 

* निश्चित किया गया है अतः प्रेजेडियम का कार्य-काल ४ वरष्न 
से कुछ अधिक होता है| निश्चय ही जब सर्वोच्च सोवियत संकट-काल, युद्ध स्थिति 
अबपा अन्य किसी कारण अपनी अवधि बढ़ा लेती है तो स्वभावतः प्रेजिडियम 
का भः काय काल सवमंव हीं बढ़ जाता है। उदाहरणा्थ १६३८ में जो प्रेजिडियम 
चुना गया था वह १६४२ में बदला जाना चाहिये था परन्तु २२ जून श्४१ को _ 


क्र 


| 





है 





स्वोच्च-सोवियत का प्रेजेडियय कि 


डा! कक. कक क्र मै हक] हज न] सोधि न 
जमनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण कर ठिये जाने के कारण सर्वोच्च सोवियत 
का चुनाव स्थगित ऋुर दिया गया बुद्ध समाप्ति पर १६४६ में सर्वोच्च सोवियत का 


निबांचन हुआ । तभी (१६ माच १६४६) प्रेजिडियम भी निर्वाचित किया गया। 
तदोपरान्ट स्दोच्दि सोदियत तथा उनसे प्रति दिन के चुनाव ठीक समय पर 


सजी 


होते आ रहे हैं । सा डक 
सोवियत राजनैतिक घारणा यह है कि प्रेनिडियम स्वयं एक समापति- 
मण्डल है। अ्रतः इस सभापति-मण्डल का सभापति अथवा श्रध्यक्ष (7४८६४) 
वि अपने अन्य ३२ साथियों के समान दी है उसके कोई विशेषा- 
धिकार नहीं हैं | परन्तु यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि पूरे 
; मण्डल 3228! अध्यक्ष हंने के नाते उसका पद बड़े आदर तथा 


सऊ+ कक चुत जनक 72 58॥ ता नन्‍नयक 'अम्वताजा० “था नम ० जनक क प्न्स प्राप्त अ्शजिज 35 म्ि 82 अ ली गत हा हम अं ४७] नने 
कण हई। छू ४४६०, हि है जा य्जेम अपन: आनजयआ हु कक रु न ५. #+।४५ 


कक 
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हैं ओर वास्तव मे वह कुछ एस काव सम्पन्न करता हवा अन्य पाशलत्वय राज्य मे 
है| >> ज>>-तसतन- 2० न नननन नमन न“ नन न ५५5भ>१५५४-नकान»>+पकननपनम-+क ५ नाक नननम>क-3५थ७५१७भ»+ ५ विनय 42५3५ न-कनीतनमक-+५ न नन++-3-+3+0+ नम द् 2४9 आधा मा 
ज्याध्यक्ष (राष्ट्रटति अथवा उद्राद) के काब हैं. डदाइस्णाःथ सोजिबद संच की 
ै दर व के कदम हक न कक हल दी ट रही 
विधियाँ उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये बिना लागू (9707%0:99:6) नह के जा 


कीं | प्रेजिडियम द्वारा जारी की गई आश्ाप्तियों (6६८:८८८७) पर भी उसके 











»/( (6 8/2(86) के तुल्य हो जाती है । लि 
यह उल्लेखनीय है कि प्रेजिडियम में कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय-कार्य- 
कारिणी समिति तथा उसके प्रेजिडियम के प्रमुख नेता सदस्य होते हैं । कुछ दिनों 
पूर्व तक लाल-सेना-(२८१ 87779) के कुछ उच्चाधिकारी भी 

कम इसकी सईस्यता में ले लिये जाते थे। १६३६ से पूव मंत्रि-परिषद्‌ 
के प्रमुख मंत्रि भी इसमें होते थे। परन्तु जब १६३८ में नये संवि- 
धान के अन्तर्गत प्रथम प्रेजिडियम का चुनाव हुआ तो पूव-परम्पराओं के प्रति- 
कूल यह घोषित किया गया कि सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम में मंत्रि-परिषद का 
कोई भी मंत्रि नहीं लिया जायेगा। सम्मवतः यह इसलिये किया गया ताकि 
काययपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के काय प्रथक किये जा सके। परन्तु 
सबसे बढ़ी बात तो यह थी कि नये संविधान के अन्तगंत्‌ यह>व्यवस्था की.गईं 
थी कि सर्वोच्च सोवियत के अ्रधिवेशनों के अन्तकाल मे मंत्रि-परिषद तथा मंत्रिंगण 
व्यक्तिगत रूप से प्रेजिडियम के प्रति उत्तरदायी होंगे | अ्रतः यह अनुचित होता यदि 
मंत्रि-परिषद के में(त्र स्वयं उस प्रे जडियम के सदस्य होते जिसके प्रति उन्हें अपने कार्यों 


इस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। विदेशों राजदूत उसी को अपने मान-पत्र (लाध्तेशा- 





९९ है , सोवियत गण-राज्य संध का संविधान 


के लिये उत्तरदायी बनाया गया था। १६३६ के संविधान के लागू किये जाने के 
पश्चात्‌ एक और परिवर्तन प्रेजिडियम की सदस्यता के संबंध में यह किया गया कि 
संघ सोवियत वथा जाँतीय-सोवियत सर्वोच्च सोवियत के इन दोनों सदनों के सभा- 
पतियों तथा उपसमापतियों को सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम में नहीं लिया 
गया | इसका कारण यह बताया गया कि इन सदनों के सभापति तथा उपसभा- 


. पति ही अपने अपने सदनों के अधिवेशनों का संचालन तथा नियंत्रण करते हें 


और चंकि प्रेजिडियम स्वयं सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है अतः यह 
उचित नहीं होगा यदि सर्वोच्च सोवियत के यह महत्वपूर्ण अ्रधिकारी प्रेजिडियम 
की सदस्यता में हों 


प्रेजिडियम के अधिकार और कार्य 
सोवियंत संघ की सर्वोच्च सोवियत का प्रेजिडियम एक बहुत शक्तिशाली 
तथा महत्वपूर्ण संस्था है । इसके अधिकार बड़े विस्तृत हैं। सर्वोच्च सोवियत के 
अधिवेशनों के लम्बे अन्तर्काल में प्रे जिडियम ही सर्वोच्च सोवियत के अधिकारों 
का उपभोग करता है। इसके अधिकार का सविस्तार उल्लेख संविधान की ४६ 
वीं घारा में मिलता है। संक्षिप्त में इसके अधिकारों को ३ श्रेणियों (७४(०४०१6७) 


' में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, वह कार्य जो अ्रन्य राज्यों में राष्ट्रपति .. 


अथवा सम्राट द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । 


ह्ितीय, वह कार्य जिनको न्यायिक ([एरदांटा») श्रथवा अधे-न्यायिक (दुप्ओ- 


ण्याल») कहा जा सकता है | तृतीयः वह कार्य जो प्रेजिडियम सर्वोच्च सोवियत 
की स्थायी-समिति के रूप में करता है | 


अीवियत संघ का मण्डलात्मक अध्यक्ष ((0॥622/6 ०४0) होने के . क्‍ । 
नाते प्रेजिडियम के अधिकार निम्नलिखित हैं;-..(१) सोवियत संघ की सर्वोच्च- 


एस 5 ऋु >बका सावुकाज्क हुक सकी कर्क तू ०... ककक 5 


६ मम दकणकी, जमह<कम न मिकत चाट हि 24% 


सोवियत के अधिवेशनों को बुलाना (००7रए७॥०) (२) आशा 


प्रशासकीय अधिकार सतिरयाँ (0207665) जारी करना | (३) जब कभी सर्वोच्च-सोवि 
यत के दोनों सदनों में किसी विषय पर मतभेद हो जाय और 


किसी प्रकार भी समझौता न हो सके तो सर्वोच्च सोवियत को भंग कर नये . 


चुनावों की व्यवस्था करना 


- (४) सोव्रियत संघ की ओर से पदक (770049), उपाधियाँ (0७७) ... 


इत्यादि मान्यतीओ (6600४//075) का संस्थापन ([॥50076) करना 


(४) पदक, उपाधियाँ इत्यादि मान्यताये योग्य व्यक्तियों को प्रदान करना | ' 


(६) चमादान करना (9४007), 


खवाँच्च-सोवियंत का प्रेजिडियम ७ / - ६७ 


(७) सोवियत संघ की सैनिक-शक्तियों (87766 07०68) के संचालक- 
मण्डल (8 (०णाय्रात) को नियुक्त तथा पदच्युत करढ्ा ; 

(८) विदेशों को सोवियत संत्र के राजदूतों की नियुक्ति करना तथा उन 
वापस बुलाना (762८8) ; 

(६) विदेशों से आये हुये राजदूतों के मानपत्रों तथा उनको वापस बुलाने 
के लिये भेजे गये पन्नों को लेना | 

(१०) सोवियत संघ की ग्रतिरज्ञा (6४(८४८०), राज्य में शान्ति तथा 
व्यवस्था की स्थापना एवम्‌ राज्य की सुरक्षा (४७०एा१६०) के हेतु अ्रावश्यकता 
पड़ने पर सोवियत संध में या उसके किसी भी क्षेत्र में सैनिक-कानून (7708) 
]9छ) घोषित करना ; 

(११) सामान्य (667०४) अथवा आरांशिक ([0879)) डैन्‍्य-प्रचालन 
(7709/#5820807) का आदेश देना ; 

(१२) सर्वोच्च-सोवियत द्वारा पारित किये गये कानूनों पर अपनी इच्छा से 
या किसी एक संघतरित गणराज्य (077070 रि८०प्रा70) द्वारा मांग किये जाने पर 
राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह (79/07-ए9708 905) करना । 

प्रेजिडियम को कुछ ऐसे अधिकार भी दिये गये हैं जिनको न्यायिक . 
([ए0४०४]) अ्रथवा कस से कम अध-न्यायिक (पृष्छअं-]|ंपरतेल०) वो कहा 

ही जा सकता है। उदाहरणार्थ इसको यह अधिकार है कि 

न्यायिक अधिकार संघीय मंत्रि-परिघद अथवा किसी भी संघातरित गणराज्यका 
मंत्रि-परिषद के निर्णयों एवम आदेशों को कानून के प्रतिकूल होने पर उनको 
, रद्द (॥77पा) कर सके । परन्तु उसे यह अधिकार भी दिया गया है कि 
सोवियत संघ में कार्याल्वित्‌ विधियों (]8ज्ञ४8 77 ०एथवत०४) की ब्याख्या 
कर याद उनके शअ्रर्थ अथवा प्रभाव या प्ररिणाम सम्बन्धी कोई विवाद अथवा 
मतभेद हो वो उसका निर्णय करे। इसका निर्णय ही अन्तिम होता है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका में संविधान तथा कानूनों की व्याख्या करने का काय एक स्वतन्त्र 
न्यायालय करता है और यही स्थिति भारतवष में भी है । परन्तु सोवियत संघ में 
यह कारय प्रेजिडियम--जों कि सर्वोच्च सोवियत की एक स्थायी समिति ही है--कों 
ही सोंप दिया गया है | 

प्रेजडियम द्वारा संविधान तथा कानूनों की व्याख्या “किये जाने की 
व्यवस्था की विदेशी लेखकों ने बड़ी आलोचना की है। सर्वोच्च सोवियत के 
कानूनों की ब्याख्या करने का अर्थ है कि प्रेजिडियम ्सरवोच्च सोवियत के अधिकारों 
का अपदर्य (प5ए/9) कर लेता है | संविधान में कट्टा गया है कि केवल सर्वोच्च 





इफ - नि * सोवियत गणराज्य संध का संविधान 


छोवियत को ही कानून बनाने का अधिकार होगा ओर इसकी विधायी शक्ति 
(68990ए8 2०एशि०णग7) सर्वोच्च होगी | प्रेजिडियम को विधियों की व्याख्या... 
करने का अधिकार संविधान की इस व्यवस्था के ऊपर प्रह्यर करता है। पर6्तु 
यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि प्रेजिडियम स्वयं सर्वोच्चि सोवियत को एक 
प्रतिनिधि सभा है। अ्रतः यदि प्रेजिडियम कोई कार्य ऐसा करता है जो संविधान 
में सर्वोच्च सोवियत को दिया गया है तो उसे अपहरण नहीं कहा जा सकता | 
सर्वोच्च सोवियत की स्थायी समिति होंने के नाते प्रेजिडियम का प्रमुख 
हूप तो एक(१) विधान-समभा का है। सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के असन्‍्ते- , 
काल में--जो काफी दीर्घकालीन होते हैँ--प्रेजिडियम ही मंत्रि- 
विधायी अधिकार .रिघ्रद के सभापति अथवा प्रधान-मंत्रि की सिफारिश पर 
सोवियत संपके मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनको पदच्युत करता है। परसु 
यह आवश्यक है कि प्रेजिडियम के इस कार्य की सर्वोच्च सोवियत अपने 
ब्रागामी अधिवेशन में संपुष्टि करे जो कि हो ही जाती है। अतः सर्वोच्च सोवियत 
द्वारा संपुष्टि होने का प्रतिबन्ध केवल नाम के लिये है। प्रेजिडियम जो निशेय . 
एक बार ले लेता है प्रायः यह आशा की जा सकती है कि सर्वोच्च सोवियत 
उसकी संपुष्टि कर देगी | 
(२) सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अन्तर्काल में मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य _ 
सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रेजिडियम के ह्वी प्रति उत्तरदायी होते हैं | 
(३) इस अन्‍्तंकाल में यदि सोवियत संध पर कोई विदेशी आक्रमण हो 
जाये तो प्रेजिडियस को ही युद्ध घोषणा करने का अधिकार दिया गया है | सोवियत 
संघ द्वारा की गई संधियों के अन्तर्गत उत्पन्न अपने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्यों को . 
निभाने के लिये भी प्रेजिडियम सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अन्तंकाल ' 
में युद्ध घोषणा कर सकता है। उदाइरणाथ यदि सोवियत संघ ने किसी विदेशी 
राष्ट्र से आक्रमण की स्थिति में पारस्परिक सहायता संधि (06909 6 एप्प 
88अं89708 2९४०/५॥० 2९६/६5७४४०)) कर रखी है तो अपने साथी राष्ट्र पर 
आक्रमण हो जाने पर उसकी सहायतार्थ प्रेजिडियम युद्ध घोषणा कर सकता है। 
(४) प्रे जिडियम का एक अधिकार--जो अन्य पाश्चात्य देशों में स्वयं 
संसद का होता है--यह है कि सोवियत संघ द्वारा अन्य राष्ट्रों से की गई 
संधियों की संपुष्टि करे तथा अवसर आगज्रेपर उनके परित्याग (6७7007००) 
की घोषणा कर दे | " | 
(५) प्रेजिडियम को ग्राशप्तियाँ जारी करने का भी अधिकार है जिनका, 
. इह्दी प्रमाव होता है दो कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा बनायी गयी विधियों का यहाँ 


रे डॉ 


सर्वोच्च-छोवियत का प्रेजिडियम ह . ६ 


जम 


तक कि प्रेंजिडियम की श्राशप्तियों द्वारा अनेकों बार संविधान में भी संशोधन 
किये गये | प्रेजडियम ने उन विषयों पर श्राशप्तियाँ निमित को हैं जो कि निश्चित 
रूप से संविधान द्वारा सर्वोच्च सोवियत के एकमात्र अधिकार ज्षेत्र में रखे गये 
थे | उदाइरणाथ अपनी आशप्तियों द्वारा प्रेजिडियम ने अनेकों बार संघातरित 
गयराज्यों तथा अन्य भोगोलिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन परिवद्धंन किये, 
सद् में नये गणराज्यों को प्रविष्ट होने की अनुमति म्दान की | सर्वोच्च सोविप्रत 
की सदस्यता के लिये उम्मेदवारों की आयु श्८ वर्ष से बढ़ा कर २३ वर्ष की, नये- 
निर्वांचन-च्षेत्रों का निर्माण किया, संघातरित गणराज्यों को समय समय पर नयी 
शक्तियाँ प्रदान कीं | युद्धकाल में १६४१ में 7ऋ राज्शीदय निन्शा समिति (8(9/8 
(णशया[(686 छा 72667०६) की स्थापना की तथा शृ६४५४ म॑ उसका उन्मू- 
लन कर दिया और सर्वोच्च सोवियत के चुनावों को खुद्ध काल मेँ, स्थगित कर 
सर्वोच्च सोवियत की अबधि को युद्ध-समाप्त होने के काल तक बढ़ा दिया | इस 
प्रकार प्रेजिडियम की आशप्तियों ने समय समय पर राजकीय कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र 
को नियमित तथा निर्देशित किया है। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत अपने प्रेजिडय्ण 
द्वारा जारी की गयी आज्ञप्तियों को संपुष्टि करती है परन्तु यह तो केवल एक दिखा- 
वटी रस्म बन कर रह गयी है जिसका कोई महत्व नहीं | 


व्यवहार में भी यह देखने में आता है कि प्रेजिडियम अपने अधिकारों 
तथा विशेषाधिकारों का पूर्ण रूप से उपभोग करता है। यह सर्वोच्च सोवियत के 
नियमित (४6४०७४०7०) तथा असाधारण (६४४०४०:०४797ए) 
प्रेजिडियम की अ्रधिवैशनों को बुलाता है, चुनाव-तिथि निश्चित करता है 
वास्तविक स्थिति 
इत्यादि। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया, प्रेजिडियम ने 
समय समय पर जो आशृप्तियाँ जारी कीं उनका ज्षेत्र भी बहुत व्यापक तथा 
विस्तृत रहा । यद्यपि संविधान में विधायी शक्ति केवल सर्वोच्च सोवियत को ही 
प्रदान की गयी है परन्तु श्रपनी आशप्तियों द्वारा प्रेजिडियम ने संविधान की उस 
धारा पर घातक प्रभाव किया प्रेजिडियम द्वारा आशप्तियाँ केवल उन्हीं परिस्थि- 
तियों में ही जारी नहीं की गयीं जब कि सर्वोच्च सोवियत का बुलाना बहुत कठिन 
ब्रथवा असम्मव था वरन्‌ साधारण परिस्थितियों में भी इस शक्ति का योग 
उदारतापूर्वक किया गया। इसके द्वारा जारी की गई आजप्तियाँ चार श्रेणियों में 
विभक्ते की जा सकती हैं धर 


| प्रथम $ वह आशप्तियाँ जो कि प्रेजिडियम ने घारा ४६ में प्रदत्त अपने 
' अधिकारों के लागू करने के हेतु जारी कीं । 
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हर 


करने के लिये जारी को | 
तृतीय : वह आशप्तियाँ जो कि सच्छीय अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विषयों 


के सम्बन्ध में जारी की गई' परन्तु जो विषय स्पष्ट रूप से प्रेजिडियम के अधिकार- 
क्षेत्र में नहीं थे या जो विशिष्ट रूप से सर्वोच्च सोवियत के अधिकार त्षेत्र में थे, 


जैसे विभिन्न संघातरित गणराज्यों (707 ९००पा०!।८४) के बीच पारस्परिक . 


6५. छः 


सीमा-परिवर्तनों का अनुमोदन (9०970०४०)) करना, नये स्वायत्ष गशएराज्यों 
(53ए/०0०7008 रि००प०08) तथा प्रदेशों एवं क्षेत्रों के निमित किये जाने 
की अनुमति देना इत्यादि । 

चतुर्थ : वह आज्ञप्तियाँ जो कि उन विषयों के सम्बन्ध में जारी की गई' जो 
सम्भवतः सर्वोच्च सोवियत के अधिकारुज्त्षेत्र में थीं उदाहरणार्थ १६४४ में जारी 
की गयी विवाह तथा तलाक सम्बन्धी आश्प्तियाँ। निस्सन्देह प्रेजिडियम की 
आर्ृप्तियों की सर्वोच्च सोवियत द्वारा आगामी बैठक में संपुष्टि की जानी शाव- 
श्यक हे परन्तु यह आशप्तियाँ जारी होने के तुरन्त पश्चात ही लागू हो जाती हैं | 
संबोच्च सोवियत द्वारा इनकी सम्पुष्टि होना त्तो केवल उपचारिक रस्म बन गई है। 

यह उल्लेखनीय है कि प्रेजिडियम को सर्वोच्च सोवियत के सदनों में 


. परस्पर मतभेद के कारण उसे भक्त करने का कभी कोई अबसर नहीं आया | 


इसका कारण यह है कि।सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में कभी कोई इतना 


-स्स्भीर मतभेद नहीं हुआ कि उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए प्रेजि- 


डियम को संविधान की धारा ४७ के अन्तगंत प्रदत्त अपने अधिकार का उपभोग 
कर सर्वोच्च सोवियत को भज्ञ करने का अवसर मिले। न ही प्रेजिडियम ने स्वयं 


अपनी इच्छा से किसी प्रश्न पर जनमत संग्रह किया और न ही जनमत संग्रह के | 


लिए किसी संघांतरित गणराज्य ने ही उससे माँग की | 


परन्तु जैसा कि टाउस्टर (]0फ़ञ४०) ने सबिस्तार वर्णन किया है, अपने 


अन्य अधिकारों का प्रेजिडियम ने खूब उपभोग तथा प्रयोग किया | मन्त्रि-परिषद 
के समापति अथवा प्रधान-मन्त्री की सिफारिश पर इसने मन्त्रियों की नियुक्ति तथा 


पदच्युति की, अनेकों पदकों, उपाधियों, तथा अन्य प्रकार की मान्यताओं का. 


उस्पापन तथा उनको प्रदान किया, अनेक प्रकार के समारोहों तथा उत्सवों के 
का जाने का संयोजन किया, कज्षमादान किया, लाल सेना के सञ्बालक-मंडल में 
>रतन किये, माशल तथा उच्च पदों पर अधिकारियों को प्रतिष्ठित कर उनकी 


पदोच्नति # औऑईे, निक 
के को, संनिक विधान के लागू तथा उसका श्रन्त होने की घोषणा की, 
ना के प्रचालन (एंआ।59 ७०0) तथा उसके विचलन (त०7कातउबतण) 
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द्वितीय ; वह आशृप्तियाँ जो उसने कानूनों की व्याख्या तथा उनको लागू .: 


है *आु 


सर्वाच्च-सोवियत का प्र जिडियम हे ७१ 


किए जाने का श्रनेकों बार ग्रादेश दिया तथा विदेशी मामलों में भी उसने अपने 
विशेषाधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग किया | उसने परराष्ट्रों से की गयी सन्धियों 
की सम्पुष्टि की, जिदेशों को सोवियत सच्छ' के राजदृतों की थियुक्ति की तथा उनको 
वापस बुलाया | विदेशों से सोवियत सह् के आये राजदूत परे जडियम को ही अपने 
मान-पन्र प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य देश अपने राजदूतों को वापस बुलाने के लिये 
प्रजिडियम को ही पत्र भेजते हैं 

संविधान में सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिदियम को राज्कीएः शक्ति के उच्च 
अज्ञों की श्रेणी में रखा गया है। इसने एक निरन्तर कायशील संस्था की आाव- 
श्यकता की पति की है। इसने केवल एक मण्डल्ञाज्यक्-टनापरि (०0॥6९902 
एंव) के रूप में ही काम नहीं किया है वरन्‌ अनेकों प्रकार के काय 
सम्पन्न किए.हैं। प्रेजिडियम को किसी भी भाँति राज्य का केवल “नाम मात्र 
अ्रध्यक्ष” नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसा कि उपरोक्त विवरण से पता चलता 
है इसके अधिकार विधायी, प्रशासकीय तथा न्यायिक तीनों हो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 
हैं, वह केवल नाम मात्र के न होकर वास्तविक हैं। सरकार का सग्ञालन तथा 
उसका नियमन करने में अपनी जननी सर्वोच्च सोवियत की अपेक्षा यह अधिक 
क्रियाशील रहा है। वास्तव में सोवियत राज्य की शक्ति इसमें ह्वी केन्द्रित रहती है 
ओर यह ही शासन का सर्वोच्च झेग है। उसका इतना महत्वपूर्ण तथा प्रभाव: 
शाली बन जाना स्वाभाविक ही है--इसके कारण स्पष्ट ही हैं | सोवियत प्रशास- 
कीय सज्जूठन में यह एक केन्द्रभूत (८८४॥४०॥5८९) तथा एकीकृत (परम) 
संस्था है। सदस्य संख्या कम होने के कारण यह शीघ्रता तथा कुशलतापूर्वक 
निणय दे सकती है | सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अन्तरकांल में संविधाना- 
नुसार ही यह सोवियत सरकार का सर्वोच्च अंग तथा अधिकारी बन जाता है 
परन्तु सर्वोच्च सोवियत के अ्रधिवेशनों के समय भी यह ग्रभावद्दीन अथवा शक्ति- 
हीन नहीं बन जाता | यह कार्यपालिका को नियन्त्रित करता है तथा संविधान 
सम्बन्धी विवादअस्त प्रश्नों में अन्तिम निर्णय करता है। परन्तु सब से महत्वपूर्ण 
तथ्य तो यह है कि इसकी सदस्यता में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रमुख सब नेता 
होते हैं | इस कारण इसका महत्व अ्रधिक हो जाता है | ॥॒ 

आलोचकों ने इस बात की बड़ी चर्चा की है कि सर्वोच्च सोवियत तथा 
उसका प्रेजिडियम दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कायकारिणी समिति तथा 

इस समिति के ११ सदस्यीय प्रंजिडियम के" आधीनस्थ रहते 

कब पूर्ट हैं| महत्वपूण" समस्याओं तथा नीतियों पर सवप्रथम पार्टी 
5५092 प्रेजडियम ही विचार विमश कर निर्णय करता है। सर्वोच्च 


उर्‌. है सोवियत गणराज्य संघ का'संविधान 


सोवियत अथवा उसके प्रेजिडियम के समक्ष तो यह निर्णय केवल अनुमोदन के 
लिए मेज दिए जाते हैं। नीति निर्धारण अ्रथवा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करने 
में सोवियत या सोरक्यित-प्रेजिडियम का स्थान नगण्य है। सब आप्तरिक एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पार्टी-प्रेजिडियम के निर्णय ही अन्तिम तथा सर्बमान्य 
होते हैं। सोवियत प्रेजिडियम तो पार्टी-प्रेजेडियम के आदेशों तथा निर्णयों के 
अनुसार ही अपना नित्यकम (70प0॥6 0प्68) करता रहता है | परन्तु सोबि- 
यत प्रेजिडियम की सदस्यता में पार्टी-प्रेजिडियम के प्रमुख नेताओं के होने से सोवि- 
यत प्रेजिडियम का महत्व ओर प्रभाव काफी बढ़ जाता है। पार्टी तथा सरकार 
के अंगों में समन्वय (7776279/707) सोवियत शासन प्रणाली की एक प्रमुख 
विशेषता है| सोवियत प्रेजिडियम में भी यह विशेषता अक्लित है। अतः वास्तव 
में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सोवियत प्रेजिडियम कहाँ तक अपनी 
इच्छापूर्वक काय करता है और कहाँ तक पार्टी-प्रेजेडियम के आदेश निर्देशानु- 
सार | परन्तु यह निविवाद है कि सोवियत शासन प्रणाली में पार्टी नेतुमण्डल की 
ही प्रधानता है कि किस सीमा तक शासन के विभिन्न ओेग पार्टी निरंकुशता 
को छिपाने के केवल संवैधानिक आवरण मात्र हैं यह निश्चित करना कठिन है| 


अध्याय ६ 
सोवियत कार्यपालिका ; मंत्रि-परियद 5 


सोवियत संसद तथा अन्य सोवियत संवैधानिक ओऔगों की भाँति सोवियत 
कायपालिका भी अ्रद्वतीय है | इसका संगठन, अधिकार तथा कार्य सावसं-लैनन 
तथा स्टालिन द्वारा ग्रतिपादित राज्य तथा सरकार संबंधी घारणा.. के अनुकूल 
है | १६३६ के स्टालिन संविधान की धारा ६४ में कहा गया है कि “सोवियत 
समाजवादी गणराज्य संघ की राज्यशक्ति का सर्वोच्च कायकारिणी तथा प्रशासी 
ओग सोवियत संघ की मंत्रि-परिषद है? | १६४६ से पृ इस कार्यक्रानिण समिति 
को जन-कमिसार-परिषद्‌ (ए०घाणी) ७ 96००७४ (९०फ्राम॑ध्ध्था5. 07 
50श797४०7) कहते थे परन्तु १६ मार्च १६४६ को सर्वोच्च सोबियत ने इसके 
नाम में परिवर्तन कर अंत्रि-परिषद (0०णालो ० आशाडक्षठो कर दिया। 
स्टलिन संविधान की यह एक विशेषता है कि सर्वप्रथम इसने सोवियत शासन 
प्रणाली के विधायी एवम प्रशासी श्रेगों में स्पष्ट भेद स्थापित किया और यह 
निश्चित किया कि सोवियत संध, संघांतरित राज्यों तथा स्वायत गणराज्यों में 
विधायी शक्ति सर्वोच्च सोबियतों में निहित होगी और ग्रशासी शक्ति के लिये 
इन तीनों घरातलों पर इनकी अपनी-अपनी मंत्रि-परिषद का निर्माण होगा * 
अतः १६३६ के पश्चात्‌ ही यह निश्चित हुआ कि सोवियत संघ की विधायी 
शक्ति का सर्वोच्च आग सर्वोच्च सोवियत है और प्रशासी शक्ति का सोवियत 
संघ की मंत्रि-परिषद । 

संविधान की धारा ७० में कहा गया है कि सोवियत संघ की मंत्रि-परिषद 
सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा “नियुक्त” की जायेगी | यह “नियुक्ति! 
किस प्रकार की जाती है इसका बड़ा रोचक और बिस्तृत 
वर्णन प्रसिद्ध सोवियत लेखक वी० कार्पिन्सकी ने अपनी 
पुस्तक “सोवियत संघ का शासन किस प्रकार होता है ४! 
में दिया है। मार्च १६४६ में सर्वोच्च सोवियत के प्रथम अधिवेशन में मंत्रि- 
परिषद्‌ का निर्माण इस प्रकार किया गया ;--- कं रे 

“पदनिवृत्त (0पा8०7६) मंत्रि-परिषद के श्रध्यक्ष जे० वी० स्टालिन ने 
* एक लिखित वक्तव्य (४(४(677870) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के सभापति को 
प्रस्तुत किया जिसमें उसने घोषित किया कि 'सरकार सममती है कि उसके कार्य 


./ 


संम्रि-परिषद्‌ का 
संराठन 


सिसालायधाअंलम्की 


ञ 


अली डी 


उड़. ९ , सोवियत गणराज्य संध क संविधान 


'उम्राप्त हो गये हैं और वह अपनी सब शक्तियाँ सर्वोच्च सोवियत को अपित 
करती है? | सभापति ने यह वक्तव्य उभा के समक्ष पढ़ कर सुनाया। तब एक 
प्रतिन॒ष ने उठकर कहां कि सर्वोच्च सोवियत को पदनिवृत-मंत्रिपरिषद्‌ में 
पूर्ण विश्वास है ओर वह इस बारे में एक मत है | इस वक्तव्य का कोई विरोध 
नहीं किया गया । वब सर्वोच्च सोवियत ने सरकार के वक्तन्य को स्वीकार करते 
दुबे स्टालिन को एक नयी सरकार के निर्माण करने का आदेश दिया । सदनों 
की दूसरी संयुक्त बैठक में समापति ने स्थलिन द्वारा प्रस्तावित नयी सरकार के 
हदस्पों की प्नूचि पढ़ कर सुनायी | इस पर कई प्रतिनिधियों ने वक्तव्य दिये और 
सभापति ने घोषित किया कि सरकारी पदों के लिये प्रस्तावित किसी भी नाम पर 
कोई आपत्ति किसी ने नहीं की है और न ही कोई प्रतिनिधि मत-संग्रह (70॥- 
८थी-एण०),चाइता है। तब स्टालिन द्वारा प्रस्तावित ,मंत्रि'परिषद्‌ के संगठन 
पर मतदान हुआ और वह स्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। स्टालिन 
मंत्रि-परिषद का समापति (०)शंणाशा) चुना गया? | 

उपरोक्त वर्णन यह प्रकट करता है कि मंत्रि-मण्डल की नियुक्ति किस 
प्रकार होती है। सर्वोच्च सोवियत सर्वप्रथम पार्ट के संसदीय नेता को अपने 
साथियों की सूचि तय्यार करने का आदेश देती है और तदोपरान्त वह इस 
सूच पर अपना मत प्रकट करती है | इस प्रकार सम्पूर्ण मंत्रि-परिषद्‌ का चुनाव 
सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है । 

- - परन्तु यह तो केवल सैद्वान्तिक स्थिति है। वास्तविकता यह है कि समस्त 
मंत्रि-परिषद के सदस्य पार्टी सँचालक-मण्डल ([78॥ ००७॥१०70) द्वारा मनो- 
नीत किये जाते हैं। पार्टी प्रेजिडियम ही यह निश्चित करता है कि कोन व्यक्ति 
संद्र-ररिपिद का सभापति होगा और कौन कौन इसके सदस्य होंगे । सर्वोच्च 
सोवियत का कार्य तो केवल इन निर्णायों की संपुष्टि अथवा इनका अनुमोदन 
करना होता है। इसके कोई वास्तविक अधिकार नहीं हैं। 

६ मई १६४१ से जीवन पर्यन्त (अथवा ४ मा्च १६४३ तक) जे० वी० 
स्‍्टालिन ही मंत्रिपरिषद के समापति के पद पर आसीन रहा। स्टालिन एक 
इतना प्रमावशाली व्यक्ति था और पार्टी पर उसका इतना ग्रभुत्र था कि मंत्रि- 
परिषद में अपने साथी चुनने में वह लगमग स्वतंत्र रहा। सर्वोच्च सोवियत त्तो 
क्या शासन अश्या पार्टी के किसी भी अग को उसका विरोध करने का साहस 
नहीं था। १६५३ में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात १४ मार्च को सर्वोच्च सोवियत 
ने श्री बी० एम० मेलेन्कोव (5, 'र. (४श॥70ए) को मंत्रि-परिषद का सभा- 
बलि स्वीकार किया और जब १६५७ में पार्टी नेतुमण्डल ने मेलेन्कोव के स्थान 
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पर माशल बुलगानिन को सोवियत सरकार को शत्रध्यक्षता के लिये मनोनीत किया 
तो सर्वोच्च सोवियत ने माशल दुलूर निर को इस पद के लिये स्वीकार कर 
लिया। इस प्रकार मंत्रि-परिप्रद के सथापत तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 
सर्वोच्च सोवियत के द्वाथों में न होकर पार्दो प्रेजिियम के द्वार्थों में है यद्यपि 
सर्वोच्च सोवियत द्वारा पार्टी प्रेजडियम के निरंयों का अनुमंदन किया जाना 
एक संवैधानिक आवश्यकता है। 
संविधान की घारा ७० में मंत्रिपरिषद के संगठन का उल्लेख करते हुये 
कहा गया है कि इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे ४--(१) सोवियत संब की संत्रि- 
परिषद्‌ का अध्यक्ष, (२) कुछ उपाध्यक्ष, (३) संत्र परिषद की राजकोय योजना 
सांमति (50808 ?]907/78 (.0ए00::::5६) का अध्यक्ष, (४) मंत्र परिषद की 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सामान तथा यंत्र प्रदावी राजकीय < माति का शअ्रध्यक्ष 
((.धएाा॥7 एज ६6 5006 00रग्मत्त०8 6 ६96 (.०प्र7८५४ ० ४१एा5- 
68 ०६ ६06 ए, 8, 5, 7२, 09 ए6 श०४८ान०] 2०० 7 «०7 ए००) 5प्रण०ए 
0 006 ९०079] 0८0०॥०7२९), (५) मंत्रि परिषद की निर्माण-कार्द से संबंधित 
राजकीय समिति का अध्यक्ष, (६) कला समति का अध्यक्ष, तथा (७) सोवियत 
संघ के मंत्रिगण | १६४७ से पूव मंत्रि-्परिषद में (क) सोवियत नियंत्रण आयोग 
का अध्यक्ष, (ख) उच्च शिक्षा सम्बंधी समिति का अध्यक्ष, तथा (ग) राजकीय बैंक 
परिषद।का अध्यक्ष भी सदस्य हुआ करते थे परन्तु अब नहीं | 
यह उल्लेखनीय हे कि मंत्रि परिषद में मंत्रियों की संख्या निरन्तर पसिबर्तय- 
शील रही है | इसका कारण यह है कि सोवियत संघ में समय समय पर मंत्रालयों 
का पुनस्संगठन होता रहता हे। १६३६ की जन-कमिसार-परिषद में केवल ३२ 
सदस्य थे, जब कि १६४७ में ५६ हो गये थे | १६५० में यह संख्या ११ थी और 
१६४२ में ६६ (१ अध्यक्ष, १३ उपाध्यक्ष तथा ५४ सदस्य) । १६५७ में मंत्रि-परिषद 
के कुल ५६ सदस्य इस प्रकार थे : १ अध्यक्ष, ३ प्रथम श्रेणी के डिप्डी (पा 
4269प्र65), ६ डिप्टी, ४७ मंत्रि, २ अन्य सदस्य | 
प्रत्येक सर्वोच्च सोवियत अपने प्रथम अधिवेशन में एक नये मंत्रि-परिषद 
को नियुक्ति करती है| पिछली मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर कार्य करती 
रहती है जब तक कि नयी मंत्रि-परिषद्‌ की नियुक्ति न हो जाय | 
काय-काल्ल चूँकि सर्वोच्च सोवियत का अपना कार्य-झाल चार वर्ष है 
अ्रतः मंत्रि-परिषद का कार्य काल भी चार वर्ष होता है। 
संविधान में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद सर्वोच्च सोबियत के प्रति उत्तरदायी है और 
जब सर्वोच्च सोवियत अधिवेशन में न हो उस अन्तकाल में सर्वोच्च सोवियत के ग्रेजिडियम 
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के प्रति। इस अन्तकाल में प्रेजिडियम ही मंत्रि-परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष की सिफारिश 
पर मंत्रियों की नियुक्ति अ्रथवा पदच्युति करता है। यह सब नियुक्तियाँ तथा 
पदच्युति के निशय सर्वोच्च सोवियत के अगले अधिवेशन में संपुष्टि अथवा 
. अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। सर्वोच्च सोवियत कभी इनको अस्वीकार 
नहीं करती | सर्वोच सोवियत के अधिवेशनों के अन्तर्काल में प्रेजिडियम मंत्रियों के 
विभागों (907/0॥09) में मी परिवर्तन कर सकता है, यहाँ तक कि वर्तमान 
विभागों के स्थान पर नये विभाग स्थापित कर सकता है | 
सोव्यित मंत्रि परिषद की एक विचित्र विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत 
संगठित मंत्रालय दो प्रकार के हैं | एक को अखिल-संघीय-मंत्रालय (५]]| एफ्माठा 
(॥797365) कहते हैं और दूसरे को संघीय गणराज्य मंत्रालय 
मंत्रालय _. (0०707 रि००पर)॥०७॥ (प80१6७),। दोनों में श्रन्तर यह 
. हैकि प्रथम श्रेणी के विभागों के मंत्रियों का अधिकार क्षेत्र 
ममूचा सोवियत संघ है| वह अपने आप प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने आधीमस्थ 
: आयोगों अथवा एजेंसियों द्वारा अपने विभाग का कार्य सम्पूर्ण राज्य में सम्पन्न 
कराते हैं| परन्तु इसके विपरीत संधीय गणराज्य मंत्रालयों की विशेषता यह है 
_ क्ि इन्हीं के नामों के मंत्रालय अलग अलग प्रत्येक संघांतरित गणराज्य में भी होते 
हैं। संघ के संघीय-गणराज्य-मंत्रालयों के मंत्रि संघांतरित गण्राज्यों में स्थित अपने 
तदनुरूप मंत्रालयों के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं | वह कुछ काय॑ प्रत्यक्ष रूप 
: है स्कतः भी करने के अधिकारी हैं। ऐसे कार्य सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम के 
. आदेशों द्वारो निर्देशित तथा निर्धारित किये जाते हैं | संविधान में अखिल संघीय 
. वथा संघीय-गण्राज्य मंत्रालयों के नाम दिये गये हैं। इस समय सोवियत मंत्रि 
. परिषद्‌ में ३६ अखिल संघीय मंत्रालय हैं ओर २२ संघीय गणराज्य मंत्रालय हें |& 





+ (१) विमान उद्योग विभाग, (२) मोटर उद्योंग।विभाग,(३) विदेशी व्यापार विभाग, 
(४) युद्ध सामग्री विभाग, (५) भौगोलिक पर्यातोकन (96००870०8) 5प्राए८ए) विभाग, 
(६) इषि-स्कंध विभाग (887०पा४पएववं 50८८ , (७) सामग्री-अधिरक्षित विभाग (१/६६८- 
एं&| +१०४८7२८४), (८) मशीन भोज़ार बनाने वाले उद्योग संबंधी विभाग (0७ (४5फए 
07८ दा [75६0प९7६ शबधगए [धत॑ंपडएएो, (६.) ओषधि-प्रदाय उद्योग 
विभाग (१४००४८७॥ 59906), (१०) वाणिज्यनावी (१४०००५७०४ (०८४०८) विभाग , 
(११) यू क्षेत्रों के तेत्न-उद्योग संबंधी विभाग, (१२) दक्षिणों तथा पश्चिमी क्षेत्रों के 
तेज्ष-उद्योग संबंधी विभाग, (१३) खाद्य-सामग्री भरडार विभाग (५ए४४०७ए 06 7006 
2८३४८०४८३), (१४) संवाहन (००० पार ८४४ ०३४) सामग्री (एवृपंएए०म0) उद्योग... 
संबंधी विभाग, (१५) रेत विभाग,(१६) रबढ़ उद्योग विभाग, (१७) अन्तर्देशीय जल परिवहन 
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& #६ कै रा है के के 8 सो ल्‍ः कल है का 
मंत्रि परिषद्‌ के अ्न्तयंत अनेकों समतियों, परियद्तों तथा आयोगों का 
सज्ञंठन किया गया है। जिन जिपयों पर मंत्ि-परिषद में समतियाँ स्थापित को 
न गई हैं वह इस प्रकार हैं: कला, रेडियो शारोरिक व्यायाम 
मंत्रि परिषद को (708०७ टयांपराएट) तथा खेल-कूद (80705) मापक य॑ 
समितियाँ परिपरे बे किक तथ्र! आग ५ ही पत्र 
तथा आयोग. (र6८७पा08 750प्रगरदव5), भौगेलिक समत्याएँ, सुरक्षा, 
मानदरड “६९८८८5८25' तथा स्थायत्य कला (70१६४८- 
एा8) | इन समितियों के आंतरिक्त न॑द्ि-परिद्द में निम्नलिखित विपयों से सम्बंधी 
पारषद्‌ सन्नैंठित की गई हैं :-.( १) सामूहिक खेतों से सम्बन्धी मामले (००॥४८- 
(४6 शिए 27978), (२) रूस: आर्थोडक्स चच के सामले, (३) धार्मिक 
सम्प्रदायों के मामले | 


निम्नलिखित विपयों से संबंधी मुख्य-प्रशासनकर्ता (69८ ६0परमपरा६- 
4 हक कक कं, हि न न + जी 
2007) भी नियुक्त किये जाते हैं :--(१) नागरिक उडडयन विभाग लंशा- 
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विभाग, (१८) संवाहन विभाग, (१६) कृषि सशीनरी उद्योग विभाग, (२०) सशन-उप्रकुररा 
(8८7776 700]8) उद्योग विभ।ग (२१' मकान तथा सढ़के निर्माणकर्ता मशीनर. विभाग, 
(२२) सेना तथा नौसेना के निर्माण कार्यों संबंधी विभाग ((॥0४5०पघ८ा0 ० दिए 
370 ४३४५ १४०४४), (२३) बृहद्‌ (9००४४) उद्योग निर्माण विभाग (२४) इंधन उद्योग 
निर्माण विभाग, (२५) जद्दाज़ निर्माण विभाग, (२६) यातायात संबंधी मशीनरी उद्योग 
विभाग, (२७) श्रम-सं चिति (7,8090प५ ९६६९०४८५७) विभाग, (२८) बृहद्‌ (9 ८०४४५) कल 
निर्माता विभाग (348८४776 ऊ्रैयाताज8), २६) पूर्वी ज्ञेँरं के कोयला उद्योग संबंधी विभाग 
(३०) पश्चिमी क्षेत्रों के कोयज्ञा उद्योग संबंधी विंभ ग, (३०) रसायन उद्योग विभाग (३२) 
लोहे के श्रतिरिक्त अन्य धातु-संबंधा :द्योग विभाग, / ३३) कागज़ तथा छग्दी संबंधों उद्योग 
विभाग, (३४) लोहा तथा इस्पात उद्योग विभाग, (३५) विद्युत उद्योग विभाग तथा (३६) 
विद्युत शक्ति गृह विभाग । 

संघीय गणराज्य विभाग निम्नलिखित हैं :--(१) गृह विभाग (२) सेनिक वर 
(३) वैदेशिक विभाग (४) वित्त विभाग (५) न्याय विभाग (६) राज्य सुरक्षा विभाग (७) 
उच्च शिक्षा विभाग (८) जन स््रस्थ विभाग (६) कृषि विभाग (१०) राज्य नियंत्रण विभाग 
(११) राज्य फार्म (5६806 र्थिययग) संबंधी विभाग (१२) व्यापार विभाग (१३, खाद 
पदार्थ विभाग (१४. माँस एवं वुध-उ्यग तब्रिभाग (४६८७६ 27 [09 79 [00 057५),(१४) 
पूर्वी क्षेत्रों के मत्त्य-उद्योग-संबंध! विधाग (१६) पश्चिमी ज्षेत्रों के मत्त्य उद्योग संब थी विभार 
(१७) उद्योग [800 ितेंघ३४ए) विधाव (१८; चत॒चित्र विवा|ग ५१६) टिम्बर ६77त- 
9८7) उद्योग विभाग (२०) बल्नोद्ोग (८४४८ पततप5४०ए) विभाग (२१) गृह निर्माण 
उपयोगी सामग्रों संबंधों उद्योग विभाग (804;79 फ8 घटा व $! ॥एरतेंघाए) तथा (२२ 
किराना-प्रयाय (070००79 3$प०/०५) उद्योग विभाग | 
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।शं४४००), (२) उत्पादक तथा उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, (३) सैनिक-निर्माण 
क्राय तथा (४) जल अ्न्तरिक्ष विशान (7ए07047००07००8०98))संबँधी सेवायें । 
मंत्रिसरिषद से कुछ अन्य संगठन (900788) भी समबन्धित (2((8076०) 
है जैसे राजकीय-मच्यस्थ-ग्रायोग (5406 शजिएश07 (20777798807), देशां- 
तर गमन प्रशासनकर्ता (६8007 0077775090707), अखिल सल्लौय-कृषि 
प्रदर्शनी संबंधी मुख्य समिति, विशान अकादमी तथा सोवियत संघ की तास (] 288) 
एजेंसी | 
इन -सब समितियों, परिषदों, प्रशानकर्ताश्रों तथा आयोगों के अतिरिक्त 
मंत्रि परिषद के कार्य संचालन में ४ अन्य संस्थायें सहायक होती है। वह हैं :-- 
(१) आधिक परिषद्‌, (२) राजकोय नियोजन आयोग, (रे) प्रशासकीय मामलों 
का ब्यूरो तथा,(४) कार्यालय (3९० ८थ72.) | . 
आर्थिक परिषद मंजि-परिषद की एक स्थायी संस्था है| म॑त्रि परिषद का 
्रध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है और मंत्रि परिषद के ६ उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते 
हैं| यही परिषद्‌ मंत्रि परिषद के आथिक तथा समाजवादी पुनरनिमाण संबंधी 
अधिकतर कार्यों को सम्पन्न करती है। 
राजकीय नियोजन आयोग में आर्थिक तथा समाजवादी पुनर्निमाण कार्य 
(80८975: 7०007877८00०॥) में विशेषज्ञ होते हैं।यह सोवियत आधिक 
व्यवस्था का अध्ययन करता है और मंत्रि-परिषद के लिये अल्पकालीन योजनायें 
तथ्यार करता दै। यह राष्ट्रीय अथिक योजनाश्रों के कार्यान्वित होने में भी पथ- 
प्रदर्शन करता है। 
प्रशासकीय मामलों का ब्यूरो तथा कार्यालय मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों का 
कार्य क्रम तय्यार करते हैं, कम महत्त्व वाले मामलों में प्रारम्मिक निर्णय करते हैं 
तथा मंत्रिपरिषद के निय्णयों को शीत्रता तथा कुशलतापूवंक ठीक ठीक लागू 
कराना उनका परम कतंब्य है। 
मंत्रिपरिषद की बैठकों में केवल सदस्यगण ही निर्शयकारी मतदान कर 
सकते हैं। समितियों, परिषदों, आ्रायोगों इत्यादि के अ्रध्यक्ष केवल परामश दाता के 
हि रूप में मंत्रि परिषद्‌ की बैठकों में भाग ले सकते हैं। उनको 
की वेठक मताधिकार नहीं होता। मंत्रि परिषद्‌ किसी को मो अपनी 
के दैठकों में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकती है। केन्द्रीय 
काये कारिशी समिति के सदस्य तथा अन्य महत्वपूर्ण एवम्‌ प्रभावशाली पार्टी 
नेताओं को मंत्रि परिषद्‌ की बैठकों में माग लेने का सदैव दी विशेषाधिकार दिया 
बाता रहा है। " ह 
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सोवियत लैस पालिका : मंत्रि-परिषद्‌ , > ३ ७ 
मंत्रि-परिषद एक स्थायी संस्था है। इसकी बैठकें सप्ताह में कई बार होती 
है। बैठकों की कायवाही गुप्त होती है, इसके कोई विवरण (777फ0(८७) प्रकाशित 
नहीं किये जाते | मंत्रि-परिषद की बैठक होने के लिये कम से कम आधे मतदाता- 
सदस्यों का उपस्थित होना थ्रावश्यक है। 
मंत्रि-परिषद्‌ की अध्यक्षता, विशेषकर जब से स्टालिन ने यह पद अहरण 
किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली पद है | यह पद पाश्चात्य 
| संसदात्मक शासन प्रणालियों के प्रधान मंत्री के साहश्य 
कर 30355 को है और वास्तव में मंत्रि परिषद के अध्यक्ष को सोवियत 
जज संघ का प्रधान मंत्री कह्य जाता है। ब्रिठेन, भारत तथा 
फ्रांस के प्रधान मंत्रियों की भांति सोवियत मंत्रि-परिषद का अ्रथ्यज्ष भी 
सरकार का प्रधान संचालक तथा शासक होता है | अरब तक कुल 
मिलाकर & व्यक्ति इस पद पर आसीन रहे हैं : लैनिन (१६१७ से १६२४ तक) 
रिकोब ( १६२४ से १६३० तक ), मोलोटोब (१६३० से १६४१ तक), 
स्टवालिन (१६४१ से १६४१३ तक), भेलेन्कोबव (१६५४३ से १६५५४ तक) तथा 
वतमान सोवियत प्रधान मंत्री माशल बुलगानिन (१६४५ से) । इन सब्र में स्टार 
लिन ने सब्रसे अधिक इस पद को सशक्त तथा प्रभावशाली बनाया | ६ मई १६४१ 
से जीवन पयन्त ५ मार्च १६५३ वह इस पद पर आसीन रहा। उसके हाथों में 
मंत्रि-परिषद्‌ के अध्यक्ष का पद सोवियत राज्य में सब शक्ति का केन्द्र बन गया | 
स्टज्ञिन के अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के अतिरिक्त इसका एक कारण यह भी 
था कि स्टालिन केवल मंत्रि परिषद्‌ का अध्यक्ष ही नहीं था वह कम्युनिस्ट पार्टी 
का नेता, आथिक परिषद का अध्यक्ष तथा पार्टी और सरकार में अनेकों महत्वपूर्ण 
पदों पर आसीन था। वह तमाम सोवियत शासन प्रणाली का केन्द्र बन गया | 
मंत्रि परिषद्‌ का अध्यक्ष होने के नाते वह शासन संचालन का नियंत्रण करता 
था | प्रेजिडियम का सदस्य होने के नाते वह यह निर्धारित करता था कि सोवियत 
संघ की सर्वोच्च सोवियत कौन कौन सी विधियाँ अन्त्नंह्दित (३0000) करेगी, 
पोलिट ब्यूरो का सदस्य होने के नाते वह सोवियत राज्य के लिये नीति निर्धारण 
. करता था और आध्िक परिषद का अध्यक्ष होने के नाते वह सम्पूर्ण आशिक 
प्रणाली एवम्‌ समाजवादी पुनरनिर्माण कार्यो को नियमित करता था। यदि बाहर 
वाले उसे सोवियत राज्य का सवसर्वा अथवा एकाधिपति (॥०८/०) कहने लगें 
तो इसमें अाश्चय की क्या बात | अब तो स्वयं साम्यवादी नेता--न केवल सोवि- 
/ यत संघ में बल्कि भारत, चीन तथा अन्य देशों में भी--यह स्वीकार करने लगे हूं 
” कि अपने जीवन के अन्तिम दस-बारह वर्षों में अथवा अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की 
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| अ्रध्यक्षता के काल भें स्टालिन रूस का अधिनायक रहा | 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि केवल मंत्रि-परिषद्‌ की अध्यक्षता का पद्‌ इतना 
महसपर्ण अथवा प्रभावशाली नहीं है| अध्यक्ष अ्रथवा प्रधान मंत्री के विशेषा- 
धिकारों में तो मंत्रि-परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करना इसके निर्णयों अध्या- 
देशों तथा ब्रन्य आदेशों पर हस्ताक्षर करना, मंत्रियों के आदेशों को स्थगित 
करना तथा मंत्रि-7रिषद्‌ के काय का निरीक्षण (20706) करना ही प्रमुख है। 
स्थलिन की अ्रनुपम शक्ति तथा सम्मान का कारण तो स्वयं उसका अपना व्यक्ति- 
गत चरित्र तथा प्रभाव था | यह उल्लेखनीय है कि स्टालिन की मृत्यु के पश्चात्‌ 
सोवियत संघ्र में इस व्यक्तिमूलक-नेतृत्व (088079| |620०87779) की कड़ी 
निन्‍्दा हो रही है और उसके स्थान पर सामूहिक नेतृत्व (०0600ए6 ]69१0- 
89) का गान गाया जा रहा है। अ्रभी तो सोवियत संघ में कोई ऐसा नेता दृष्टि- 
गोचर नहीं होता जे स्टलिन का स्थान तथा उसकी सत्ता ग्रहण कर सके | अ्रतः 
सामूहिक नेतृत्व का सिद्धान्त ही परिस्थितिनुकूल लगता है। परन्तु यह कब तक 
चल सकेगा, यह कहना कठिन है | यदि निकट भविष्य में स्टालिन की टक्कर का 
"कोई नेता उत्पन्न हो जाता है तो सोवियत संवैधानिक यंत्र उसको स्टालिन के 
समान अधिनायक अथवा सवसर्वा बनाने से रोक सकेगा, इसमें संदेह है | 
मंत्रि-परिषद्‌ के प्रत्येक विभाग अथवा मंत्रालय में एक मएडल (00]]6- 
हपाण) होता है जिसमें मंत्रालय का अध्यक्ष अथवा मंत्री, उसके आधीन उप- 
त मंत्रि (0८0प65) तथा अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारी होते हैं। 
सम कि किकक, इस मण्डल में लगभग ५ से लेकर £ तक सदस्य होते हैं। 
५86 शीएांडाए इसकी बैठक ग्रायः बार बार होती रहती हैं जिनमें प्रशासन 
सम्बन्धी बातों पर विचार विमश कर निणय किये जाते हैं। 
परन्तु मएढल की स्थिति लगमग परामशदात्री है। विभाग के मंत्री को इसके 
निश्य स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। यदि वह उनसे सहमत न हो तो सहज 
ही में उनकी उपेक्षा कर सकता है | परन्तु मंडल और मंत्री के मतभेद होने पर 
लएडल को यह अधिकार है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी 
सम्रिति या मंत्रि-परिषद को अपील कर सके । क्‍ 
मंत्री को स्थिति के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहने आवश्यक हैं | सोवियत 
राजनैतिक विचारधारा में मंत्रि के सम्बन्ध में यह धारणा है कि मंत्री एक जनसेवक _ 
है, वह लेनिन का शिष्य, स्टालिन का सहायक तथा अपने 
विभाग का संचालक है। अपने विभाग के कुशल शासन तथा 
प्रबन्ध के लिये वह उत्तरदायी है। वही इसका मुख्य प्रबस्धकर्ता 
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तथा सर्वोच्च शासक होता है | इस नाते प्रचलित कानूनों तथा मंत्रि-परिषद्‌ के 
ग्रध्यादेशों के अनुसार तथा उनके आधार पर उसे अपने विश्वाग के अधिकारत्षेत्र 
की सीमा के अन्दर धऋादेश रथ निर्देश जारी करने का भी अधिकार है। अपने 
द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा निर्देशों के ऋषषान्दित इंने का भी वह 
निरीक्षण करता है| अपने कार्यों के लिये वह न केवल सर्वोच्च सोवियत बल्कि 
मंत्रि-परिष्रद के समज्ष भी उत्तरदायी है | 





मंत्रि-परिप के अधिकार और काय 
संविधान में मंत्रि-परिषद को सोवियत राज्य की सर्वोच्च कायकारिणी एवं 
प्रशासी शक्ति माना गया है! इसके अधिकार एवम कार्यों की व्याख्या संविधान 
की धारा ६८'में की गयी है जिसके अनुसार मंत्रि-परिपद के अशध्विक्रार निम्न- 
लिखित हैं :--(१) अखिल संघीय तथा संघीय गश्राज्य दिनागे एवम अपने आधान 


'संगठित अन्य समतियों तथा संस्थाओं के कार्यो' का निर्देशन व रंवोजन ((॥76- 


00 800 ०००णपप्रथ्वाण्य ) करना । (२) राष्ट्रीय आधिक योजना एवम 
राजकीय बजट के का्यवाइन (०८००ए७४००) तथा देश की मुद्दा एचम साख-रद्वति 


को सुदृढ़ बनाने के लिये युक्तियाँ अपनाना। (३) सावजनिक व्यवस्था, राजकीय _ 


हितों की रक्षा एबम्‌ नागरिकों के अधिकारों के अभिरक्षण के हेतु युक्तियाँ (769- 
5प्65) अपनाना। (४) सोवियत संघ के अन्य राष्ट्रों से सम्बन्धों का सामान्य 
निरीक्षण (०४ 5ए0७'एं807) तथा निर्देशन करना | (५) राज्य की सशल्त 
सेनाओं का संगठन और विकास । (६) आ्िक, सांस्कृतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी 
विषयों के कुशल प्रशासन के लिये आवश्यकता होने पर मंत्रिपरिषद्‌ से सम्बद्ध 
(29०60) विशिष्ट समितियों तथा अन्य प्रशासकीय-संस्थाओं (०07र्थ 8त- 
0/8020078) का निर्माण करना | 
इस प्रकार मंत्रि-परिषद सोवियत संघ की मुख्य कायकारिणी समिति है 

सोवियत संघ की विधियों को लागू करना तथा उनके अनुसार देश का प्रशासन 
करना, राज्य शासन के लिये सब आवश्यक युक्तियाँ अपना तथा ग्रचलित विधियों 
को लागू करना तथा उनके आधार पर आदेश निर्देश जारी करना मंत्रिपरिषद 
के प्रमुख कार्यों में से हैं। इसके निर्शय तथा आदेश' सम्पूर्ण सावियत राज्य के 
लिये मान्य होते हैं कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। संज्लीय सरकार छे- 


“ अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सोवियत शासन की प्रत्येक शाखा को यह नियमित 
/ तथा निर्देशित करती है। मंत्रि-परिषद्‌ को यह अधिकार है कि अपने मंत्रियों के 
* निणयों अथवा आदेशों को रद (39702०(८) कर सके तथा यह संघातरित गय- 
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: राज्यों की मंत्रि-परिषद के निणययों तथा आदेशों को भी निल्लम्बित (087670) 
. कर सकती है विशेषकर उन निर्णयों एवम्‌ आदेशों को जिनका सम्बन्ध आधिक 
व्यवस्था तथा प्रशासन के उस भाग से होता है जो कि सोवियत संघ के अधिकार 
क्षेत्र मं आते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के आदेश तथा निशय संधातरित गणएराज्यों 
' को ऊंत्रि-3रिपद के आदेशों तथा निर्णयों से प्रधान तथा उच्च होते हैं और यदि 
: दोनों में संघर्ष (००7८) हो जाये तो सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के 
 प्रेजिडियस को अधिकार है कि संघातंरित गणराज्यों की मंत्रि-परिषद के निर्णायों 


को अमिनिर्तर कर सके | | 
मंत्रि-परिषद्‌ के अधिकार ज्ेत्र में अनेकों विषय आग जाते हैं। संविधान 
की धारा १४ में संघीय सरकार को जो अधिकार दिये गये हैं 
विधायी अधिकार उनके उपयोग में सर्वोच्च सोवियत तथा उसके प्रेजिडियम के 
साथ-साथ मंत्रि-परिषद भी भागी होती है । 

यह कहा जा चुका है कि मुख्य रूप से मंत्रि-परिषद्‌ एक कार्यकारिणी 
तथा ग्शासकीय संस्था है | अतः विधान निर्माण से इसका कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हो सकता है परन्तु परोक्ष रूप से निश्चय ही मंत्रिपरिषद 
. विधान निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भाग लेती है। इसके द्वारा. जारी किये 
गये आदेश-निर्देश सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्मित कानूनों तथा उसके प्रेजिडियम 
की आशप्तियों के समान हीं होते हैं। उनका वही प्रभाव होता है तथा उनमें 
वही शक्ति होती है ओर वह उसी प्रकार समस्त देश में लागू होते हैं जिस प्रकार 
सर्वोच्च सोवियत के काचन अथवा प्रेजिडियम की आशप्तियाँ | अपने आदेशों 
तथा नियमों द्वारा मंत्रि परिषद कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, सोवियत समाज 
के लगभग प्रत्वेक क्षेत्र को नियमित तथा निर्देशित करती है। टाउस्टर भी इस है 
' बात को मानता है सर्वोच्च सोवियत की विधियों अथवा प्रेजिडियम की आश्वप्तियों 
श्रोर मंत्रिपरिषद के आदेशों तथा निर्णयों में सैद्वान्तिक अन्तर चाहे कुछ भी 
हो दोनों के प्रभाव में कोई अन्तर नहीं है और वास्तव में यदि मंत्रि-परिषद द्वारा 
' जारी किये गये आदेशों की संख्या (ए0घा३८) तथा उनके विस्तार (8008) 
क्रो देखा जाये तो पता चलेगा कि सोवियत शासन प्रणाल्री में राज्य द्वारा लागू 
किये वाले, सब के लिये मान्य तथा नागरिकों एवम्‌ सरकार की क्रियाओ 
। को नियमित निदशित करने वाले मापदंड (700778) अधिकतर मंत्रिपरिषद द्वारा 

ही निधारित किये जाते हैं | ' 
! सर्वोच्च सोवियत के मा तथा उसके द्वारा स्वीकृत किये जाने , 
के लिये जो विधेयक तय्यार किये जाते हैं उनमें मंत्रिपरिषद का हाथ महत्वपूर्ण * 
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होता है। इसी प्रकार संघीय सरकार का वार्षिक बजट तय्यार करने.में मी मंत्रि- 
परिषद निर्णा यक होती है | वि 

मंत्रि पस्षिद्‌ अपने आदेशों तथा नि्यों द्वारा मत्रालयों, समितियों, ब्यूरों, 
आ्योगों, परिषदों तथा अन्य शासकीय संस्थाश्रों का संगठन करती है, उनको 
निश्चित कार्य सौंपती है, उनकी कार्यप्रणाली को नियमित 
की कम एवम नियंत्रित करती है तथा विभिन्न विभागों में सामझ्जस्थता 
3 स्थापित करती है। आर्थिक, सांस्क्ृतिक तथा सुरक्षा संबंधी 
विषयों में कुशल प्रशासन के हेतु तथा अपने कार्यों में विशेषज्ञों की सहायता 
प्राप्ति के हेतु यह विशिष्ट समितियों, आयोगों, परिषदों तथा अन्य संस्थाओं की 
स्थापना करती है | कृषि, उद्योग तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रस्तुत अनेकों योजनाओं 
का निरीक्षण कर यह उनका अनुमोदन करती हे । शा 
मंत्रि परिषद सावजनिक उत्सवों तथा समारोहों की घोषणा करती हे, 
अनेकों प्रकार के पारितोषक तथा मान्यताओं का संस्थापन करती है, श्रमिकों 
का वेतन तथा करों की दर निश्चित करती है, सामाजिक बीमे की दर संपुष्ट 
करती है, इत्यादि | द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ मंत्रि परिषद्‌ के अनेकों आदेश 
राष्ट्रीय-अर्थ व्यवस्था के पु्नस्थापन, पुनर्देशावर्तन (769807207) व्योवृद्धों 
(ए८६७:७78) को सहायता इत्यादि विषयों से संबंधित थे। 
मंत्रि परिषद का एक महत्वपूर्ण काय अखिल संघीय सम्मेल्ननों तथा 
परिषदों का आयोजन करना भी रहा है ताकि विशिष्ट विषयों पर सोवियत संघन 
के विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का संध सरकार को ज्ञान हो सके और विमिन्न क्ेत्र 
भी परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके | 
विधान निर्माण तथा प्रशासन सम्बन्धी अधिकारों की भाँति मंत्रि-परिषद 
के वित्तीय अधिकार भी बड़े व्यापक एवं महत्वपूर्ण हैं। सोवियत संघ का आय- 
कप व्यय-लेखा जिसको संक्षिप्त में बजट कहते है मंत्रि परिषद द्वारा 
वित्तीय अधिकार हो सर्वोच्च सोवियत में उसकी स्विक्ृति के लिये ग्स्तुत किया 
जाता है | राष्ट्रीय आर्थिक योजनाञ्रों को कार्यास्वित करना भी संत्रि परिषद का 
ही कत्तंव्य है | इसके लिये बह आवश्यक युक्तियाँ अपनाती है | वह सोवियत संघ 

* की मुद्रा प्रणाली तथा साख पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही 

_ करती है। वास्तव में इसके अधिकार, क्षेत्र में सम्पूर्ण वित्तीय-प्रशासन्न आ जाता है 

(१) मंत्रि-परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी मंत्रालयों--जैसे सैनिक विभाग, 
४ विमान उद्योग विभाग, युद्ध सामग्री विमाग इत्यादि---का समन्वय 
* सेनिक अधिकार क्वरती है तथा उनमें परस्पर सहयोग स्थापित कराती है; (२) वह 
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राज्य को सेनाओं के संगठन का सामान्य निरीक्षण करती है; (३) उप- 
सुरक्षा मंत्रि को नियुक्ति करती है ; (४) जनरल, एडमिरल, माशल तथा अन्य 
उच्च पदों के लिये सैनिकाधिकारियों की पदोन्नति करती है तथा-(५) अन्य देशों 
से वार्तालाप करने के लिये भेजे जाने वाले सोवियत संघ के सैनिक प्रतिनिधि- 
मण्डल के संगठन की संपुष्टि करती हे । 
परराष्ट्रों से सम्बन्धों के क्षेत्र में भी मंत्रि परिषद के अधिकार महत्वपूर्ण 
हूं। ब्रन्य राष्ट्रों से सन्धि तथा समकोते करने के लिये वही वार्तालाप करती है, 
«विदेशों में सोवियत संघ के राजदूतों तथा प्रतिनिधियों की 
प्रराष्ट्र संबंधी नियुक्ति करती है, अन्य राज्यों को मान्यता प्रदान करती है 
अधिकार देशी व्यापार का निरीक्षण करती है, आवश्यकता पड़ने पर 
अन्य देशों_के विरुद्ध प्रतिशोधी कार्यवाही (8७ रण ०००५७०।७) करने का 
आझादेश देती है तथा अन्य प्रकार से सोवियत संघ के विदेशों से सम्बन्धों को 
नियमित एवम्‌ निमंत्रित कर सोवियत परराष्ट्र नीति को निर्धारित करती है । 
संविधान की धारा ३५ में कहा गया है कि “सोवियत संघ की मंत्रि 
परिषद सर्वोच्च सोवियत के प्रति और सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अन्त- 
| काल में सर्वोच्च सोवियत के प्रेज़िडियम के प्रति उत्तरदायी 
चर होगी” | इस उत्तरदायित्व का अ्रथ है कि मंत्रि अपना काय 
प्रिषद का उत्तर- नि 
दायित्व. _वौच्च सोवियत द्वारा निर्धारित नीति तथा इसके द्वारा निर्मित 
० विधियों के अनुसार ही करेंगे | यदि बह कोई ऐसा काय करते हैं 
या ऐसे निर्शय अथवा आदेश जारी करते हैं जो सोवियत संविधान या राज्य की 
विधियों के प्रतिकूल हों अथवा उनका उल्लंघन करते हों तो प्रेजिडियम ऐसे कार्यों 
आदेशों तथा निशंयों का खण्डन कर उनको रद कर सकता है। इसके अतिरिक्त 
मंत्रियों द्वारा जारी किये गये निशयों तथा आदेशों की सर्वोच्च सोवियत द्वारा 
संपुष्टि होना आवश्यक है। सर्वोच्च सोवियत का कोई भी सदन किसी भी मंत्री 
से प्श्नोत्तर कर सकता है। प्रत्येक प्रश्न का लिखित या मौखिक उत्तर ३ दिन 
के अन्दर देना प्रत्येक मंत्री के लिये आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि सोवियत 
शासन प्रणाली में मंत्रि मरडल को निय॑त्रित करने में दोनों सदनों के अधिकार 
समान हैं | मंत्रि मरढल समान रूप से ही दोनों के प्रति उत्तरदायी है । 
“ .. परुलु ब्रहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि सोवियत शासन प्रणाली 
में मज-मरडइलाय-ऊत्तरदायत्व का वह अर्थ तथा उसकी वह स्थिति नहीं है जो 
गरचात्व संरदात्मक प्रणालियों में है । इन दोनों में अनेकों मौलिक अन्तर हैं | 
सवग्रथम तो सोवियत शासन प्रणाली में यह आवश्यक नहीं कि यदि 
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सर्वोच्च सोवियत मंत्रिं परिषद को किसी नीति या कार्यवाओ को अस्वीकार कर दे 
ते मात्रत रात यदत्याग करें । स्वोच्चि सोवियत द्वारा ऋदिउरास प्रकट होन पर 
किसी मंत्रि-परिषद के पदत्याग का झ्राज तक कोई उदाहरण सोवियत मंसंबानिऋ 
इतहास मं नहीं मिलता | सर्वाच्च सोवियत के अधिवेशनों के अन्तकांल में 
प्रेजिडियम मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति करता है परन्तु स्वयं मंत्रि परिपद 
के अध्यक्ष की सिफारिश पर ! वास्तव में सत्य तो यह है कि सोवियत संघ में मंत्रि 
मण्डल सर्वोच्च सोवियत के निशयों से नहीं वरन्‌ पार्टी-संचाजक-मण्डल (प्रेजि- 
डियम) के निर्णयों से बनते बिगड़ते हैं। सर्वोच्च सोवियत तो केवल पार्टी-प्रेजि- 
डियमस के निशयों को संवेधानिक रूप प्रदान करने का यंत्र मात्र है। वास्तव में 
र्टी-प्रेजिडियम के प्रति ही मंत्रि मगइल उत्तरदायी रइता है और उसी के आदेशों 
सनिमित तथा विधटित होता है। अभी द्वाल ही में भेलेन्कॉब का पच्ज्युत किया 
जाना और बुलगानिन का मंत्रि परिषद को अध्यक्षता के पद पर आखीन किया 
जाना इसका एक उदाहरण है | पार्दी-प्रेजेडियम ही वास्तव में यह निगाय करता 
है कि कौन व्यक्ति मंत्रि परिष्रद का अध्यक्ष होगा और कौन कौन इसके सदस्य 
होंगे | पार्टी-प्रेजिडियम द्वारा निश्चित यह सूचि ही सर्वोच्च सोवियत की स्वीकृति के 
लिये भेजी जाती है | अ्रतः मंत्रि परिषद के निर्माण में सर्वोच्च सोवियत का केवल 
नाम मात्र का हाथ होता है। इसी प्रकार मंत्रियों के पढ से हटाने के निर्णय भी 
पार्टी प्रजेडियम ही करता है यद्रपि ग्रोपचारिक रूप से यह निर्णय सर्वोच्च 
सोवियत का प्रेजिडियम लागू करता हे। पार्टी प्रेजिडियम ह्वी देश की नीति* 
निर्धारित करता है और उसे लागू कराने के लिये मंत्रि-मण्डल के सदस्यों का 
चुनाव करता है। मंत्रि-मण्डल प्रेजिडियम के आदेशानुसार ही अपना कार्य 
संचालन करते हैं | वास्तव में सर्वोच्च सोवियत स्वयं पार्टी-नेतु मण्डल के ग्राधीन 
रहती है । ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायित्व 
सारहीन तथा अ्रथंदीन लगता है। और यही कारण है कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा 
ग्रविश्वास प्रकट होने पर मंत्रि-परिपद्‌ को पद त्याग करना आवश्यक नहीं | 
वास्तव में सर्वोच्च सोवियत द्वारा मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास का 
प्रस्ताव पारित होने का अवसर ही नहीं आ सकता इसका कारण यह है कि 
सर्वोच्च सोवियत एक-दलीय हे, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वाली 
कोई विरोधी पार्टी नहीं है | पाश्चात्य स'सदात्मक प्रणालियों में संसद में सरकार 
का विरोध करने के लिये एक संगठित विरोधी दल होता है। ग्रेट ब्रिटेन में तो 
[विरोधी दल के नेता को सरकारी कोष से २००० पोंड' वाषिक वेतन तक दिया 
जाता है | यह विरोधी दल सरकार की नीतियों तथा कार्यवाइयों की संसद में 


कक 
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अालोचना करता है ओर जब कभी संसद में सरकार की पराजय हो जाती है या 
संसद सरकार के द्विरद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो सरकार 
को पद त्याग करना पड़ता है और उसके स्थान पर विरोधी दल को अपना 
मंत्रिमएडल बनाने का अवसर मिलता है। अतः सरकारी दल सदा विरोधी दल 
की आालोचनाओं के प्रति जागरूक तथा सतक रहता है; स'सद के प्रति उसका 
उत्तरदायित्व इस विरोधी दल की उपस्थिति के कारण वास्तविक तथा प्रमावशालरी 
हो जाता है| परन्तु सोवियत संसद में विरोधी दल के श्रभाव में मंज्रिमए्डलीय- 
उत्तरायित्त का आधार ही समाप्त हो जाता है | जब वहाँ पर मंत्रिपरिषद के पद 
त्याग करने पर अन्य कोई दल शासन पद ग्रहण करने के लिये है ही नहीं अर्थात्‌ 
जब सरकार एक ही दल की होती है तो नीति मतभेद के कारण सरकार के पद 
त्याग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में सर्वोच्च सोवियत और मंत्रि 
परिषद इन दोनों के बीच नीति सम्बंधी मतभेद होने का ही प्रश्न नहीं उठता 
क्योंकि सर्वोच्च सोवियत के सब्च सदस्य या तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं या 
उससे सहानुभूति रखने वाले | किसी अन्य विचारधारा वाले सदस्यों का होना 
संविधान द्वारा ही वर्जित है | मंत्रि परिषद में कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च नेता होते 
हैं जिनका सर्वोच्च सोवियत पर प्रभुत्व होता है और फिर सर्वोच्च सोवियत और 
मंत्रि-परिषद्‌ दोनों ही पार्ट-पेजिडियम के आधीन होते हैं। वह दोनों का ही 
नियंत्रण एवम्‌ निर्देशन करती है | अ्रतः सर्वोच्च सोवियत और मंत्रि परिषद दोनों 
के बीच कोई मौलिक मतभेद उत्पन्न होना असम्भव है और इसीलिये कभी कोई 
ऐसा अ्रवसर आने की सम्भावना नहीं हो सकती जब कि मंत्रि परिषद को सर्वोच्च 
सोवियत से मतभेद होने के कारण पद त्याय करना पढ़े।. 


विरोधी दल के न होने के कारण सोबित शासन प्रणाली में मंत्रिमस्डलीय 

उत्तरदायित्व सामूहिक (००००४४८) नहीं हो सकता। मंत्रिगण व्यक्तिगत रूप 
से पार्टी प्रेजिडियम के निर्देशानुसार नियुक्त तथा पदच्युत किये जाते हैं | अत्तः मंत्रियों 
का उत्तरदायित्व केवल व्यक्तिगत है, यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को भी बिना 
परिषद का विघटन हुये पदत्याग करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। 

* सोवियत संघ में मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व की एक ओर विशेषता यह 
है कि पश्चिमी प्रजातंत्रवादी देशों की भाँति वहाँ पर मंत्रि परिषद को सर्वोच्च सोवियत 
को भंग्र करने का किसी परिस्थिति में मी कोई अधिकार नहीं है । सर्वोच्च सोबि- 
यत का कार्य काल चार वर्ष के लिये निश्चित है और इस से पूव वह केवल एक 


प*रास्थति को छेड़कर, जिसका :उल्लेख पहले किया जा चुका है, भंग नहीं की. 
जा सकती । 
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सोवियत काय पालिका : ने त्रिप रिंए्ट , मु _चछ 

इन सत्र बातों से यह [सद्द हं।ता है कि सोवियत शासन प्रणाली में 
मण्डलाब उत्तरदादयिद का सिद्धान्त एक राजन हब आान्ति (१ चघदलरः) हट | 
न सर्वोच्च सोवियत ओर न है. उसका प्रेजिदियम इस स्थिति में है # मंत्ि-परियदर 
के ऊपर नियंत्रण रख सके | इसका कारण यह है कि जा व्याक्त मंत्रि-परिषद का 
निर्माण करत हूं वह पार्टी सेहमरइत के प्रमुख सदस्य हाने के कारण वास्तव में 
सर्वोच्च सोवियत के भी निर्माता होते हैं और उसको नीति तथा कायों का निर्देशन 
करत हूं। ऐसी सभा के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी रन दृरम्न्नक लगता है। 

उपरोक्त वर्णन से सोवियत नंहे--5:5 की कुछ विशेषतायें प्रकट होती 
हैं जो कि पाश्चात्य संसदातम्क शासन प्रणालियों के मंत्रिमएडलों ने तुलना करने 
परिषद पर विल्नज्षण प्रतीत होती है (२) सोवियत शासन प्रणाली में 
के व यह विशेषता है कि वहाँ ब्रिटिश सम्राट अथवा भारतोय राष्ट्र 
पति के साइश्य कोई नाममात्र का रम्यध्यक्त (फध्यते ता 
76 898 ) नहीं पाया जाता। इन देशों में शासन का सम्पूर्ण काय इस 
संवैधानिक राज्याध्यक्ष के नाम पर किया जाता है यद्रपि वास्तविक शासन सत्ता 
मन्त्रि मण्डल के हाथों में हाती है। सोवियत शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है | 

(२) पाश्चात्य संसदात्मक प्रणालियों में मंत्रिमरडल को नियुक्तित यह 
संवेधानिक राज्याध्यक्ष ही करता है यद्यपि अपनी इच्छानुसार नहों। संसद में 
बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को ही उसे प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त करना होता 
है ओर प्रधान मंत्रि द्वारा मंत्रिमएडल की सूची को उसे अपनी स्वीकृति प्रदाह्न 
करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिमर्डल की टीम ऐसी होनी चाहिये कि 
उसे संसद का विश्वास तथा समथन प्रास हो ! परन्तु सोवियत सच्ध में 
मंत्रिमंडल के संगठन अथवा निर्माण की पद्धति भिन्न है वहाँ पर मंत्रिमंडल 
की नियक्ति किसी संवैधानिक रज्प८दचु द्वारा न हो कर (वहाँ कोई ऐसा पदा- 
धिकारी है ही नहीं) स्त्रयं संसद द्वारा होती है | मंत्रियों के चुनाव में प्रधानमंत्री 
को अधिक स्वतंत्रता नहीं होती | उसका स्वयं का चुनाव तथा अन्य मंत्रियों की 
सूचि पार्टी प्रेजिडियम निर्धारित करता है 

(३) सोवियत शासन प्रणाली में मंत्रि परिषद के अध्यक्ष के वह अधिकार 
नहीं होते जो पाश्चात्य संसदात्मक प्रणालियों मे प्रधान मनत्री के होते हैं 

(४) सोवियत मन्त्र परिषद्‌ में दो प्रकार के मंत्रालय होते ईँ--अखिल सच्छीय 
और सच्ची-गण्राज्य-मन्त्रालय | ऐसा किसी अन्य देश में नहीं पाया जाता । 

(४) सोवियत शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की जो 
स्थिति है वह भी पाश्चात्य संसदात्मक प्रणालियाँ से बहुत मिन्न है। वास्तव में 
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/ 


प्र - सोवियत गणराज्य संघ का संविधान 
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सोवियत सद्छू म॑ं तो मंत्रिमएडलीय उत्तरदायित्व केवल संविधान के पृष्ठों में ही 
है, व्यवहार तथा अभ्यास में नहीं | 
(६) सोवियत संघ एक-दलीय राज्य है | अतः वहाँ के संसद में विरोधी 
: दल के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका जो प्रभाव मन्त्रिमण्डल की स्थिति 
. पर होता है उसके बारे में पहिले ही वर्णन किया जा चुका है। 
क्‍ टाउस्टर तथा अन्य ठीकाकारों का मत है कि मंत्रिपरिषद को जो अधिकार 
दिये गये थे उनका इसने पूर्ण रूप से सफलता पूवक प्रयोग किया है 'और अपने 
._ कार्यों को बड़ी कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया है| यह सोवियत 
क्‍ ७4224 शासन प्रणाली का एक निरन्तर कार्यशील तथा विधान निर्माण 
. परिषद्‌ का स्थान “गे प्शासन दोनों क्षेत्रों में एक अलनन्‍्त शक्तिशाली अंग है। 
_ वित्तीय एवम्‌ आशिक क्षेत्रों में भी इसके अधिकार बड़े व्यापक 
एवम्‌ महत्वपूर्ण हैं। विदेशी नीति निर्धारित करने में तो यह और भी अधिक 
स्वतंत्र तथा महत्वपूर्ण है । परन्तु जैसा कि बार बार कृहा गया है सोवियत शासन 
प्रणाली में सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति शासन अंगों में निहित न होकर पार्टी नेतु- 
मंडल में ही केन्द्रित है । पार्टी ,की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और विशेषकर 
इस समिति का प्रेजिडियंम ही सब शासन के अगों को नियमित तथा निर्देशित 
करता है। उन सब को प्रेजिडियम द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही अपना 
कार्य करना होता है | मंत्रिपरिषद भी इस नियंत्रण से मुक्त नहीं है। 
*.. ह० जूत १६४१ को एक राजकीय-सुरक्षा समिति की स्थापना की गई थी | 
यह समिति एक प्रकार से युद्ध-संचालक मंत्रिमंडल (४४०० ८००76) थी | 
इसका निर्माण सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम, पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी 
सम्रिति तथा मंत्रिपरिषद्‌ की एक संयुक्त आशप्ति द्वारा किया गया था। इसके 
निर्माश का कारण यह था कि २२ जून १६४१ को सोवियत संघ पर नाज़ी 
ब्राक्रमण ने एक संकटसय स्थिति उत्पन्न कर दी थी | युद्ध का शीघ्रता एवम्‌ 
कुशल्तापूर्वक संचालन करने के लिये यह आवश्यक समम्ाा गया कि राज्य की 
उम्पूण शक्ति एक छोटी सी समिति में केन्द्रित कर दी जाय | राजकीय सुरक्षा 
सामत हो वह समिति थी जिसको सोवियत राज्य की सम्पूर्ण शब्रित अर्पित कर 
दी गयी | आरम्भ मे इस समिति में केवल घपू सदस्य थे परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
उनकी संख्या “दा कर ८ कर दी गयी | परन्तु १६४५ में युद्ध समाप्त हो जाने पर 
इस समिति का भी अन्त कर दिया गया और इसके काय॑ मंत्रि-परिषद को 
इस्तान्तरित कर दिये गये | . 
+ 


मरा 
आया 


|; 

। 
।॒ 

ह 
| 


च् 


५ 


ख़ध्याय 5 
57१ वि 
खादइयत न्यायप लक 


सोवियत संघ में न्यायपालिका के संगठन तथा उसके कार्यों के बारे में जो 
घारणा है वह पाश्चात्य प्रजातंत्रवादी न्याव-प्रगाकिपों से मौलिक रूप से भिन्न है | 
( सोवियत न्यायज्ञों (पृंणा75४3) का मत है कि पाश्चात्य पूँजीवादी देशो. में स्याय- 
पालिका पर भ्रमजीवी वर्गों के हाथों में क्षान्टिक्ारी अऋभिन्नों तथा किसानों का दमन 
करने तथा उन पर अत्याचार करने का एक साधन मात्र है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका में तो न्यायपालिका संसद को संविधान की परिधियों के अक्ूर सीमित 
रखने के बहाने उसको कोई मौलिक सुधार करने से रोकती है और इस प्रकार 
प्रगति के मार्ग में बाधक है | निस्सन्देह सोवियत राजनीतिक विचारधारा में भी 
न्यायपालिका को राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक सद्दायक ओग माना गया 
है। चूँकि सोवियत राज्य वर्गह्ीन है, वहाँ पर पूंजीपतियों एवम्र श्रमिकों का भेद 
मिट जाने से सामाजिक अ्रथवा आधथिक शोषण नहीं रह्म है और सहारा वर्ग 
की प्रभुता स्थापित हो गई है अतः न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका तथा काय 
पालिका की भाँति सोवियत राज्य में साम्यवाद को सुदृढ़ बनाने तथा क्रान्ति-विरोधी 
अर्थात पूजीवादी तत्वों का विनाश करने का एक साधन मात्र समझ्की जाती है ।* 
5 १६ अगस्त १६३८ को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ने न्यायपालिका संब॑धी 
. एके कानून पारित किया जिसके अनुच्छेद २ और ३ में न्यायपालिका के कतंब्यों 
की व्याख्या की गई थी | इसमें न्‍्यायपःलिका के ३ क॒र्तंब्य बताये गये ;-- 
४“(३) सोवियत संघ, संघांतरित गणराज्य तथा स्वायत्त गण्राज्यों के संविधानों 
द्वारा स्थापित सामाजिक तथा राजकीय ढांचे एवं समाजवादी आधिक प्रणाली तथा 
समाजवादी सम्पत्ति की प्रत्येक अश्रतिक्रण (७7८००08४८।॥76४४) से रक्षा करना । 
(२) सोवियत संघ, संघांतरित गणराज्य तथा स्वायत्त गणराज्यों के संवि- 
धानों द्वारा सोवियत संघ के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों तथा उनके हितों 
की रक्षा करना | 


(३) राजकीय संस्थाओ्ओं, सहकारी समितियों तथा अन्य सामाजिक संगठनों 
; के अधिकारों तथा कानून द्वारा अधिरक्षित (9०/४०४४0) हितों की रक्षा करना; 
साथ साथ यह भी कद्दा गया है कि सोवियत संघ" में न्याय का उद्देश्य प्रत्येक 
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है० - सोवियत गणराज्य संघ का संविधान 


पंस्था, संगठन, कर्मचारी तथा सोवियत संघ के नागरिक को कानूनों का अक्षरश: 
पालन करने के लिये बाध्य करना है|, 
वास्तव में सोवियत राजनीतिक विचारधारा में न्यायपालिका को सरकार 
की एक ख्तंत्र अंग न मानकर उसका एक सहायक अग माना गया है। आरम्भ 
से ई उसके दो परमोद्देश्य रहे हैं; (१) भूतपूर्व प्रशुसत्ता सम्पन्न वर्गों का दमन 
करना ओर (२) राज्य में साम्पवाद की स्थापना तथा उसको सुह ढ़ बनाने में 
सहायता करना |/एक जन-न्यायाधीश की टिप्पणियाँ? (१०(6४ 0 9 7?260]65 
“०१४९) में इंबानोब (६४70४) लिखता है कि “अपने प्रत्येक .कार्य धरा 
न्यायालय सोवियत संघ के नागरिकों को मातृभूमि तथा समाजवाद के प्रति 
त्रास्था एवं निष्ठा रखने, सोवियत कानूनों का पूर्श॑रूप से पालन करने, समाज- 
वादी सम्पत्ति की देख-रेख करने, श्रमिकों को अनुशासनबद्ध करने, अपने नागरिक 
तथा राजकीय कतंब्यों को पूरा करने तथा समाजवादी आचार-व्यवहार के 
नियमों का आदर करने की शिक्षा देता है? एक भूतपूर्व न्याय-मंत्रि स्चिकोव 
(१९. १४. एरिएणा50९) ने तो १६३८ में यहाँ तक लिखा कि “ग्रक्तूबर की 
पउम्राजवादी क्रान्ति की रक्षा करने तथा समाजवादी निर्माण कार्य को सुहृद करने 
के कार्य में सोवियत त्यायपात्रिका श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व का एक तेज और 
महत्वपूर्ण अद्भ है। अतः प्रत्येक न्यायिक अधिकारी, स्थानीय पार्टी तथा सोवियत 
अंग का कर्तव्य है कि न्यायालयों का उचित रूप से संगठन करे, इनकी कार्य- 
5 प्रणाली को सुधार कर अधिक कुशल बनाये तथा उनके लिये नये, ईमानदार, 
>माजवाद के प्रति निष्ठा रखने वाले पार्टी तथा गैर पार्टी बोल्शेविकों का चुनाव 
कर उनको प्रोत्साहन दें? |” 


इस प्रकार सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय की दसवीं बधगांठ पर ' 


आयोजित समारोह में बोलते हुये सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रेजि- 
डियम के एक भूतपूर्व अध्यक्ष कालिनिन ने कहा कि“स्वोच्च न्यायालय पार्टी 
की केन्द्रीय समिति तथा सोवियत संघ की “जब कस हे सर को केस कार्यकारिणी समिति के निरीक्षण 


२/#बकहक 5 शव आकर %७७ दर 2०० ०० 8 हर 

_में हो कॉय करता है। इसके निरंय पक्ष रुप से पार्टी नीति के अनुकूल होते 
५ ओँ बाप प् ”आ न्‌ः मे 
३/ अपने व्यस्यान में उसने जन-न्यायाधीश (7600]०४ ]008०), प्रादे- 


। यवादी (शक्ल 776८पा्वा0) तथा जन-विमश धिकारियों 
_(?80.06/६ [77९४082(08) को आर्थिक प्रणाली तथा जन-चेतना में पँजी- 
षादी तत्वों के अवशेषों को पराजित करने के संघर्ष , में पार्टी के सबसे महत्त्वपूर्ण 






अजन बताया। ऋगगे चलकर उसने कहा कि ४यदि , रू अटल कट" न्यायाधीश पक्का, 
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के सत्र हक 

द उसे पार्टी निरशंयों का ज्ञान नहीं है, यदि बह पार्टी निणयों के पश्च में बल- 
पूर्वक संबर्ध नहृूः ऋर से 
है तो वह निरथ्थंक दे, बह कसी काम का नं दे & 

(सॉवियत न्यायशों तथा न्यायाधीशों को उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट 
रूप से सिद्ध है जाता है कि सोवियत संब में न्पादरा जका राज्य का एक स्वतंत्र 
अंग न होकर पार्टी के आधीन तथा सरकार का एक सद्दायक ओग है। पार्टी 
उद्देश्यों की प्राप्ति म॑ सहायता देना उसका परर्म लक्ष्य है। दसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि सोवियत संघ में न्याय की घारणा वेधानिक न द्वोक 
राजनैतिक है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की माँति सोवियत 
सच्छ में न्यायपालिका की सर्वोपरिता का सिद्धांत नहीं पाया जाता, न ही वहाँ 
संविधान तथा कानूनों की व्याख्या करने तथा उनको लायथू करने के कार्य न्याय- 
पालिका को सोंपे गये हैं। यह कार्य प्रेजडियम करता है जो कि सर्वोच्च सोवियत 
की हीं एक स्थायी समिति है। और यद्द ठीक भी है क्योंकि सोवियत शासन 
प्रणाली संसदीय-सर्वोपरिता के सिद्धान्त पर आधारित है.) 
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(सोवियत सच् में न्यायपालिका का सज्नठन तीन मूलभूत रिद्वान्तों के आधार 
पर किया गया है; प्रथम, साधारण जनता की न्यायालयों तक सरलता से पहुँच 
हो सके अथांत न्यायालयों की कार्यपद्धति बहुत सरल हो; द्वितीय, न्‍्यावालयों का 
सज्ञठन प्रजातन्त्रवादी हो श्रर्थात उनके न्यायाधीश जनता द्वारा निर्वाचित हों 
ओर जनता को उन्हें वापस बुलाने (६८४)) का भी अ्रधिकार हो । तृतीय, सुक- 
दमों की सुनवाई तथा उनका निर्णय करने में सावजनिक न्यायाधीश सहायक 
([060[265 958655075) भा भाग ले 

४ सोवयत न्‍्वा्यपालिका के सज्नठन मे सर्वोच्च स्थान सोवियत सच्छ' की 
. सुप्रीम-कोर्ट! का और सब से निम्न जन-न्यायालयों ([2८0.098 €०एए७) का हे- 
इन दोनों के मध्य संघांतरित गशराज्यों तथा स्वायत गणराज्यों के सर्वोच्च न्या- 
यालय, प्रदेशों ((८7700०69), क्षेत्रों (॥8९7075) तथा स्वायत्त ज्षेत्रों के न्‍्याया- 
लय स्थित हैं। इनके अतिरिक्त सर्वोच्च सोवियत द्वारा कुछ विशिष्ट न्यायालयों 


न्यायपालिका का संगठन 


रे 
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धर ..._- सोवियत गणराज्य संघ का संविधान 


(576८४ (०प्र/8) की भी स्थापना की गईं है [2 सोवियत सह्डु में कानून 
और न्याय सट्ठ' सरकार के ग्रधिकार-क्षेत्र के विषय हैं। शत: सच्नीय सर्वोच्च 
न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि|विह न्याय-प्रणाली, न्यायिक कार्य- 
विधि तथा दीवानी व फौजदारी विधि संहिता (#ज़] 2०60 लव] ०००68) 
सम्बन्धी नियस बनाये | स्वयं संविधान में सोवियत सच्छ', संघांतरित गण्राज्यों 
तथा प्रशासकीय इकाइयों में न्यायपालिका सक्नठन की रूपरेखा निर्धारित कर दी 
गई है। श्रतः सम्पूर्ण राज्य के न्यायपालिका सज्ञठन में एकता एवं समानता पाई 
जाती है | 
“सोढ़ियत सच्च का सर्वोच्च न्यायालय जिसे अंग्रेजी में सुप्रीम-कोर्ट कहते हैं 
सोवियत राज्य की न्यायिक व्यवस्था का सर्वोपरि अज्ञ है। इसके न्यायाधीशों का 
:> ७» *वाचिन ५ वर्ष के लिए स्वयं सोवियत सद्छ की सर्वोच्च 
20:83 सोवियत करती है | उनको अपने ५ वर्ष को अवधि के पूर्व 
केवल उसी दशा में पदच्युत किया जा सकता है जबकि सर्वोच्च 
सोवियत की सहमति से महान्यायवादी (?/00778607(5७7०/४)) ने उनके विरुद्ग 
फौजदारी कारवाई कर रखी हो | वर्तमान सर्वोच्च-न्यायालय सर्वोच्च सोवियत के ६ 
मार्च से १२ मार्च १६५१ तक होने वाले अधिवेशन में चुना गया था | इसमें ७६ 
न्यायाधीश तथा ३४ न्यायाघीश-सहायक (988658075) चुने गये थे [... 

“ न्यायाधीशों के ल्षिये किसी कानूनी योग्यता का होना अनिवार्य नहीं है। 
“+रन्दु यह स्वाभाविक ही है कि जिन व्यक्तियों में न्यूनतम कानूनी योग्यता अथवा 
कानूनी अनुभव नहीं होता उन्हें न्यायाधीश के पद के लिये निर्वाचित करना 
पसन्द नहीं किया जाता | ..” 

४“ सर्वोच्च न्यायालय में एक अध्यक्ष होता है, कुछ अपाध्यक्ष तथा न्यायाधीश 
दवस न्यायाधीश-सहायक । कार्य-संचालन के लिये इसके पाँच विभाजन (09]5- 
078) किये गये हैं: (१) फोजदारी, (२) दौवानी, (३) सैनिक, (४) रेल-यातायात 
संबंधी, तथा (५) जल-यातायात सम्बंधी | पत्येक विभाजन अथवा मण्डल (००! - 
६हां9) के अधिकार प्रारम्भिक भी हैं और अपील सुनने के भी | जब कोई मण्डल 
प्रारं मित्र न्यावालय के रूप में बैठता है तब उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का न्याया- 
घीश तथा २ जन न्यायाधीश-सहायक होते.हैं | परन्तु जब वह किसी मुकदंमें में निम्न 
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है 


सोवियत न्य/यपालिका ० धरे 
क्र ।३। लए ग् 
कोटि के स्प्रपह्ए के निर्णय के विरुद्ध आवेदन :5::2”'' की सनवाई करता 
है तो उसमें ३ स्थापाधीरा होते हैं । 


सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्त (जिसको मुख्य न्यायाधीश भा कह सकते है) 

को यह अधिकार दे कि बढ किया भी सुकदम म॑ किसी भी मणइल 2:7:::5 

को अध्यक्षता ग्रहण कर सक्र,। उसको बह भी अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय 

के किसी मण्डल अथवा संघातंरित गणुराज्यों के किसी न्यायालय के विचाराथ 

किसा भा मुकदस का खंब।ब स्वाच्च स्वाबालब को पूण सभा (हा 55:५४ के 

समक्ष निरु॑याथ प्रस्तुत किये जाने का आदेश दे सके | सर्वोच्च स्यायालय की पूण 

सभा की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार अवश्य उलाई जाती है | इस 

बरंठक में न्यायालय के मण्डलों के उन निणयों तथा आदेशों ८८४८-४०) पर 

बिचार किया जाता है जा कि न्यायालय के सुख्य-न्यायाधीश अथवा सोवियत सह्ड 

के महान्यायवादी द्वारा पुनविचारा्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किये जायें | इस बैठक में 
न्यायालय की कायविधि के बारे में भी अनुदेश निर्देश जारी किये जाते हैं । 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है सर्वोच्च न्यायालय सोवियत सच्ड 

को न्याय प्रणाली के शिखर (365) पर स्थित है। ञतः इसको सोवियत सच्च 

तथा संघातरित गणराज्यों की सम्पूर्ण न्याय-व्यवस्था की देख . 

है न्वाथाजय २र तथा निरीक्षण करने का कार्य सोंपा गया है। दीवानी और 

अधकार ४५ 

और कार्य ीजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों में इसके अधिकार 

प्रारम्भिक (5ए8078)) और पुनविचारक (30[0०908) दोनों" 

कार के हैं। इसके प्रारम्मिक अधिकार क्षेत्र में दीवानी तथा फौजदारी के केवल 

बहुत गम्मीर तथा महत्वपूण अखिल-सच्ठीय मामले आते हैं जैसे क्लांति-विरोधी 

काय या समाजवादी सम्पत्ति को ज्ञति पहुँचाना। ऐसे मामले कानून द्वारा सीमित 

कर दिये गये हैं |.” 


” सर्वोच्च न्यायालय का अधिकांश समय निम्न कोटि के न्यायालयों के 
निशणयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने में ही बीतता है.। अगर बादी या 
प्रतिवादी में से कोई भी अपील न करे तत्र भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्‍्याया- 
धीश या सोत्रियत संघ का महान्यायवादी ([?०0८ए्राध०' (>शाह्ा४)) किसी 


भी निम्न कोटि के न्यायालय के समझ्नष प्रस्तुत मामले को सोवियत संघ के सर्वोच्च 


न्यायालय के विचाराथ प्रस्तुत कर सकता है | इस्र प्रकार किसी भी न्यायालय के 
निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी इच्छा से भी पुनविचार कर सकता है सर्वे 
न्यायालय संघातंरित गण्राज्यों के सर्वोच्च तथा अ्रन्य न्यायालयों तथा सोवियत 


को 


क्र 


ध्४ .._- सोवियत गणराज्य संघ का संविधान 


“संघ के विशिष्ट न्यायालयों (5060०! ८०पा७ ) के निणयों के विरुद्ध किये गये 
आ्रावेदन पत्रों पर पुनर्विचार कर उनपर अन्तिम निर्णय देता ,है। परन्तु सर्वोच्च 
न्यायाज्ञय के एक मण्डल (००॥०४१७) के निर्णय के विरुद्ध मी सम्पूर्ण न्यायालय 
में पुनविचार क्रिया जा सकता है | 

४ सर्वोच्च न्यायालय सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्रपने कतंव्यों का पालन 
करते हुये किये गये अपराधों का निर्शय करता है | यह संघातरित गणराज्यों के 
बीच पारस्परिक अन्‍्तदवन्दों (०००८४) से संबंधित मुकदमों की भी सुनवाई 
करती है तथा उच्च श्रेणी (१977) के सैनिक अधिकारी मी इसके अधिकार क्षेत्र 
में आ जाते हैं) “ 


इनके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के और कोई न्यायिक काय॑ 
नहीं हैं। छ्व कानूनों की व्याख्या कर अपना मत प्रकट कर सकता है परन्तु 
इसका मत बाध्य नहीं है | वह कानूनी न होकर केवल एक परामर्श दात्री होता 


हे 


रा 


है| संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भाँति इसको न्यायिक समीक्षा 
(ण्वालां॥) २८४०) का अधिकार नहीं है अर्थात सोवियत संघ तथा संघात॑रित - 
गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत तथा उनके प्रेजिडियम द्वारा बनायी गयी विधियों 
की वैधानिकता (००7४४ए४०॥०६9) का परीक्षण करने का इसको अधिकार 
नहीं हे,( इसी प्रकार यह मंत्रि-परिषद्‌ के निर्णोयों तथा आदेशों को भी संविधान 
के प्रतिकूल होने पर भी असंवैधानिक अथवा अवैध घोषित नहीं कर सकृत्॒र | इसके 
विपरीत मंत्रि परिषद अपने न्याय मंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के काय संचालन 
का निरोक्षण करती है और समय समय पर अपने आदेशों द्वारा न्यायपालिका के 
सब्जृठन में परिवर्तत करती रहती है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमे में की गई 
अपील की सुनवाई कर रहा हो तत्र न्याय-मंत्री स्वयं सर्वोच्च न्यायालय की बैठक 
में एक नियमित सदस्य को भांति भाग ले सकता है | निश्चय ही इस से न्याय- 
पालिका की खतंत्रता को आघात पहुँचता है। टुउस्टर का कथन है कि बहुत 
ऊँडे उम्भावना इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों दारा केवल 
पार्य-स्वीकृत मंत्रि-परिषद के निर्ण॑यों को वैधानिक मान्यता देता है | पोलिन्सकी 
(९०॥०॥४४)) भी इस विचार से सइमत है और वह लिखता है कि “यह स्पष्ट 
है कि न्यायाघीशों की स्वतंत्रता उन्हें राजनीतिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन 
करने से मुक्त नहीं कर देती”? |» ै 


के 


। यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ में संघीय धरातल पर सर्वोच्च न्याया--. 
| का मत के अत कोई न्यायालय नहीं है। केवल कुछ विशिष्ट न्यायात्तयों 


है. 


गयउयान्का के 
सोवियत ह * हम 
(59०००) (०७) की स्थापना सर्वोच्च सोवियत द्वारा की गई है। इनका 
अधिकार क्षेत्र भी तमाम सोवियत राज्य है। यह विशिष्ट 
न्यायालय दो प्रकार के हैं: (१) सैनिक न्यायालय तथा (२) 
विभागीय न्यायालय (]76 ८०ए्ा७) जिनका सम्बन्ध अ) 
रेल-यातायात तथा (ब) जलमाग-यातायात से है | इन तीनो के ऊपर सर्वोच्च 
न्यायालयों में इन्हीं नामों के विभाजन (6ए]8079) हैं जहाँ कि इनके विरुद्ध 
अपील की जा सकती है। कार्पिस्की लिखता है कि “विशेष सैनिक न्यायालय 
सोवियत संघ की सैनिक शक्ति तथा सैनिक अनुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिये 
आवश्यक हैं | और विशेष रेल तथा जल यातायात न्यायालय इन विभागों की 
विशेष परिस्थितियों के कारण आवश्यक हैं” | 
सर्वोच्च न्यायालय की भाँति सोवियत संघ के विशेष न्यायालय भी ५ 
वष के लिये सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं | 
सर्वोच्च सोवियत को किसी भी प्रकार के विशेष न्यायालयों की स्थापना करने 
का अधिकार है ओर वह इनको कोई भी अधिकार, जो वह उचित समझती हो, 
दे सकती है | इन सब न्यायालयों में न्यायालय के एक नियमित न्यायाघीश के 
संग दो जन-न्यायाघीश सहायक भी बैठते हैं। केवल कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 
विशेष कानून द्वारा केवल न्यायालय के ३ नियमित न्यायाधाशों के बैठने की 
व्यवस्था की गई है। विशेष सैनिक न्यायालय सैनिक क्षेत्रों, रण त्षेत्रों तथा अन्य 
सैनिक अथवा नोसैनिक केन्द्रों, प्रधान कार्यालयों, तथा संस्थाओं में स्थापित + 
किये जा सकते हैं। इसी प्रकार रेल तथा जल यातायात न्यायालय रेलमार्ों 
तथा जलमार्गों के सर्माप संस्थापित किये जा सकते हैं | 
विशेष-न्यायालयों के अधिकार और कार्य निश्चित करना संविधान में 
सर्वोच्च सोवियत पर छोड़ दिया गया है| इस समय स्थिति यह है कि सैनिक 
न्यायालय सैनिक-अपराध सम्बन्धी--जैसे सैनिक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों 
द्वारा राज्य अथवा सरकार के विरुद्ध पड़यंत्र, क्रान्ति विरोधी कारवाई, इत्यादि--- 
मुकदसों का निर्णय करते हद | परन्तु ऐसे गम्भीर अपराधों में, जैसे गृहदाह 
(97807), ज सूसी क्रियाये तथा राज्यद्रोह (7६४50०४) उनके अ्रधिकार न्षेन्न में 
न केवल सैनिक कमंचारी बल्कि नागरिक भी आ जाते हैं | 
रेल तथा जल यातायात न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वह सब मामले... 
आते हैं जो इन विभागों के कार्य में बाधा उत्तन्न करने के अपराध कहे गये हों जैसे 
श्रमिकों में अनुशासन के विरुद्ध द्वोह भावना उकसाना या अन्य प्रकार से इनके 
कार्य संचालन में बाधा पहुँचाना | सर्वोच्च न्यायालय में रेल थातायात तथा जल 


विशिष्ट संघीय 
न्यायालय 


' छू “सोवियत गणराज्य संध का संविधान 
मार्ग यातायात के भी दो मण्डल होते है जिनमें इन विशेष न्यायालयों के निशयों 
के विरुद्ध अपील की जा सकती है । 
सोवियत संघ के संघांतरित गणराज्यों (7707 रि००प०॥0०७) के न्‍्याय- 
पालिका-संगठन में सर्वोच्च स्थान उनके सर्वोच्च-न्यायालय का होता है। यह 
सर्वोच्च न्यायालय संधांतरित गण्राज्यों की सर्वोच्च सोवियत 
संघांतरित गछ- द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं| गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय 
राज्यों के सर्वोच्च उस गणराज्य में स्थित सब न्यायालयों के कृत्यों (8०0ए0७) 
७, का भिरीक्षण करता है तथा उनके निर्णयों का भी खण्डन 
(277025/6) कर सकता है | स्वायत्त गण्राज्यों (8 प(0॥70770प्र5 रि००प०॥08), 
प्रदेशों (।70763), क्षेत्रों (२०४४०7७) तथा अ्रन्य स्थानीय न्यायालय भी 
'  संघांतरित गणराज्य सर्वोच्च न्यायालय के आधीन होते हैं तथा वह उनके कत्यों का 
भी निरीक्षण करता है | निरीक्षण-सत्ता में सोवियत संघ के महान्यायवादी, सोबियत 
संघ के मुख्य न्यायाधीश, संघांतरित गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायवादी 
.._ (070८एा४०7 के संघांवरित गणराज्य में स्थित किसी भी निम्न कोटि के न्याया- 
| लय के किसी भी निणय के विरुद्ध किये गये आवेदन पर पुनर्विचार (#6ए[807) 
करने का अ्रधिकार भी सम्मिलित है | 
संघांतरित गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय में एक अध्यक्ष होता है जिसे 
उस गशराज्य का मुख्य न्यायाधीश कहा जा सकता है, कई उपाध्यक्ष, सदस्य 
| “पथा जनता के न्यायाघीश-सहायक (28७९४७०१७) होते हैं | इनका निर्वाचन पाँच 
वर्ष के लिये होता है । 
दौवानी तथा फ्रौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में इसको प्रारम्मिक तथा 
पुनविचारक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु इसको प्रारम्भिक रूप में 
झुकदमा सुनने का अधिकार केवल विशेष महत्व के मामलों में ही होता है। 
उदाहस्खार्थ वह मामले जिनमें गणराज्य की सर्वोच्च प्रशासकीय संस्थाओं के - 
अधिकारियों के विरुद्ध दोषारोपण किया गया है | अथवा वह मामले जो गणराज्य 
की सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम, इसके न्यायवादी ([४0०प7:७/०07), इसके 
मंत्रिपरिषद के शह संत्रि अथवा स्वयं सर्कोच्च न्यायालय की पू्ण सभा द्वारा 
इसके समक्ष उपस्थित किये जायें । | 
की प्रत्येक आायत गणराज्य (8४07077005 7९००ए००४८) में भी एक 
सर्वोच्च न्यायालय होता है जो उस गणराज्य की न्याय प्रणाली का सर्वोच्च 
अंग होता है। यह स्वायत्त गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा पांच वर्ष के , 
लिये निरवांचित किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष (जिसे उस गणराज्य का मुख्य | 
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न्यायाधीश कह सकते हैं), उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। इसके दो विभाजन 
.. पॉंशंआंणा) होते हैं, एक दीवानी (/ंश्!|> ओर दूसरा फौज- 
मय मे दारी (लात) | प्रत्येक में एक स्यायाघीश तथा दो जनता 
तथा चेन्नें के. 7 सेब धीश-नह-दक ८४६८४४०:४) न्याय कार्य करते हैं परन्तु 
न्‍्यायाज्ञूय.. अपील सुनते समय जनता के न्याय र-्वदाःइक न्याय काय में 
भाग नहीं लेते | उस समय न्यायालय के ३ नियमित न्याय घीश 
ही अपील की सुनवाई कर उस पर निर्णय देते हैं। 
स्वायत्त गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वाराही संघांतरित्त- गणराज्य 
का सर्वोच्च न्यायालय स्वायत्त गणराज्य में स्थित न्यायालयों का निरीक्षण 
करता है |इसके अतिरक्त स्ायत्त प्रदेशों (40(0707075 रि८४१००७), प्रान्तों 
(॥०७7707१88) तथा राष्ट्रीय ज्षेत्रों (!२०६०079] 3768७) में भी न्यायाब्य्य संगठित 
किये गये हैं| इन विभिन्न न्यायालयों का निर्वाचन उस भौगोलिक इकाई के 
श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों (50ज्ञ6७ 06 ए/०/तागड़ ?6००४१ 
]2670॥68) द्वारा किया जाता है| 
स्वायत्त गणराज्य (8पए४0707005 रि८ए०ए०४८ के सर्वोच्च न्यायालय 
के दीवानी तथा फोजदारी अधिकार क्षेत्र का कानून द्वारा स्पष्ट उल्लेख कर . 
दिया गया है। गणराज्य के निम्नकोदि के न्यायालयों के निरणयों के विरुद्ध की 
गई अ्रपीलों की भी यह सुनवाई तथा उन पर निर्णय करता है। 
प्रान्तीय (॥८०7१॥0709/), प्रादेशिक (२६६०7४)) तथा क्षेत्रीय (4८४) * 
न्यायालयों को भी दीवानी तथा फोजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों में निर्शय 
करने का अ्रधिकार है। इनके अधिकार भी प्रारम्मिक तथा पुनविचारक दोनों 
प्रकार के हैं। फोजदारी मामलों में केवल महापराघों (जैसे क्रान्ति-विरोधी- 
अपराध, राज्य शासन के विरुद्ध अपराध, सोवियत संघ की सुरक्षा के विरुद्ध 
अपराध, समाजवादी सम्पत्ति की चोरी तथा अन्य प्रशासकीय एवम झआधिक 
अपराध) का निरणंय ही प्रारम्मिक रूप में इन न्यायालयों में किया जाता है। 
दीवानी के मामलों में इनके अधिकार न्षेत्र में राज्य तथा राजकीय सस्थाओं, 
उद्योगों एवं संगठनों के बीच उत्पन्न हुये मुकदमे आते हैं | हु 
यह न्यायालय अपने भूभाग में स्थित जन-न्यायालयों (७00!08 
,००पा४७) के निणयों के विरुद्ध आ्रावेदन-पत्र (90625) की मी सुनवाई कर” 
उन पर निर्णय करते हैं। इस प्रकार इनका अधिकार ज्षेत्र प्रारम्भिक तथा 
. पुनविचारक दोनों प्रकार का है | हि 
सोवियत संघ की न्यायपालिका व्यवस्था में सब से निम्न धरातल पर 
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जन-म्यायालय अथवा सावजनिक-न्यायालय (60988 ००प्रा४3) स्थित हैं। 
यह सब से निम्न कोटि के न्यायालय हैं। इनका अधिकार 
सावैज्ञनिक न्याया- त्षेत्र दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में केवल 
2  जक प्रारम्भिक है। एक क्षेत्र अथवा प्रदेश (/&7700779) ए0) 
कु में कितने जन-न्यायालय स्थापित किये जायेंगे यह निश्चित 
करना संघांतरित गयराज्य (ऐंग्रांणम रि००प्र)8०) श्रथवा स्वायत्त गणराज्य 
(3ए४०॥०॥008 ७०प०॥0) की मंत्रि परिषद का काय है। यह आवश्यक 
नहीं कि ग्रह भूभाग या उसमें रहने वाली जन संख्या जिसमें जन-न्यायालय 
स्थापित किये जायें बराबर हों | 
एक जन-न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है ओर दो न्यायाधीश-सहायक 
(958०६४०५) | इनका निर्वाचन े वर्ष के लिये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 
होता है | उस भूभाग में रहने वाला प्रत्येक श्य वष का व्यक्ति मताधिकार होता 
है। निर्वाचन गुप्त मतपत्र प्रणाली (56०७: 99/॥00 द्वारा होता है। उपन्याया- 
घीश भी चुने जाते हैं जो कि छुट्टियों में न्यायाधीशों के स्थान पर स्थानापनन करते 
हैं| न्यायाधीश-सद्दायक तथा न्यायाधीश के अधिकार समान होते हैं यश्रपि 


न्यायाधीश ही जन-न्यायालय का अध्यक्ष होता है । 


न्यायाधीश के पद पर निर्धारित होने के लिये किसी कानूनी योग्यता का 
होना अनिवाय नहीं है परन्तु यह स्वभाविक है कि साधारणतया जिन व्यक्तियों को 
कानून का ज्ञान नहीं होता उनको निर्वाचन में जनता का समथन ग्रास होने की अधिक 


सम्भावना नहीं रहती | न्यायाधीशों को चाहिये कि समय समय पर अपने काय 


का विवरण अपने निर्वाचकों को देते रहें । जनता को अपने न्यायाधीशों को 


' प्रत्यावर्तन (8०2) अथवा वापस बुलाने का भी अधिकार है। 


यह कहा जा चुका है कि इन न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केवल 
प्रारम्मिक है | परन्तु यह उल्लेखनीय है कि नागरिकों के पारस्परिक झगड़ों तथा 
अन्य अपराधों से उत्पन्न अधिकतर मुकदमें इन्हीं न्यायालयों 

ऋषिकार छेत्र किये जाते हैं। फौजदारी क्षेत्र में* मु 
द्वारा तय किये ज॑ | फोजदारी क्षेत्र में निम्नलिखित अपराध 
झले मुकदमें जन-न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं :--(१) नागरिकों के 
जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा के विरुद्ध अपराध जैसे जीवन हत्या, 
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इलात्कार, इत्यादि । (२) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध, जैसे चोरी, घोखेबाजी, डाका .. 


इत्यादि | (३) कर्तव्यों के विरुद्ध अपराध (७8/४०७ ८५768) जैसे अपनी सत्ता 
(2एणाए) तथा अधिकारों का दुरुपयोग अथवा अनोपयोर, गबन (&77- 
ध्दटोॉथा।थां) इत्यादि | (४) शासन प्रणाली के विरुद्ध अपराध, जैसे निर्वाचन 


जिम, 
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संबंधी कानून का उल्लंघन करना, कर न देना, अनिवाय मैनेक सेद्ा करने में 
टालमयोल करना (४ए०४०), कृषि-ठउपज का निश्चित भाग राज्य को देने में 
आनाकानी करना, सरकार के आदेशों का उल्लंबनन करना इत्यादि । 
जन न्यायालयों के दीवानी-ह्ेत्रा दिकार म॑ आने वाल सुकद में ऐसे विषयों 
से सम्बन्धित हैं जैसे सम्पत्ति, अमिक कानून, उत्तराधिकार, निर्वाइ ब्यय (पागणाए) 
इत्यांद | 
“स्थानीय एवम्‌ विभिन्न घरातल के प्रशासनाधिकारियों के अनेकों कार्य एवं 
निणंय ऐसे हो सकते हैं जो प्रचलित कानून के प्रतिकूल हौं। यह भी दो सुकता है कि 
कानून का अर्थ गलत समझ लिया जाय और गल्लत अ्रर्थों में 
ही वह लागू किया जाये | इसके अति रक्त अनेकों कमचारी 
जान बुरू कर प्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ अथवा आलस्व॒व्॒श कानून 
का उल्लंघन करते हँ। कार्पिस्की लिखता है कि “कभी कभी ऐसा होता है कि 
ऐसे मनुष्य जो वास्तव में जनता के शत्रु हैं सोवियत झुस्थाओं तथा उद्योगों (&7- 
(67086८98) में घुस जाते हैं और अपने पदों का दुरुपयोग कानून के उद्देश्यों का 
विकषंण (05:007) करने तथा उसको लागू करने में विलम्ब करने अर्थात्‌ 
वियत राज्य के विरुद्ध अन्तथ्वेसकारी (50038०) कारवाई करने के लिये 
करते हैं? | ... 
इन सब कारणों से यह आवश्यक समका गया कि एक ऐसे विशेष राज- 
कीय अज्ज (596००) णह९«॥ ए 5808) का संस्थापन किया ज्ञाय जो सोवियत 
संघ के सब मन्त्रालयों तथा उनके झाधीन संस्थाओं, कमचारियों, पदाधिकारियों 
तथा नागरिकों द्वारा कानूनों के ठीक प्रकार से लागू किये जाने तथा पालन किए 
जाने का निरीक्षण कर सके | यह अंग सोवियत सच्च के प्रोक्यूरेटर जनरल अथवा 
महान्यायवादी ([270०प्राशण' 0था८०)) के रूप में संस्थापित किया गया। 
इसकी सर्वप्रथम स्थापना १६२२ में सावियत समाजवादी सच्चीय रूसी गणराज्य 
(२ 5. ए. 5. ६.) में की गई थी, तदोपरांत अन्य सोवियत गण राज्यों में | 
सोवियत सह में महान्यायवादी के कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम २० जून १६३३ 
को की गई | तब से इस कार्यालय में काफी विकास हुआ है । 
सोवियत सु का महान्यायवादी ७ वर्ष के काल के लिये सर्वोच्च सोवियत 
द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह स्वयं संघांतरित तथा स्वायत्त ग़णराच्यों, प्रांतों... 
(एक्षता5768), प्रदेशों (९2075) वथा स्वायत्त प्रदेशों (8प/०7ण१०घ७ 
(२०८१००७) के न्यायवादियों की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए करता है और सच्चां 
तरित गणराज्यों के न्यायवादी सोवियत सच्च के महान्यायवादी की सहमति से 


सोवियत संघ का 
महान्यायवादी 


क्चा 
मु 


३2. ह “ सोवियत गण-राज्य स॑ध का संविधान 
अपने गय-राज्य में स्थित त्षेत्रों (7०४७), जिलों (तां४7०७) तथा नगरों के 
न्यायवादियों की नियुक्ति ५ बष के लिये करते हैं |...” 

»“इनके अतिरिक्त सोवियत सद्च का महान्यायवादी अपने कार्यालय में कुछ 
मुख्य न्यायवादियों (0४ ?70०४४/०/७) की भी नियुक्ति करता है जो कि 
विशेष विभागों जैसे सेना, रेल तथा जलमार्ग यातायात के निरीक्षक होते हैं । 

“पहान्यायवादी सोवियत सद्न के सर्वोच्च पदाधिका रियों में गिना जाता 
है। श्रन्य देशों में भी महान्यायवादी होते हैं जैसे भारतवध में एटर्नी-जनरल परंतु 
हर सोवियंत सद्ड' के महान्यायवादी को अन्य देशों के महान्याय- 
झधिकार और काये वादियों की अपेक्षा कहीं अधिक तथा विस्तृत अ्रधिकार प्राप्त 
हैं ।/ सोवियत सच्चा के महान्यायवादी के कार्यों की व्याण्या 
संविधान कू धारा ११३ में की गई है| इसमें कहा गया है कि सोवियत सच्छ के 
महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह इस बात का निरीक्षण करे कि 
सोवियत संघ के मंत्रालय तथा उनके आधोीन संस्थाये, सोवियत संघ के पदाधिकारी 
तथा नागरिक कानून का ठीक प्रकार पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं या नृद्ीं।” 
(२) उसका यह अधिकार ही नहीं बरन्‌ कर्तव्य भी हे कि किसी भी राज- 
_ कीय अंग अथवा कमचारी के अवैध (५॥)४ज्ञप)) निर्णय के विरुद्ध अपील 
करे | न्यायालयों का कतंव्य है कि महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले 
का परीक्षण कर उस पर निर्णय करें | | 
* (३) वह फोजदारी कारवाई प्रारम्भ करता है, फौजदारी के मामलों में 
जाँच पड़ताल अथवा खोज-बीन करता है, उन परिस्थितियों का समन्यवेषण 
(35०&४977) करता है जिनके वश होकर अपराध किया गया और इस बात 
को देखता हे कि अन्य अन्वेषणकारी संस्थायें कानून की सीमाओं के अन्दर ही 
अपना कार्य करती हैं या नहीं । 

(४) जब्र किसी फ़ोजदारी मुकदमे की सुनवाई न्यायालय के समक्ष होती 
है तो न्यायालय के समक्ष महन्यायवादी राज्य पक्ष की ओर से अमियोग (./086- 
०एँ७॥) के समथन में वकालत करता है। 

(५) न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्ंयों के औचित्य (७0760(07) 
अ्रथवा वैधानिकता की भी महान्यायवादी जाँच पड़ताल करता है ओर उन निर्णयों 
% विरुद्ध अ्रपील,.करता हैं जिनको वह अनुचित अथवा भ्रान्तिपूर्णं समझता है। 

क्‍ (६) वह इस बात का भी निरीक्षण करता है कि न्यायालयों के निर्णय 
, ठीक प्रकार से कार्यान्वित किये जा रहे हैं या नहीं। उसका कर्तव्य है कि न्याया- 
लय द्वारा जो दरड दिया गया है उसको लागू कराये। 


शक 
श्ल 


सोवियत न्यागपाज्ििका... हि... 


आल, औकात 
न्द्रा 


“कुछ देशों में--जैसे संयुक्त राज्य अनेर्का--महाल्थायत्रादी मंत्रि-मंदल 
का सदस्य होता है! परन्तु सोवियत संघ में ऐसा नहीं है। वहाँ भद्दान्यायबादी 
का पद मंत्रि परिषद के नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र है तथा सीदे सर्वोच्च सोवियत 
के आधीन है । मंत्रि परिषद का उसकी नियुक्ति में कोई दाथ नहीं दोठः क्योंकि 
उसका निर्वाचन स्वयं सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है.) उसका कार्यकाल भी मंत्रि 
७ वध परिषद के कायकाल से ३ वर्ष अधिक होता है, क्योंकि उसका निर्वाचन 
के लिये होता है जबकि मंत्रि ४ वर्ष तक दी अपने पद पर आखीन रहते हैं । 
उउको “वैधानिकता का संरक्षक? (8087097 ०! ०४०॥५) कटद्दा जाता है. 

न्‍्यायपात्तिका की स्वतंत्रता 

» सोवियत संविधान की धारा ११२ में कहा गया ह कि “भ्यायाघीश 
स्वतंत्र होंगे । वह केवल कानून के आधीन होंगे” | परन्तु यह तो 
केवल संवैधानिक व्यवस्था है.। ब्यवह्ार और वास्तविकता तो इससे 
बहुत भिन्न है | जिस शासन प्रणाली में न्यायाधीश निर्वाचित किये 
जाते हों, और वह भी केवल कुछ वर्षों के लिये, स्यायाधीश अपने निर्वाचकों 
के निर्यय से वापस बुलाये जा सकते हों, न्यायाधीशों को यह आदेश हो कि वह 
अपने कार्यों का विवरण समय समय पर अपने निर्वाचकों को देते रहें,(बहाँ 
न्यायाधीश किस सीमा तक अपना काय करने में स्व॒तन्त्र हो सकते हैं इसका 
सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता हे। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि न्यायपालिका सदैव कम्युनिस्ट पार्टी के आधीन रहती है। उसको पार्टी-. 
आदेशों तथा निर्देशों का पालन करना पड़ता है और पार्टी-नीति का अनुसरण | 
यह निर्विवाद है कि सोवियत संघ में जिस सीमा तक न्यायपालिका पार्टी के 
उच्च नेताओं तथा कायपालिका के नियंत्रण में रहती है उसकी पाश्चात्य प्रजा- 
तंत्रवादी शासन प्रणालियों में कल्पना भी नहीं की जा सकती » न्यायमंत्री और 
महान्यायवादी का जितना नियंत्रण न्यायालयों पर रहता है और जिस प्रकार वह 
न्यायालयों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं वह अनुचित अथवा न्यायविरुद्ध 
(प्राज्तशःक790]6) है | ईबानोव ([२७००४) ने अपनी पुस्तक “एक न्यायाधीश 
की टिप्पणियों? में लिखा है कि “मंत्रालय के कुछ अधिकारी, केन्द्रीय प्रशासन 
कार्यालयों के अध्यक्ष तथा एक उपमंत्री न्यायालय के ऊपर दबाव डालने का 
प्रयत्न करते ये | बहुघा वह यह करते थे कि इसको टेलीफोन करते थे और यह _ 
'समझाने की चेष्टा करते ये कि यदि मंत्रालय के विरुद्ध निर्यय किया गया तो इससे 
एक बड़ा अवांछनीय इृष्टान्त (]7806027४) स्थापित्त हो जायेगा जो कि सरकारी 
संस्था की प्रतिष्ठा के लिये घातक होगा? |, ध 


हक 


टं 
हरे हु ८ सोवियत गण-राज्य संघ का संविधान 
झा िए 


'वास्त॒व में सत्य यह है कि सोवियत संघ में न्यायपालिका कम्युनिस्ट पार्टी 
का ही एक सहायक अंग माना जाता है। कानून की ब्याख्या तथा उसको लागू 
करते समय यह आशा की जाती है कि न्यायाधीशों को लैनिन तथा स्टालिन 
के उपदेशों ((/००८००४७) का ज्ञान होगा ओर वह इनके उपदेशों तथा आदेशों 
के अनुसार ही निर्णय करेंगे | इसका अ्रथं यह हुआ कि लैनिन तथा स्टालिन 
(और अब बुलगानिन) के उपदेश तथा आदेश कानून से भी उच्च तथा 
श्रेष्ठ हैं। सोवियत न्यायज्ञों (प775/3) का विचार है कि एक कुशल न्यायाधीश 
के लिये माक स-लैनिन रिंद्ान्त के ज्ञान के अ्रतिरिक्त पार्टी की नीति तथा चाल 
(3०703), श्राथिक समस्याओं तथा जातीयता की समस्या पर पार्टी-नीति का 
ज्ञान भी आवश्यक है )) 

टीकाकारों ने सोवियत शासन प्रणाली में अधंन्यायिक कार्यालयों 
(१ण्कआं-प्रतील॥ 90068) जैसे विशिष्ट परिषदों की स्थापना की भी कड़ी 
आलोचना की है। यह अपधंन्यायिक कार्यालय कार्यपालिका की आश्प्तियों 
द्वारा स्थापित किये जाते हैं | ऐसे ही एक विशिष्ट परिषद (996८४) 
००20) को ऐसे व्यक्तियों से निपटने का अधिकार दिया -गया जो समाज के 
लिये खतरनाक (30८५!॥ए त278०7०78) हों। यह विशिष्ट पर्षद गह मंत्रालय 
द्वारा स्थापित किये गये थे | इनको श्रमियुक्तों को गिरफ्त।र करने, देश निकाला 
देने, बनवास भेजने तथा अन्तर्वासित करने के अधिकार दिये गये। इनकी कार्य 
“अणाली ऐसी «हे कि अमियुक्तियों को अपना पक्ष-समर्थन करने तथा अपने 
चरित्र और व्यवहार को निदोंषी सिद्ध करने का भी अवसर नहीं दिया जाता। 
इस प्रकार सोवियत संघ में न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति चाहे 
कुछ भी हो, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चाहे कितना भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता 
का गुशगान क्यों न करें, सत्य यह है कि सोवियत संघ में न्यायपालिका कम्युनिस्ट 
पार्य की नीति लागू करने, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने तथा उसके सिद्धान्तों 
का प्रचार करने का ही एक साधन मात्र है। ऐसी अवस्था में उसको नागरिक 
अधिकारों एवम्‌ नागरिक स्वतन्त्रता का 
मं एक न्याय मंत्रों को न्यायपालिका के 
अधिक कुशल हो सके | उसने अपनी 
संचालन की बड़ी निन्‍दा की । उसने बताया 
अपीक्ष में खस्डन किया ग्रया, 
होता रद्दता है, न्यायाघीशों को 
गलत अयथ लगा कर व्याख्या: 


सुधार का काय सोंपा गया ताकि वह 
रिपोर्ट में सोवियत न्यायालयों के कार्य 
त कि अनेकों निर्शय दोषपूर्ण थे जिनका 


कानून का पय्याप्त ज्ञान नहीं है, अतः वह उसके 
करते हैं | उसने अनेकों दृष्टान्त अपने विवरण में 


संरक्षक नहीं कहा जा सकता) १६४८ : 


मुकदमों की सुनवाई में कार्यविधी का उल्लंघन 


तिल 3 


सोवियत न्यायपालिका कट 'जैन्दे 


न्यायालयों की कुशलइनता, अ्रव्यवस्था, व कस्प्रस्तला (छशएक्धाए078), पक्षपात 
इत्यादि के दिये | उसने यह मुकाब दिया कि न7 शीश के पथ-प्रदर्शन के देत 
एक पुस्तिका (7600४) तस्यार की जाय, वकीलों के मण्डलों का स्तर 
ऊँचा किया जाय, कानून की उच्च शिक्षा कीयग्रापि के लिये का्ूनी-शिक्षालय 
अथवा स्कूल खोल जायें ताकि अधिक विद्यार्थी कानून की शिक्षा पा सके | 

यह दोष अधिकतर सोवियत राज्य के निम्न को्ि के न्यायालयों में अधिक 
आरूढ़ ये | इनकों दूर करने के लिये एक कानून बनाया गया कि जो न्यायाधीश 
अयोग्य अथवा अकुशल होंगे उनको जुर्माना द्वारा दर्ड दिया जायेगा. 





सोवियत न्‍्याय-प्रणाली की मुख्य विशेषता 


सोवियत न्यायपालिका के संगठन तथा काय प्रणाली के उपरोक्त वर्णन 
से सोवियत न्याय-प्रयाली की कुछ प्रमुख विशेपतायें स्पष्ट होती हैं जो कि परम्परागत 
पाश्चात्य प्रजातंत्रवादी न्याय प्रणाली से बिल्कुल भिन्न हैं | 

(१) जैसा कि बार बार कद्दा गया है सोवियत राज्य के संरथापन के समय 
से दी सोवियत संघ में न्‍्याय-प्रशासन का संगठन स्वहारा-क्रान्ति के पक्ष में किया 
गया है | अतः सोवियत संघ में न्यायालयों के निर्णय सदेव क्रान्ति की काय 
साधकता (८४०७०१८००५७) को ध्यान में रखकर ही दिये गये हैं | 

(२) सोवियत न्याय-प्रशासन की दूसरी विशेषता यह है कि न्यायालयों की 
सदस्यता तथा काय में जनता को अधिक से श्रधिक भाग लेने का अवसर दिया» 
जाता है। न्यायालयों का संगठन अधिकाधिक प्रजातंत्रवादी बनाने का प्रयत्न 
किया गया | सम्भवततः ऐसा कानून की सत्ता को दृढ़ करने और न्यायालयों के 
निर्यों को अधिक मान्यता एवम प्रतिष्ठा देने के लिये किया गया 

(३) सोवियत न्पायपालिकः एक वर्गीय संस्था हे । आरम्भ से ही सःम्यवादी 
विचारधारा यह थी कि न्यायपालिका को पंजीवादी वर्गों का विनाश करने में 
सहायक होना चाहिये | सोवियत न्यायपालिका ने यह काय कुशलतापूवंक सम्पन्न 
किया | फलतः उन मामलों में जिनमें राजनैतिक विषय विवादसणस्त ये न्‍्याय- 
प्रशासन वैधानिक न होकर राजनैतिक रहा । न्यायपालिका ने पार्च-नीति एवं 
अादेशों के अनुकूल ही निर्णय दिये, कानूनी व्यवस्था चाहे कुछ भी हो 

(४) सोवियत संघ में न्यायालयों को यह आदेश दिया «या है कि वह 
अपराध की प्रकृति, अपराध का सामाजिक महत्व अथवा परिणाम, अपराधी का 
लक्ष्य तथा उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ इत्यादि तथ्यों के आधार पर विभिन्न 
अपराधों में विभेद करें | सोवियत कानून में क्रान्त-विरोधी अपराधों ओर साधारण 
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अपराधों में बढ़ा अन्तर माना गया है। उसमें क्रान्ति विरोधी अपराधों तथा 
समाजवादी सम्पत्ति-के दुरुपयोग के लिये बड़ा कड़ा दण्ड निश्चित किया गया है। 

(३) यद्यपि कानून द्वारा विभिन्न अ्रपराधों के लिये निश्चित दर्ड निर्धारित 
हैं परन्तु दरुड़ देने और निर्णय करने में सोवियत न्यायालयों को काफी विवेका- 
घीन अधिकार (त50600प्रधा'ए 00ए८४७) प्राप्त हैं। 

(६) दण्ड देने का उद्देश्य प्रतिहिंसात्मक (ए770679४6) न होकर अपराधी 
की उधार करना तथा उसको प्रशिक्षित करना है। विशेषज्ञों का मत है कि 
सोवियत कारावास वास्तव में मानवीय व्यवहार के नमूने हैं । 

. (७) न्यायालयों की कार्यविधि बहुत सरल होती है| बह अपना कार्य खुले 
में करते हैं अर्थात कोई भी व्यक्ति उनकी कारवाई देख सकता है। केवल कुछ 
मामलों में कानून गुप्त न्यायिक कार्रवाई की व्यवस्था करता है।. न्यायाधीश 
न्यायकाय में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है | अपराधी को डराने-धमकाने या भयभीत 
करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता | अमभियुक्ति को अपना पत्न-समर्थन करने 
का पूर् अधिकार है | परन्तु सामाजिक तथा राजमैतिक अपराधों के मुकदमे गुप्त 
रूप से तय किये जाते हैं| वास्तव में उनको तय करने की कार्यविधि पाश्चात्य 


-अबातंत्रवादी दृष्टिकोण से बड़ी क्रूर एवम्‌ अन्यायपूर्ण है। 


(८) सोवियत न्यायप्रणाली की सबसे अनुपम विशेषता यह है कि सोवियत 
संघ में कानूनी व्यवसाय भी संगठित एवम्‌ राज्य द्वारा नियम्ति है। वहाँ पर 
श्वक्तिमत वकील नहीं हैं | इसके विपरीत प्रत्येक त्षेत्र में वकीलों का एक मण्डल 
((००४ट/णव 0/ 2 छ५८४७) होता है जिसमें सब कानूनी व्यवसाय करने की 
योग्यता रखने वाले व्यक्ति सदस्य हैं | वादी या प्रतिवादी इस मण्डल में से किसी भी 
वकौल को चुन सकता है। उससे केवल उसके सामरथथ्य अनुसार ही फीस ली जायेगी मुकदमे 
की गुरूता या वकील की इच्छानुसार नहीं। यदि न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि 
विवादी (98297/) कुछ भी फीस देने में असमर्थ है तो उस से कोई फीस नहीं ली 
जाती | फ्रीस व्यक्तिगत वकील को न जाकर पूरे वकील-मण्डल को जाती है और 
अ्रन्त में वह सब वकीलों में प्रत्येक की योग्यता अनुसार बिभाजित कर दी 
जाती है। इस प्रकार सोवियत संघ में न्याय प्राप्त करने अथवा कानून का 
“रझर प्रात करने में घनवानों को निधधनों की अपेक्षा कोई लाभ अपने धन के 
बल पर नहीं मिल सकता | प्रोफेसर लास्की ने इस मण्डलीय प्रणाली की प्रशंसा . 
की है ओर लिखा है कि निश्चय ही इसके द्वारा प्रत्येक वकील में कर्तव्य और 
उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती हे) 

सोवियत न्याय प्रणाली की प्रक्रिया तथा उसके संगठन के संबंध में अनेकों 


कि 
कक 


बी , 


सोवियत न्याय लिका है कण - 


आलोचनायें की गई हैं । यह कष्दा जाता है कि सोवियत न्यायालयों में श्रावश्यक 
कानूनी योग्यता के न्‍्यायाधोश नहीं होते « उनकी नियुक्ति 
सोवियत-न्याय- हिल जे कोलों न मय 2 
प्रयात्ी की समीचा यिक बकण, अत, पतन जज (हांणो 
52"ए०८) में से नहीं की जाती । परन्तु प्रोफेसर लास्की को 

सोवियत न्यायाधीशों ने बढ़ा प्रभावित किया। उनका मत था कि सोवियत 
न्यायाधीश अपने कार के प्रति बड़ी रचि तथा उस्साह रखते हैं, उनको कानूनी 
ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होता है | बह यह स्वीकार करते हैं कि 
हो सकता है सोवियत न्यायाधीश कानून के बढ़े परिडत अथवा गृड विद्वान 
नें हों प्रन्तु उनमें बपवदा मेक चतुराई ([50०॥7707 ८९7४८) की कर्मी नहों, बहू 
अपना कार्य बड़ी अ्रच्छी तरह समझते हैं और सुकदमों को बारीकियों को समझने 
में बड़े चतुर एवम्‌ योग्य होते हैं| चर 

दूसरे, सोवियत न्यायप्रणाली के विरुद्ध वद आरोप लगाया जाता है कि 
उसके न्यायालयों के ८० प्रतिशत से भी दध्विक स्वायाधीश एवम अन्य कमचारी 
कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं। झ्रतः निष्कर्ष निकाला जाता है न्यायिक पदों 
पर नियुक्ति कानूनी योग्यता शअ्रथवा प्रवृत्ती के आधार पर न हो कर व्यक्ति की 
राजनीतिक विचारधारा अथवा राजनैतिक दृष्टिकोश से विश्वास-पात्रता के आधार 
पर होती है | परन्तु यह स्वाभाविक ही है। जेसा कि ऊपर कह्दा गया सोवियत 
संघ में न्‍्यायपालिका को सरकार का एक स्वतंत्र ओग न मानकर कम्युनिस्ट पार्टी 
का जनता के सामाजिक और श्राथिक जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य में एक" 
सहायक अ्रेग माना गया है। यह तभी हो सकता था जब कि न्यायालयों के न्या- 
याधीश पक्के माक्सवादी अथवा साम्यवादी हों । 

तीसरे, यह कद्दा जाता है कि सोवियत न्यायप्रणाली व्यक्ति को यह 
आश्वासन नहीं देती कि उसके साथ निष्पक्षता से न्याय हो सकेगा जिसका 
कारण यह बताया जाता है कि वहाँ पर न्यायालयों के निर्णय निष्पक्ष कानून 
पर आधारित न हो कर क्रान्ति-कार्य साघकता (6ए0घा0727ए €ड9०१/67८५) 
पर आधारित होते हैं। फौजदारी के मुकदमों में जो कार्यविधि काम में लाई 
जाती है उसमें तो अभियुक्त के अधिकार ओर भी कम सुरक्षित हैं| * 

चौथे, न्यायाधीशों को निर्णय काय करने में तनिक मात्र भी स्वतंत्रता 
. अथवा निमयता नहीं रहती क्योंकि उनको सदेव यह डर लगा छऋता है कि यदि 
उनके निणय सरकार की इच्छा के अनुकूल न हुये तो उन्हें तुरन्त पद से इटा 
दिया जायेगा । यह निविवाद है कि कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तर न्याय-प्रशासन काय 
में हस्तक्षेप करती रहती है। न्यायाधीशों का निर्वाचितु होना भी उनके स्वतंत्र 
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होने के मार्ग में बाधक है। वह जनमत का विरोध कर निर्ण॑य नहीं दे सकते, 
कानून चाहे कुछ भी हो | इतना ही नहीं, न्यायाधीशों को सदा यह डर रहता है 
कि यदि उनके निरय उनके निवांचकों की इच्छा के प्रतिकूल हुये तो उन्हें कहीं 
वापस न बुला लिया जाये | ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की कल्पना 
भी हास्वजनक है। 

: परन्तु लास्की ने इन आलोचनाओं का खण्डन किया है। उनका मत है 
कि राजनैतिक मामलों को छोड़ कर अन्य सब मामलों में अपराधी के अधिकार 
जितने सुरुक्षत होने चाहियें उतने हैं। गम्भीर मामलों को छोड़कर अपराधी को 
इुकदमा तय (४४७) हो जाने से पूथ कारावास में बन्द करने के हदृष्टान्त 
नगर हैं। छोटे छोटे सब अपराधों के लिये जमानत स्वीकार कर ली जाती है । 
लास्की यह स्वीकार करता है कि मुकदमा तय होने में काफी विलम्ब हो जाता है, 
परन्तु न्याय प्रशासन निष्पक्षुता व ईमानदारी से किया जाता है | 

पांचवें, उच्च न्यायालयों को वकौलों के भाषण रोकने का जो अधिकार 


. प्रात्त हे उसकी भी कुछ टीकाकारों ने कड़ी आलोचना की है, परन्तु लास्की का 





मतं हैं कि इससे अपराधी को कोई हानि नहीं होती । साम्यवादी वकीलों ने 


- अपना यह मत प्रकट किया है कि न्यायालयों की कार्यविधि में जो कुछ भी बह 


अपराधी के पक्ष में कहर सकते ये उनको कहने की अनुमति दी गईं। उन्होंने 


. इसकी कार्यविधि के विरुद्ध कोई असंतोष प्रकट नहीं किया | 


अन्त में, सोवियत न्यायप्रणाली के उत्तरोत्तर केन्द्रीकरण की भी आलो- 
चना की जाती है। महान्यायवादी का कार्यालय इस केन्द्रीकरण का एक चिह्न 
है। उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों के निर्णायों कौ समीक्षा किये जा 
सकने की व्यवस्था से भी निम्न न्यायालयों के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप तथा 
न्यायकाय का अनुचित केन्द्रीकरण हो जाता है| परन्तु लास्की ने इस व्यवस्था 
का समथन किया है क्योंकि इसके द्वारा न्यायाधिकारी न्याय-प्रशासन की अधि- 
तय भूल चूक तथा गलतियाँ पकड़ सकते हैं| इस से सम्पूर्ण देश के लिये 
न्याय-प्रशासन में समानता भी आती है। सोवियत न्यायप्रणाली के अन्तंगत 
न्यायालयों के संगठन तथा कार्य विधि ने प्रोफेसर लास्की को बड़ा प्रभावित 
किया था। परन्तु जिस ढंग से सोवियत संध में क्रान्ति विरोधी अपराधियों के 
साथ व्यवहार किया जाता है तथा क्रान्ति-कार्य साधकता का जो प्रभाव सोवियत 
संघ में न्याय प्रशासन पर पड़ता है उस से लास्की भी असन्तुष्ट थे | 


हु अर पपधयाजकानास्क सादा थाासयकक 


अध्याय ८ 
सोवियत संघ की अंगभृत इकाइयों का शासन 


अब तक हमने सोवियत संघ की संघीय शासन व्यवस्था का अ्रध्ययन करवा! 
इस संघ की अंगभूत इकाइयों (००्रशताप्क्षा प्मापड) में भी समानास्तर 
संवैधानिक व्यवस्था पाई जाती है| सोवियत संघ व दझ्दूत इकाइयों को चार 
श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :--[क) १५ संघरातरित गणराज्य ([777- 
०० रि८०ए४०४८ो जिनके एच्छिक संगठन से ही सोवियत संघ की स्थापना हुई है, 
(ख्) १७ स्वायत्त गणराज्य (&प/00070प058 रि5०८५४८५०) (ग. ६ स्व्रायत्त 
प्रदेश (&च४00077008 रिट्ह्र०ा8) तथा (बे १० राष्ट्रीय क्षेत्र (१स७४४०7४) 
7285) | सोवियत राज्य में ६० से भी अधिक जातियाँ निवास करती हैं जिनकी 
भाषा, धर्म, जाति, वंश, रस्म-रिवाज, सभ्यता, इतिहास, आशिक विकास इत्यादि 
में परस्पर बड़ा अन्तर है| इनमें से कुछ जैसे रूसी, जॉजियन तथा यूक्रेंनियन 
जातियाँ तो प्राचीन काल में भी राज्यों के रूप में संगठित थीं। इनकी अपनी 
अलग राष्ट्रीय संस्कृति थी जिसका उन्हें गव था ओर अब भी है । परन्तु कुछ जैसे . 
मारी (७४७०), कोमी (२०-४४) इत्यादि का राजनैतिक संगठन और सांस्कृतिक 
विकास केवल १६१७ की क्रांति के उपरांत ही हुआ | इन सब विभिन्न जातियों 
को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों के लिए संगठित करने के लक्ष्यों 
को लेकर ही सोवियत राज्य के लिये एक संघात्मक शासन प्रणाली अ्पनाई गई | 
वास्तव में यह आवश्यक था। जैसा कि प्रसिद्ध रूसी केखक कार्पिस्की लिखता है, 
“इतनी विविधता के होते हुये यह अनुचित तथा असम्भव होता यदि सोवियत 
राज्य की जन संख्या के इन विभिन्न तत्वों को अपने राजकीय संगठनों का निर्माण 
करने में एक ह्वी प्रतिरूप (790०77) स्वीकार करने के लिए. विवश किया जाता ”!! 
अतः विभिन्न सामाजिक वर्गों को चार भेणियों के राज्यों में संगठित किया गया--- 
संधांतरित गणराज्य, स्वायत्त गणराज्य, स्वायत्त प्रदेश तथा राष्ट्रीय च्षेत्र--ताकि 
स्थानीय स्वायत्तता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता भी प्रास की जा सके | कं 

सोवियत संघ में इस समय १५४ संघातरित गणराज्य हैं। सब्र गणराज्य 
परस्पर समान हैं ओर सब के सब स्वेच्छा से ही सोवियत संघ के धदस्य हैं। अत्येक 
को इस संघ से अलग होने का अधिकार कम से कम संविधान में तो अवश्य ही 
स्वीकार किया गया है (धारा १७)। संघांतरिद्र गणराम्यों में अनेकों स्वायत्त 


१०८ क .  पघोवियत गय-राज्य संघ का संविधान 


' गणराज्य, स्वायत्त प्रदेश तथा राष्ट्रीय ्षेत्र स्वाधीन अशासकीय इकाइयों के रूप में 
..'. संगठित हैं परन्तु वह सोवियत संघ के प्रत्यक्ष रूप से सदस्य 
सबातरित गण तह हैं| उनका संघ से संबंध केवल अपने संघांतरित गणराज्य 
राज्यों की शाप्तन के ले 
व्यवस्था + माध्यम द्वारा हे | केवल संघातरित गणराज्य ही सँध के 
प्रत्यक्ष सदस्य हैं | चूंकि इन संघांतरित गणराज्यों की भौगोलिक 
सीमाये बहुघा परिवर्तित होती रहती हैं श्रतः यह निश्चय नहीं किया जा सकता 
कि किस गणराज्य में किस श्रेणी की कितनी अंगभूत इकाइयाँ हैं | परन्तु कुल 
मिला कर सोवियत संघ में इस समय १७ स्वायत्त गणराज्य हैं, £ स्वायत्त प्रदेश 
तथा १० रैष्ट्रीय ज्षेत्र हैं। 
संविधान की घारा १६ में प्रत्येक सच्चुपतरित गणराज्य को अपना अपना 
संविधान अन्तग्रद्दित करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु दो विशेषतायें स्थिर 
की गई हैं? (१) यह संविधान गणराज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में: 
रखकर निर्मित किया जाय और (२) यह सोवियत सझ्छः के संविधान के पूर्णतः 
अनुकूल होना चाहिये | संघातरित गणराज्यों की कुछ सामान्य संवैधानिक व्यव- 
स्थात्रों एवं संस्थाओं का उल्लेख तो स्वयं सोवियत संघ के संविधान में ही कर 
दिया गया है। वास्तव में गणराज्यों के संविधानों की शब्दावली सझ्लीय संविधान 
से इतनी मिलती जुलती है कि वह सच्छीय संविधान की ही प्रतिलिपि (००७९) 
मालूम देती है। 
।॒ सोवियत सच्छू की भाँति प्रत्येक सच्चातरित गणराज्य में राजकीय सत्ता का 
सर्वोच्च अंग सर्वोच्च सोवियत माना गया है | यह राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित 
संघातरित गश- +। जाती है। इसकी अवधि चार वर्ष निश्चित की गई है | परन्तु 
राज्यों की सर्वोच्च- संघीय सर्वोच्च सोवियत के ब्रिपरीत संघातरित गण्राज्यों की सोवि- 
ये केवल एकसदनीय (फ्र०४77८७)) होती हैं । 
सोवियत संविधान की धारा १४ में लिखित अ्रधिकारों को छोड़ कर अवशेष 
अधिकार (६80 0४77 90०७) संघातरित गणराज्यों में निहित किये गये हैं। 
अपने अधिकार क्षेत्र में गणराज्य स्वतंत्र तथा संप्रभू ैं। गणराज्य की सर्वोच 
राजकीय सत्ता होने के नाते केवल उन अधिकारों को छोड़ कर जो सर्वोच्च सोवियत 
के आधीन अन्य अँयों को दिये गये हैं अन्य सब का उपभोग सर्वोच्च सोवियत 
करती है। सोवियत संविधान की धारा ५६ के अनुसार प्रत्येक गणराज्य में सर्वोच्च 
तथा एकमात्र विधायी अग सच्चातरित गख्राज्य की सर्वोच सोवियत होगा | | 
प्रत्येक सच्नातरित गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत अपने काय संचालन 
के लिये एक सभापति तथा एक उपसभापति का निर्वाचन करती है । 
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एक संघातरित गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के अधिकार और काय 
निम्नलिखित हैं :--(१) गयराज्य का संविधान बन्त्य दर करना तथा 
आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन करना ! संशोधन करने 
अल और के लिये सर्वोच्च सोवियत के ह बहुमत को आवश्यकता होती है 
परन्तु गणराज्य के संविधान की रचना तथा उसमसें संशोधन 
परिवद्धन सोवियत सच्चू के संविधान के प्रतिकूल नहीं होने चाहिय 
(२) सद्भातरित गणराज्य की सोमाओं में स्थित स्वायत्त गणराज्यों को 
भौगोलिक सीमायें निर्धारित करना तथा उनके संविधानों की संपुष्टि करना । 
(३) गणराज्य की राष्ट्रीय-अथिक- योजना तथा बजद का अनुमोदन 
करना | 


राजज्षमा (87776579) प्रदान करना | 

(५) गणराज्य के अन्तरांष्ट्रीय सम्बन्धों में गणराज्य के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी 
प्रश्नों का निशय करना | सोवियत संविधान में श६४४ में संशोघन किये नबाने 
के उपरान्त प्रत्येक गणराज्य को विदेशों से सम्पक तथा सम्बन्ध स्थापित करने का 
अधिकार दिया गया था | राज्य की सर्वोच्च सोवियत ही परराष्ट्रों से सम्पक तथा 
सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्नों पर निर्णय करती है । 


(६) गणराज्य की सैनिक-टुकड़ियों (एापछए ई007720075) को सन्च- 
ठित करने का दद्भ निर्धारित करना । परन्तु यह उल्लेखनीय है कि सैनिक सन्नठन 
तथा विदेशी सम्बन्ध दोनों ही विषयों में गणराज्य की सरकार को सच् सरकार के 
निरीक्षण में रह कर काय करना पड़ता है । वास्तव में यह दोनों अधिकार केवल 
संविधान के पृष्टों में ग्रेकित किये जाने तक ही सीमित हैं। व्यवद्यार में गणराज्यों 
को इनसे कोई प्रभाव अथवा महत्व प्राप्त नहीं हुआ -केवल यूक्रेन और 
बाइलोरशा को संयुक्त राष्ट्रस्न में प्रतनिधित्त मिल गया--वह भी क्योंकि इससे 
इस अन्तर्राष्ट्रीय सभा में सोवियत सच्छ की स्थिति अधिक दृढ़ तथा ग्रभावशाली 
होती थी 

(७) अपनी एक स्थायी समिति अथात प्रेजिडियम का चुनाव करना | 

(८) गणराज्य की मंत्रि-परिषद की नियुक्ति करना । 

(६) गणराज्य के सर्वोच्च-न्यायालय का निर्वाचन करना | 


सन्नततरित गणराज्यों के संविधानों में कह्दा गया है कि केवल उन विषयों 
को छोड़ कर जो सद्छीय संविधान के अ्रनुसार सचन्चनीय राजकीय -ओगों के अधिकार 
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| १९० .._- सोवियत गण-राज्य संघ का संविधान 
क्षेत्र में हैं अन्य सत्र विषयों में गणराज्य की सरकार अपने अधिकारों का . प्रयोग 
स्वृतन्त्रतापृवक करती हैं। प्रत्येक गणराज्य कौ सरकार राजकीय एवम-स्थानीय 
कर तथा अन्य आय के साधन निर्धारित करती है, गह-निर्माण कार्य, नगर-विकास, 
नये नगरों तथा गाँवों का निर्माण, स्थानीय यातायात तथा संवाहन के साधन, 
सड़क निर्माण, राजकीय बीमा इत्यादि कार्यों को सम्पन्न कराती है तथा गणराज्य 
में न्‍्यायिक-संस्थाओं अथवा अगों की भी स्थापना करती है | 
प्रत्येक गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत अपनी एक स्थायी समिति का 
निर्वाचन्‌ करती हैं जिसकी प्रेजिडियम कहते हैं। प्रत्येक सर्वोच्च सोवियत एक 
प्रेजडियम का चुनाव करती है, अतः प्रेजिडियम का कार्यकाल 
328९ भी सर्वोच्च सोवियत के ४ वध के कार्यकाल के समानान्तर 
कक होता है। सर्वोच्च सोवियत्‌ के भंग हो जाने पर भी 
' प्रेजडियम पदासीन रहता है, जब तक कि नव-निर्वाचित 
सोवियत एक नये प्रेजिडियम का चुनाव न कर ले | प्रेजिडियम में एक अध्यक्ष, 
कुछ उपाध्यक्ष, एक सचिव, तथा कुछ सदस्य होते हैं जिनकी संख्या प्रत्येक गण- 
राज्य में मिन्‍न है | गणराज्य का प्रेजिडियम अपने अधिकार त्षेत्र में लगभग उन्हीं 
अधिकारों का उपभोग करता है जिनका सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का 
प्रेजेडियम संघीय धरातल पर करता है। गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा 
पारित विषेयकों पर ग्रेजिडियम के सभापति तथा उसके सचिव के हस्ताक्षर 
- होने आवश्यक हैं। हस्ताक्षर प्राप्त किये बिना वह कानून घोषित नहीं किये 
जा सकते | ह 
कार्पिस्की ने ग्रेजिडियम को गणराज्य का सभापति मण्डल कहा है यद्यपि 
प्रेजिडियम को गणराज्य के विधान मण्डल की स्थायी समिति कहना अधिक उचित 
प्रतीत होता है क्योंकि गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अन्तर्काल 
में उसका यह ग्रेजिडियम ही कायशील रहता है तथा उसके सब अधिकारों का 
प्रयोग करता है यद्यपि अपने सब कार्यों के लिये यह सर्वोच्च सोबियत के प्रति 
उत्तरदायी है। वास्तव में प्रेजिडियम ही गणराज्य की राजसत्ता का निरन्तर 
अथवा स्थायी रूप से कायशील सर्वोच्च अंग है | प्रेजिडियम ही सर्वोच्च सोवियत 
के निर्वांचन कराता है | उसके अधिकारों और कार्यों का विस्तृत उल्लेख प्रत्येक 
गयराज्य के संविधान में कर दिया गया है | 
प्रत्येक गणराज्य में सर्वोच्च प्रशासकीय एवं कार्यकारिणी सत्ता एक 
परिषद्‌ में निहित की गई है जिसको गणराज्य की मंत्रि-परिषद्‌ कहते हैं। इसकी 
निर्युक्ति गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा होती है ओर इसी के प्रति यह 
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सोवियत संघ की अंगभूत इकाइयों का शासन,“ ११९ 


उत्तरदायी बनायी गयी है। परन्तु सर्वोच्च सोवियत के श्रधिवेशनों के अन्तकाल 
में मन्त्रिपरिषद प्रेजिडियम के प्रति उत्तरदायी होती है। 
'पत्चि पा की. सदस्यों में एक समापति, उपसभाषति, राजकीय नियोजन आयोग 
परिषद्‌ ; क ८; 
का सभापति, कला-प्रशासन का मुख्याधिकारी ((४#र्श 
् 6 #७5 न्‍तागंगयांडत0ग) सांस्कृतिक तथा शिक्षालय संस्थाओं से 
संबंधी समिति का सभापति, तथा गणराज्य के मन्त्रिगण होते हैं । 
गणराज्य की मन्त्रि-परिंषद में दो श्रेणियों के मनन्‍्त्री होते है--(१) संघीय- 
गणराज्य विभागों के मन्त्री तथा (२) गणराज्य विभागों के मन्त्री (रि००एर/स्‍८थ70 
पमांह&9) । प्रथम श्रेणी के मन्त्रालयों के नाम के समानांतर मन्त्रालय केन्द्रीय 
मन्त्रि परिषद में भी होते हैं जो वास्तव में संघातरित गणराज्यों के मन्त्रालयों को 
नियमित तथा नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संघीय-गणराज्य- 
मन्त्रालय (ऐं)07 ००पॉ०॥८४॥ ए8४79) न केवल गणराज्य की मन्त्रि- 
परिषद्‌ के ही बल्कि: संघीय मन्त्रि-परिष्रद के इसी नाम के मन्त्रालय के भी आधीन 
होता है | परन्तु गण्राज्य-मन्त्रालय (२००पॉ०।८७४ 'शएा५७9) केवल गणराज्य 
में ही होता है, उसका प्रतिरूप (८००७॥(७८/०४४:) संघीय मन्त्रि-परिषद में नहीं' 
होता | अतः वह केवल गणराज्य की मन्त्रि-परिषद के ही आ्राधीन होता है ओर 
अपने अधिकार क्षेत्र के विषयों का शासन स्वतंत्र तापूर्वंक करता है । 
सन्त्रि परिषद को गणराज्य की कायकारिणी एवम्‌ प्रशासकीय शक्ति का 
सर्वोच्च ओअग माना गया है। सोवियत संघ तथा संघातरित गणराज्य में कार्यान्वित 
2 कानूनों तथा सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद के आदेशों एवं 
मंत्रिपरिषद [तर्णोयों के आधार पर गणराज्य की मन्त्रि परिषद निर्णय तथा 
के अधिकार हि 
आदेश जारी कर सकती है तथा इस बात का निरीक्षण करती 
है कि वह सब लागू हो रहे हैं या नहीं | 
गणराज्य की मन्त्रि-परिषद्‌ को अपने अधीन स्वायत्त गणराज्यों की मंत्रि 
परिषदों के आदेशों तथा निरणंयों को विलम्बित करने (£घ5ए०7०0) तथा अपने 
आधीन प्रान्तों ([०70०76४), प्रदेशों (२०४7078) एवं स्वायत्त प्रदेशों 
(&पा०7ण7075 . रि०४075) की परिषदों (80शं25) की कायकारियी 
समितियों के आदेशों तथा निर्णंयों को रद्द (॥॥70) करने का भी अधिकार है।' 
मन्त्रि परिषद अपने आधीन विभिन्‍न विभागों के कार्यो का संयोजन तथा उनका 
निर्देशन करती है । हा हा 
.. प्रत्येक मन्त्रि अपने-अपने विभाग के प्रशासन का. प्रबन्धकरता है तथा 
उसके लिये उत्तरदायी होता है | अपने विभाग के काय संचालन के लिये वह 
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११२...» सोवियत गण-राज्य संघ का संविधान॑ 


के 


कुछ आ्रादेश तथा निरदेश भी जारी कर सकता है। परन्तु यह आदेश अ्रथवा 
निर्देश प्रत्येक मत्त्रि के अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर नहीं होने चाहियें 
श्रौर न ही यह सोवियत संघ तथा संघातरित गणराज्य के कानूनों अथवा सोवियत 
संघ तथा संघातरित गणराज्यों की मन्त्रि-परिषदों के आदेशों तथा निद्शों के 
प्रतिकूल ही होने चाहियें | वास्तव में यह इनके आधार पर निर्मित होने चाहिये | ' 
वास्तव में गणराज्य की राजसत्ता के विभिन्न अंग--सर्वोच्च सोवियत, 
प्रेजिडियम, मन्त्र-परिषद--अ्पने भोगोलिक क्षेत्र में लगभग उन्हीं अधिकारों 
का उपभोग करते हैं जो संघीय सरकार के समानान्तर अंग राष्ट्रीय धरातल पर 
करते हैं। परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय अ्रेगों की प्रधानता है अ्रर्थात गणराज्यों 
की सरकार के किसी भी अंग का संगठन अथवा उसके कार्य संघीय सरकार 
अ्रथवा संघीय संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं होने चाहियें | 


स्वायत्त गणराज्य 


ु सोवियत-संघ के संघातरित राज्यों में कुल मिलाकर १७ स्वायत्त गणराज्य हैं | 
प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य जिस संघातरित राज्य में वह स्थित है उसी का भाग होता 
है तथा उसके द्वारा वह सोवियत संघ का भाग है । प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य का 
अपना अलग संविधान होता है जो कि राज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा अ्रेतअंहित 
है किया जाता है। यह आवश्यक है कि जिस संघातरित गणराज्य में बह स्वायत्त- 
“ गण-राज्य स्थित है उसकी सर्वोच्च सोवियत इस संविधान का अनुमोदन करे। 
यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक स्वायत्त-गण्राज्य का संविधान अपने गणराज्य की 
विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाये तथा बह सम्बन्धित 
संघातरित गणराज्य के संविधान के भी श्रनुकूल हो । 
प्रत्येक स्वायत्त-गण्राज्य की शासन-प्रणाली के मुख्य श्रेग लगभग संघा- 
तरित गणराज्यों के अ्रैयों के ही समानास्तर हैं। मुंख्य अंग ३ हैं :--(१) स्वायत्त 
गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत, (२) सर्वोच्च सोवियत का प्रेजिडियम तथा (३) 
स्वायत्त गणराज्य की मंत्रि परिषद | ह 
- सर्वोच्च सोवियत स्वायत्त गणराज्य की राजकीय सत्ता का सर्वोच्च अंग " 
होता है तथा राज्य में विधियाँ बनाने का एकमात्र अधिकार इसी को प्रास है। “ 
सर्वोच्च सोवियत" सोवियत संघु के संविधान की धारा ६१ में इसको “स्वायत्त गणु- 
राज्य का एकमात्र विधान निर्मात्रि अंग” कहा गया है। सर्वोच्च 
सोवियत का निर्वाचन स्वयं स्वायच गणराज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त 


अमित ककि/सिशलेश तक, 


मतदान मजाल। द्वारा होता हैं| इसकी अवधि ४ वर्ष निश्चित की गई है। 





सोवियत संघ की ऋंगनूत इकाइयों का झासनू.. परे 


सर्वोच्च सोवियत को गणराज्य का संविधान अनतग्नहिित करने, गणराज्य 
की स्थानीय प्रशासन की इकाइयाँ स्थापित करने, राज्य का बजट जग तथा राष्ट्रीय 
अधिक योजना अंतर्ग्हित करने, गणराज्य की शोर से सम्मानत उपाधियों का 
संस्थापन करने इत्यादि के अधकार प्राप्त हैं 
प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य को सर्वोच्च सोवियत अपनी एक स्थायी सर्मिति 
का निवांचन करतो है जिसको प्रेजडियम कहते ई ', यह गणराज्य में निरन्तर 
अथवा स्थायी रूप से कायशोल सर्वोच्च अंग होता है| यह गण- 
सर्वोच्च सोवियत जम हल हिल कम नल मे डुयों तो हे आर 
का प्रेजिडियस न के सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वान्वित किया जाता है और 
इसी के प्रति यह उत्तरदायी होता है। इसके अधिकारों एवम्‌ 
संगठन का विस्तुत उल्लेख प्रत्येक स्वायत्त गश्राज्य के संविधान में मिलता हे 
प्रत्यक स्वायज्ष गणराज्य के सर्वाच्च कार्यकारिणी तथा पअशासकाय अंग 
को मंत्रि-परिषद कहते हैं| यह गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा 'मैंयुक्त की 
जाती है और इसो के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके 
को संजिपरिषद श्र धवेशनां कृ अन्तकाल में इसके प्रेजिडियम के प्रति | मंत्रि 
परिषद के मंत्रि सम्ब-न्धत संघातरित गशराज्य के समानान्तर 
मंत्रियों के आधीन दोते हैं । 
स्वायत्त गणराज्य की मंत्रि परिषद को भी आदेश तथा निर्णय जारी करने 
का अधिकार होता है परन्तु यह आदेश तथा निर्णय सोवियत संघ, संघातरित 
गणराज्य तथा अपने स्वायत्त गणराज्य के प्रचलित कानूनों तथा सोवियत संघ व _ 
सन्बन्धित संघातरित गणराज्य की सरकार के आदेशों व निरणयों के आधार पर 
निर्मिव तथा उनके अनुकूल ही होने चाहियें | 
स्वायत्त गणराज्य की मंत्रि परिषद का एक प्रधान काय स्थानीय सोवियत 
की कार्यकारिणी समितियों के कार्यों का निरीक्षण तथा उनका नियंत्रण करना 
होता है | उसको यह अश्रधिकार होता है कि नगर व जिले की सोवियतों की काये- 
कारिणी समितियों के आदेशों व निर्णयों का खए्डन कर उनको रद्द कर सके | 
वह इन इकाइयों की सोवियतों तक के आदेशों तथा निर्णंयों को विलम्बित कर 
सकती है | इसके अधिकारों व संगठन का भी विस्तृत उल्लेख प्रत्येक स्वायत्त 
गणराज्य के संविधान में मिलता है 


स्वायत्त प्रदेश (4ै।/007005 र०27०॥४) 


कुछ संघातरित राज्यों के भागों में अनेकों अल्प संख्यक जातियाँ निवास 
करती हैं जिनको स्वायत्त प्रदेशों के रूप में संगठित क्रिया गया है। इस समय 
श्र ह 
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११४ . सोवियत गरणु-राज्य संघ का संविधान 


सोवियत सच्छ के विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर ६ स्वायत्त प्रदेश हैं। प्रत्येक स्वायत्त 
प्रदेश का नाम उसके अन्दर निवास करने वाली जाति को संकेत करता है। 
प्रत्येक स्वायत्त प्रदेश में विधान निर्माण के लिए श्रमजीवियों के डिप्टियों अथवा 
प्रतिनिधियों की एक सोवियत (50जा& रण ए/०ाताडए 7?6००७०१७ ॥0690068) 
होती है जिसका निर्वाचन प्रदेश में रहने वाले नागरिक दो वर्ष की अ्रवधि के लिये 
करते हैं | प्रत्येक प्रदेश की सोवियत की बष में कम से कम चार बैठक अवश्य 
होनी चाहिये | इसके आदेशों की सम्बन्धित संघ्रातरित राज्य की सर्वोच्च सोवियत 
द्वारा पुष्टि की जानी चाहिये | 


प्रत्येक स्वायत्त प्रदेश की कार्य कारिणी तथा प्रशासकीय शक्ति एक कार्य- 
कारिणी सभा में निहित होती है। यह प्रदेश की सोवियत द्वारा निर्वाचित की 


जाती है और इसमें एक सभापति, कुछ उपसभापति, एक सचिव और कुछ सदस्य 
होते हैं। 8 जी - 


सोवियत शासन प्रणाली के सबसे निम्न धरातल पर स्थानीय शासन की 
संस्थाएं स्थित हैं। इन स्थानीय संस्थाओं की कई मूलभूत इकाइयाँ हैं :-- 
(१) प्रान्त (॥670068), (२) प्रदेश (२९४०॥७), (३) क्षेत्र (७४८०७),(४) जिले 
((25005), (५) नगर, तथा (६) गाँव । 

प्रत्येक प्रान्त, प्रदेश, क्षेत्र, जिले, नगर, तथा गाँव में अ्रमजीबियों के 
डिप्यियों की एक सोवियत (50जस& ० एणाता8 ?०००॥०४ ॥0607/॥65) 
पाई जाती है जिसका निर्वाचन नागरिकों द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये किया 
जाता है| १६४० में तमाम सोबियत राज्य में ८३२६६ स्थानीय सोबियतें चुनी 
गई थीं जिनमें कुल मिला कर १,४६०,६७ डिप्टी चुने गये | इनमें से पचास लाख 
से भी अधिक महिलायें थीं; ५७०१५ डिप्टी कम्युनिस्ट पार्टी के नियमित सदस्य नहीं 
ये, केवल ४२.६४ ही पार्टी-सदस्य थे | 


* वास्तव में इन स्थानीय सोबियतों द्वारा ही केन्द्रीय संस्थाओं के कानून 
क्या आदेश लागू होते हैं। अतः इनका सोवियत शासन प्रणाली में बड़ा महत्व- 
पूछ स्थान है। यह ही शासन की नींव हैं | इनको प्रशासकीय, आर्थिक तथा 
सॉल्कृतिक क्षेत्रों में बड़े व्यापक अधिकार दिये गये हैं | वह अपने अधीन प्रशास- 
काय संस्थाओं के कार्यों का निर्देशन करती हैं, सार्वजत्तिक शान्ति एवम्‌ व्यवस्था 
को स्थापना का अबन्ध करती हूँ, कानूनों को लागू करवाती हैं, नागरिकों के श्रघि- 
कारों की रक्षा करती हैं, स्थानीय बजट तय्यार करती हईं तथा स्थानीय आर्थिक 


कक 
हा 


एडम साह्कृतिक विकास का निरीक्षण व निर्देशन करती हैं | सोवियत संघ, संघात- 





>अ ना इिआ इदिलन न अन्न: सकता 


क्र 


सोवियत संघ की अंगभूत इकाइयों का शासन ११९० , 


केक, 


रित तथा स्वायत्त गशराउ नूनों द्वरापदत्त पतन % "न : ज्षेत्र की सीमाओं 
मे बह नशय (तंहटांडाताई। इन ग्रह आप हैं तथा अादेश हारी करती हैं ! 

इन स्थानाय साविवता के मगठन, झा घक्रार व कार्यो में लिल्तण 
उल्ट|ख सबातरत एश्म स्थ उत सशणाशाउ' संदिधाओं में क्रिया गया है | ₹ 
संविधानों मं कहां गया है कि स्थानीय सोवयत' का कतव्य है 'क देश को सुरक्षा 
में सहायता परुचायें, तथा असनी-ध्रपनों काबकारिणी समतियों में ।बमिन्न विभागों 
का निर्माश यरें ! इनको यहू भी अ्रधिकार है कि अपने से निम्नकोटि की सोबि- 
यतों के आदेशों तथा निणंयों का खशइडन अथवा उनमें परिवतन कर सुके | 

प्रान्तीप, प्रादेशिक तथा ज्षेत्रीप से बियते अपने -अपनो इकाइयों में न्‍्याया- 
लगयों का भ निर्वाचन करता हैं| जम्नय ५ नए तो जिले के नागरिकों द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से है निबा|चत दंते हैं | 

यह सोबियतें कुछ स्थायी समितियों का भी नि्राचन करती है! प्रमुख 
समित्तियाँ सावजनिक शिक्षा, सावजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय उद्योग, कृषि, व्यापार, 
गृह निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि बिपयों से सम्बन्धित हैं | 

प्रत्यक स्थानंय सोबबत का ग्रशासकाय अथवा हा८+ ्िए अंग एक 
कार्यकारिणी सर्मात होती है जिसका निर्वाचन स्वयं सोवियत करती है| स्थानोय 
सोवियत के प्रात ही वह उत्तरदायी भी हाती है ; प्रत्येक स्थानीय कायकाररिणी 
समिति मे एक अध्यक्ष, एक सचिब तथा कुछ सदस्य होते हैं। परन्तु छाोट छोटे 
गांवों की कार्यकारिणी समितियों म केवल एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा एक , 
सचिव ही होता है | 

प्रत्येक कायकारिणी सभा में प्रशासकीय विभाग होते हैं। प्रसुख विभाग 
इस प्रकार हैं :--विर्त य, व्यापारिक, नागरिक सेवा सम्बन्धी, कृषि, सार्वजनिक 
शिक्षा, सावजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक र्ब,मः, नियोजन इत्यादि । इन विभागों द्वारा 
ही स्थानीय प्रशासन का संचालन किया जाता है। सोवियत शासन ग्रणाली में 
यह स्थानीय सोवयतें तथा कार्यकारिणी समितियाँ केवल प्रशासकोय सुविधा 
एवम्‌ कुशलता ही नहीं प्रदान करतीं वरन्‌ नागरिकों को शासन काय से सम्पर्क में 
लाकर प्रजातंत्र की शिक्षा प्रदान करने के भी शिक्षालय हैं। 

सोवियत लेखक इस बात का बड़े गव से दावा करते हैं कि सोवियत सघ 
की श्रेगमूत इकाइयाँ (८०॥5४घ९८॥६ पा) वास्तव में स्व्रायत्त तथा अपने- 
॥॒ अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं | विशिस्को शिखतः है कि 
कक आफ की प्रत्येक संबातरित गणराज्य एक प्रभुसता सम्पन्न राज्य 
४५७४ हैं?! अपने इस कथन में वैह निम्न प्रकार के तक देते 
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११% .._ . 0धोवियंत गणु-राज्य संघ का संविधान 


हें :..(१) प्रत्येक संघातरित गणराज्य को अपने संविधान की रचना करने तथा 
उसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है ; (२) प्रत्येक को संघ से अलग होने 
का अधिकार हे; (३) प्रत्येक गणराज्य क्री भौगोलिक सीमा में बिना उसकी सहमति 
के कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता; (४) सोवियत संघ के संविधान की थधारायें 
१६-१८ स्वयं प्रत्येक गणराज्य की संग्रभुता की पुष्टि करती हैं ; (५) सोवियत 
संविधान द्वारा निर्धारित प्रत्येक गणराज्य अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी सत्ता 
का प्रयोग करने मे स्वतंत्र है | 
परन्तु यदि इन तथ्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाये तो सबके 
सब सारहीन सिद्ध होते हें ओर यह निष्कर्ष निकलता है कि सोवियत राज्य में राज- 
शक्ति का अधिकतम केन्द्रीकरण कर दिया गया है। वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था 
का उद्देश्य ही तमाम राज्य में एक सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक 
व्यवस्था की स्थापना करना है। निस्सन्देह प्रत्येक गणराज्य को अपना संविधान 
निर्मित करने का अधिकार है परन्तु साथ में यह भी ञ्रावश्यक है कि यह सैविधान 
प्रत्येक दृष्टिकोण से संघीय संविधान तथा उसके रिद्धान्तों के अनुकूल हो | संघ 
से अलग होने का अधिकार हास्यजनक लगता है। यदि कोई गणराज्य अलग 
होने की चेष्टा तो क्‍या कल्पना भी करे तो उसे तुरन्त क्रान्ति विरोधी कहकर बड़ी 
निदयता से उसका दमन कर दिया जाता है| संघ सरकार के जो अधिकार संघा- 
तरित गण्राज्यों की सरकारों को नियंत्रित एवं नियमित करने के हैँ उनको देखते 
- हुये गणराज्यों की स्वायत्तता की धारणा हास्यजनक लगती है। गणराज्यों की 
भौगोलिक सीमायें तक केवल कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कायकारिणी समिति के 
निर्णयों अथवा संघ सरकार के आदेशों के अनुसार परिवर्तित कर दीगई'। 
इसके अतिरिक्त संघ संविधान द्वारा जो सीमायें संघातरित गणराज्यों की 
राजशक्ति पर लगाई गई हैं वह वास्तव में विचित्र हैं। उनका साहश्य अन्य 
किसी देश में नहीं मिलवा। विशिंस्की भी स्वीकार करता है कि “इस समय 
सोवियत राज्य एक एकात्मक संघ तथा बहुजातीय राज्य है? । विधायी, प्रशासकीय, 
न्यायिक, वित्तीय, आर्थिक--शासन के सभी क्षेत्रों में संघ सरकार की गणराज्यों 
के ऊपर ग्रधानता है | संघ सरकार द्वी इस बात का निर्णय करती है कि एक 
संघातरित राज्य में किन दशाओं में कब स्वायत्त गणराज्य अ्रथवा स्वायत्त प्रदेश 
का निर्माण किया जायेगा | किसी अंगभूत इकाई की संवैधानिक उन्नति करना 
भी संघ सरकार के हाथ में हैं| सोवियत संविधान की धारा १६ में कहा गया है 
“सोवियत संघ का कानून प्रत्येक संघातरित गणराज्य में समानरूप से प्रभाव- 
शाली होगा” और यदि कोई भी गणराज्य का कानून संघ कानून के प्रतिकूल हो 


ं- इप्न पजचिपॉऑिडडलटजनआ - - 


र् 


सोवियत संघ की अंगभूत इकाइयों का शासन... ११७. | 





तो वह रद्द समझा जाता है | प्रत्येक संघातरित गणराज्य का नागरिक सोवियत 


संघ का भी नागरिक होता है। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया, फरवरी १६४४ 
में जो दो अन्य अधिकार विदेशों सम्बन्धों तथा सैनिक संगठन के सम्बन्ध में संघा- 


कि मल 


तरित गयणराज्यों को दिये गये थे वह भी केवल सैद्धान्तिक बन कर रद्द गये | 
गणराज्य इन अधिकारों का उपभोग केवल उसी सीमा तक करते हैँ जिस सीमा 
तक इनके इस प्रकार उपभोग से संघ सरकार की द्वितपूति अथवा उद्देश्यपूर्ति | 


होती हो। दोनों विषयों में संघ सरकार की निश्चित प्रधानता है। वास्तव में संघ 
सरकार के नियंत्रण एवम्‌ नियमन में ही गणराज्यों की सरकारें अपना सैनिक स॑ घ- 
ठन करती हैं अथवा विदेशों से सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं। संघ सरकार 
गणराज्यों की सरकारों को समय-समय पर आदेश तथा निर्देश जारी करती रहती 
है ओर यह आदेश तथा निर्देश गणराज्य प्रशासन के लगभग प्रत्येक विभाग से 
सम्बन्धित हो सकते हैं | वह गणराज्य की मंजि-7 रेप के निर्ण्यों तथा आदेशों 
को भी विलम्बित कर सकती है | 

इन सब्र तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि सांवियत संघ की अंगभूत्त 
इकाइयों की जो स्थिति है वह पाश्चात्य प्रजातंत्रवादी सं घात्मक राज्यों की स घात- 
रित इकाइयों से कहीं अधिक निम्न तथा दीन कोटि की है। यह कदना अ्ररिश्यो:क्ति 


न होगा कि वर्तमान विश्व की शासन प्रणालियों म॑ सोवियत संघीय व्यवस्था सब्च 


से कम सघात्मक अथवा सबसे अधिक एकात्मक है। वाल्टर पेडले (०६० 


7०0]6०9) जैसे लेखकों का तो यहाँ तक कहना है कि सोवियत राज्य एक 


५स्वेच्छाकृत संघ? (768 प्रण०॥) न द्वो कर साम्राज्य (७79॥76) है, जिसका 
शासन मॉसस्‍्को में स्थित सरकार द्वारा होता है परन्तु जिसकी वास्तविक शक्ति 
क्रेम्लिन (78777) में सस्थापरित कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेजिडियम में केन्द्रित है | 


:« अध्याय ६ 
पर ७” कम्युनिस्ट पार्टी 
माक्सवाद राजनैतिक दलों को किसी समाज की वर्ग-व्यवस्था (0288 
")धशा०्घ८(6) का ही प्रतित्रिम्ब (76९८(07) मानता है | जिस समाज में जितने 
वर्ग होंगे उतने ही राजनैतिक दल | इसका कारण यह है. कि प्रत्येक वर्ग के अपने 
विशिष्ट हित होते हैं और इन विभिन्न वर्गों के हितों में आपस में विरोध होता है। 
प्रत्येक वर्ग अपने द्वितों की पू्ि के हेतु राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना अथवा! शासन 
व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना परमावश्यक समझता है और इसके 
लिए प्रजातन्त्र की प्रगति के साथ साथ यह आवश्यक हो गया कि प्स्येक अपने 
को राजनैतिक ढलों में सद्भठित करे | अतः जितने हित उतने ही राजनैतिक दल | 
प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक बक की राजनैतिक दल सम्बन्धी परिभाषा में इसी स्थिति 
का सारांश मिलता है | उसके अनुसार “राजनैतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समुदाय 
“अश्चक्त प्रयलों द्वारा कुछ विशेष सिद्धांतों के आधार पर्‌ 
व६ सब सहमत हों राष्ट्रीय हित की उन्नति के हेत सद्ध हुए हों? | अंतर 
केवल इतना है कि माक्सवाद इस सझुल्पित राष्ट्रीय हित को केवल वर्गाय हित 
. मानता है। माक्संवाद का एक आधारभूत सिद्धांत यह था कि समाज के वर्गों का 
आधार आशिक हित होता है अर्थात विभिन्न आर्थिक हितों के कारण विभिन्न 
वर्गों की उत्पत्ति होती है--जैसे पूँ जीपति और मज़दूर, भूमिपति और किसान | 
यह परस्पर विरोधी वर्ग हैं क्योंकि इनके आर्थिक हित परस्पर विरोधी हैं | अतः 
माक्सवादी विचारधारा यह थी कि विभिन्न राजनैतिक दल केवल उन्हीं सभाजों में 
जन्म लेंगे जहाँ कि विभिन्न परस्पर विरोधी आर्थिक वर्ग पाये जाते हों जैसा कि 
आयः पारचात्व प्रजातन्त्रवादी देशों में है | 

सोवियत राज्य एक वर्गहीन समाज की धारणा पर आधारित है। वर्ग- 
विहोन समाज साम्यवाद की मूलभूत घारणा है। यद्यपि सोवियत समाज में भी 
मजदूर, किसान तथा बुद्धिजीवी ((7०!|९८४०७]७) यह तीन वर्ग पाये जाते हैं परन्तु 
इन तीनों के हितों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, जिसका कारण यह है 
कि यह तीनों हीं वर्ग श्रमजीवी हैं, कोई किसी का शोषण करके अपनी जीविका 
नह चलाता | यह तीन बर्य होते हुए भी एक हैं | इन तीनों को संयुक्त रूप से 
परद्दारा व कहां जाता है।' अतः सोवियत समाज में परस्पर विरोधी आर्थिक 
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द्वित तथा उनसे उगन्न विरोधी बगों के न होने के कारण यह कहा जाता है कि 
वहाँ एक से अधिक राजनैतिक दल सज्ञटित किये जाने का कोई आधार नहीं है । 
झतः सोवियत राज्य में कम्युनिस्द पार्टों है हिसका पूरा नास सोवियत सन्च की 
कम्युनस्ट पार्टी (ऑॉल्शेविक)' हैँ एकमात्र गाजनेतक दल है, जो कि अपने 
को सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधि हं!ने का दावा करता है और जो कि १६१७ से 
सावियत शासन प्रणाली का सज्चालनन कर रहा है | इसके अतिरिक्त श्रन्य किसी 
दल का सब्नठित कया जाना सोवियत सद्ढछ में वजित है। यह उल्नेखनीय है कि 
सोवियत संविधान स्व्रय॑कम्युनिरद पार्टी को मान्यता धदान करता दै। उसकी 
घारा १९६ में कहा गया है कि “श्रत्यन्त ह्वी जाग्रत श्र क्रियाशील मज़दुर तथा 
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प्रमुख लोते है सटे लिंन वहूये कम्पुनस पाते के पपरतः स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी को प्रघाननाः पर बल देने हुए 
क्न बार यह बा दत्त क्या कि ४9प्मोत्द्रर सह मं हेह न्द्ना दा पनानकृत्व 
का साम्राज्य है दिए एपदी के लग ता का भो राजनैतिक अथवा, 
सकदनालक (ठइटमा भरकर 0 ली 3: 22 57) ० इतल इतने काइ सुचदल [2 पड निक रूसा 







सोवियत राजनैति व्यवस्था का एक-दललीय होनः ही महत्वपूर्ण नहीं वरन्‌ 
यह भी उल्लेखनीय है कि यह दल बड़ा सुन्नउित, अनुशासन बद्ध, सुदृढ़ तथा 
एकीकृत है | अ्रतः पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद फेलाना या स्व॒तन्त्र उपदलों, 
वर्गों अथवः उम्ुदायों का सज्ञटन करना या अन्य किसी प्रकार के भी प्रथकता- 
वबादी, साम्प्रदायिक अथवा विभक्तवादी प्रयत्न अ्रथवा कल्पना को सहन नहीं 
किया जाता | उसका बड़ी कठोरता एवं निदयता से दमन कर दिया जाता है। 
निस्‍्सन्देह पार्टी नियमों में सदस्यो को यह अधिकार दिया गया है कि वह पार्टी 
की समभाशओ्रों (7660728) में किसी भी कायकर्ता की आलोचनः कर सके । साथ 
ही पार्टी की आन्‍्तरिक व्यवस्था भी जनतन्त्रीय बनाने की चेष्टा की गई है जिस 
को अँग्रेजी में 4976/ 027ए-0०7०८०८ए कहते हैं | प्रत्येक पार्टी-सदस्य को 
यह अधिकार दिया गया है कि सम्पूर्ण पार्टी की बैठक अथवा उसके किसी सह्न- 
ठन की बैठक में वह पार्टी नीति सम्बन्धित प्रश्नों पर स्वृतन्त्रतापूवक विचार- 
विमर्श तथा अपने मत प्रकट कर सके | परन्तु सदस्यों के इन अधिकारों पर अनेकों 


हैढा 
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सीमायें लगा दी गई हैं जिनसे यह अधिकार सारहीन हो जाते हैं। उदाहरणार्थ 
तथ्यात्मक (8०प०)) और सकारात्मक (607877८0ए6) तथा वर्गात्मक ([(90- 
६0०॥४)) ओर नकारात्मक आलोचना में भेद करके आलोचना का क्षेत्र बहुत ही 
संकुचित कर दिया गया है | पार्टी नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्सी 
नीतियों के ऊपर विस्तृत विचार विमर्श इस प्रकार होना चाहिये कि नगण्य अल्प- 
संख्यक पार्टी के बहुसंख्यक वर्ग पर अपनी इच्छा लादने का प्रयत्त न कर सके,या . 
पार्ट में साम्प्रदायिक समुदायों ((808078] 87078) की स्थापना करने का 
कोई प्रयत्न न कर सके क्योंकि यह पार्टी एकता के लिये ध्वंसकारी होते हैं, तथा 
पार्ट में विभाजन करने का कोई प्रयास न कर सके क्योंकि यह सवहारा अधिनाय- 
क्तव को शक्ति तथा सामथ्यं (८70प7०॥००) के लिये घातक है। दल में जो वाद 
विवाद, विचार विमश करने की पद्धति अपनाई गई है उसे साम्यवादी आत्म- 
आलोचनो? (३७-८७६४0०१७०)) कहते हैं जिसका अर्थ है पार्टी के कार्यों में दोषों 
तथा करमियों को छांटना, उनकी निन्‍्दा करना तथा इस बात का प्रयत्न करना 
कि भविष्य में पार्टी की संस्थाओं एवम्‌ उसके अंगों का सज्ञठन इस प्रकार किया 
जाय कि पार्टी उद्देश्यों की पूर्ती हो सके और सोवियत राज्य दृढ़ एवम्‌ शक्तिशाली 
बन सके | आत्म-अआलोचना? की क्‍या सीमा हो सकती है इसका अनुमान त्र्भी 
' हाल ही में हुये कम्युनिस्ट पार्टी की काँग्रेस के बीसवें अधिवेशन में हुये विचार- 
विमश से लगाया जा सकता है | इस अधिवेशन में उस स्टालिन की जो लैनिनकी 
«वैलु के पश्चात्‌ अपने जीवनपर्यन्त अर्थात्‌ १६९१३ तक सोवियत सद्ध में ईश्वर के 
3 प समझा जाता था जो आलोचना की गयी, उसकी प्रत्येक नीति तथा काय 
की बिन शब्दों में निन्‍्दा की गई उसने सारे संसार को आश्रय चकित कर दिया | 
सोवियत शासन ग्रणाली तथा पार्से संगठन दोनों ही 'जनतंजिक केन्द्रीय- 
तावाद? के विचित्र सिद्धान्त पर आधारित हैं। वास्तव में 'जनतांत्रिक केन्द्रीयता- 
वाद? के कारण ही कम्युनिस्ट पार्टी इतनी संगठित तथाएकी-..' 
केन्द्रीयवावाद “7 हो गई है क्योंकि इसमें जनतानिक तथ्य तो नगण्य है, 
केन्द्रीयतावाद ही इसमें प्रधान है | पार्टी नियमों में इस प्रसिद्ध 
जनतंत्रिक केन्द्रीयतावाद? की व्याख्या इस प्रकार की गई है ; 
(१) पार्टी की निम्न से निम्न तथा उच्च से उच्च प्रत्येक प्रमुख सभा 
अथवा सम्रिति का निर्वाचन पद्धति द्वारा स गठन; 
(२) समय समय पर पार्टो की स॒स्‍्थाओं (७0068) द्वारा अपने अपने 
से गठनों (णछुबाा् 05) का विवरण प्रस्तुत किया जाना: 
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(३) पार्टी में कठोर अनुशासन तथा अल्पस ख्यकों का बहुस रूपकों के 
अधीन :४८००८८१८८-*६०५ होना 
(४) पार्दी की उच्च सभाओं (एछ00ए 9०0/65) के नणय उसको निम्न 
सभाओं के लिए पूर्ण रूप से मान्य (90॥78) इोना ! 
इन चारों दिद्वान्तों में अन्तिम सब से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 
'जनत॑त्रिक केन्द्रीयतावाद? की वास्तब्रिक प्रकृति को प्रकट करता है - वास्तव में 
“ “कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन एक सैनिक संगठन के तदनरूप है , जिस ग्रकार 
सेना में अनुशासन का यह एक कठोर निवम द्वोता है किर्बनम्न कोटि के अधिकारी 
अपने से उच्च अधिकारी की आराज्वा का पालन निविबाद करें उनी प्रद्र सोवियत 
संघ की कम्युनिस्ट पार्ट में भी पार्ज के निम्न कोटि के श्ेगों को अपने से उच्च 
कोटि के अंग का पालन करना ही अनुशासन समझा जाता है | इस प्रकार 
पार्टी की सम्पूण सत्ता निम्न धरातल के अंगों में होती हुयी पार्दी के सर्वोच्च 
नेतृमएडल अथवा ग्रेजिडियम में केन्द्रित हो जाती है। प्रेजडियम के निर्णय सत्र 
पार्टी के अंगों के लिए मान्य हैं। उनके विपरीत जाने अथवा उनकी उपेक्षा करने 
का कोई साइस नहीं कर सकता | जैसा कि पैठ सलोन ने लिखा है “पार्टी की मूल 
नीति के सब प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय द्दोने तक ही वाद विवाद कछो प्रोत्साइन दिया 
जाता है। निणुंय होने के उपरान्त प्रत्येक सदस्य इस निर्णय से बाध्य होता है” | 
अपने जन्म से अब तक सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम, इसके 
स'गठन तथा कार्यों में अनेको बार परिवर्तन किये जा चुके हैं। इसका प्रारम्मिक 
, रूप रूसी सामाजिक जनतोन्रिक श्रमिक दल (सिएछछा०7 
का कयुनिल 95069) 6702ठट06 7.8700प7 रिक्वाए) था जिसकी 
पार्दो का इतिहास ीपना १८६८ में उस समय रूस सें स्थित विभिन्न समाजदादी 
समुदायों का संगठन कर के की गई थी | परन्तु शीघ्र ही पार्टी 
में मतभेद हो गये ओर यह दो वर्गों में विभक्त हो गई : एक वर्ग 'मैन्शेविकः 
(|((९॥५४॥८ए३९७) व दूसरा बॉल्शेविक (80[806ए785) कहलाया। १६०५ से १६१७ 
तक दोनों वर्ग पार्टी में प्रशुता स्थापित करने के लिये परस्पर सघर्पमयी रहे | १६१७ 
की क्रान्ति के समय बॉल्शेविक और मैन्शेविकों के अतिरिक्त कई अन्य उदारवादी 
तथा समाजवादी दल भी थे जिनमें सवैधानिक जनतंत्रवादी तथा सामाजिक 
क्रान्तिकारी दो प्रमुख थे। १६१७ की क्रान्ति में इन सब दलों का हाथ था 
और क्रान्ति के उपरान्त जो केरेन्सकी सरकार की स्थापना हुयी वह भी एक 
मिश्रित सरकार थी। परन्तु अक्टूबर १६१७ की क्रान्ति के उपरान्त बॉल्शेविक 
दल ने केरन्सकी सरकार को उलट दिया और स्वयं “राज्य पर अपना एकाधिपत्य 


छः 


अकः 


| वलनन |+।॥.. २७-.-.३५०-.०७५०५५०२०५०७०७७७५०५. गन ००८ 


११२ - सोवियत गणा-राज्य संघ का संविधान 


जमा लिया | अन्य सब दलों का दमन कर दिया गया | ६ माच॑१६१८ को रूसी 


सामाजिक जनतुूंत्रिक भमिक दल (बॉल्शेविक) की सातवीं कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ जिसमें दल का नाम बदल कर “रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बॉल्शेविक)”? कर 


दिया गया | दिसम्बर १६२५ में पार्टी की १७ वीं कांग्रेस ने फिर इसके नाम में 


परिवर्तन किया और तब से यह पार्टी “सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
(बॉल्शेविक)” [ (, 7, 5. ए, (8) ] कहलाती है। १६१८ तथा १६२४ के 
संविधानों में इसका कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु १६३६ के संविधान में 


इसको मान्यता दी गई। यह वास्तव में विलज्षण है क्योंकि पाश्चात्य प्रजातंत्रवादी - 


देशों में कहीं भी संविधानों में राजनैतिक दलों को मान्यता नहीं दी जाती । 
राजनैतिक दलों का विकास संविधान की परिधि के परे होता है| वह संविधान 
का संचालक चक्र! होते हुये भी जिना संवैधानिक मान्यता के रहते हैं । परन्तु 
सोवियत संघ का संविधान कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत संघ के श्रमजीवियों की 
अगुआ मानकर पार्ट के अधिनायकत्व को वैधानिक आधार प्रदान करता है | 
अक्टूबर १६१७ की क्रान्ति के उपरान्त कम्युनिस्ट पार्टी ही सोवियत संघ 
में एकमात्र राजनैतिक दल रहा है । जैसा कि ऊपर संकेत किया गया, वहाँ किसी 
अन्य दल्ल का संगठन किया ही नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी मारक्सबादी 
विचारधारा की अनुयायी है और माकस द्वारा कल्पित 'साम्यवाद? की स्थापना 
सोवियत समाज में करना इसका लक्ष्य है। आरम्म से ही यह एक क्रांतिकारी पार्टी 
थी। अतः इसका विश्वास संवैधानिक अथवा संसदीय संस्थाओं में भाग लेकर 
राज्य में परिवतन करने में न था, वरन्‌ पूंजीवादी व्यवस्था का क्रान्ति द्वारा समूल 
नाश कर, राज्य संस्थाओ्रों पर अपना एकमात्र आधिपत्य स्थापित कर राज्य-शक्ति 
को साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करने के हेतु प्रयोग करना ही इसकी नीति 
तथा विचारधारा रही है। ञ्रतः सोवियत संघ के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, 
सांस्कृतिक, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को कम्युनिस्ट पार्टी नियमित तथा नियंत्रित 
करती है। इसका विरोध करने के हेतु किसी संस्था अथवा दल का संगठन नहीं 


[छा 


किया जा सकता। ऐसे प्रयक्षों को क्रान्तिविरोधी कह कर निदयतापूर्वक उनका 


दमन कर दिया जाता है। यही कारण है कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी 


एक अत्यन्त ही एकीकृत, संगठित, अनुशासन-बद्ध दल है। इसी कारण कुछ 
ठीकाकार सोवियत शासन प्रणाली को एक ऐसा पार्टी अधिनायकत्व? ([)8(ए 
00७/०:8/9) मानते हैं जो कि जनतंत्र से बहुत दूर है । 

कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या निरन्तर घटती-बढ़ती रही | मार्च १६१७ 
४ क्रान्ति के समय बॉल्शेविक दल की कुल सदस्य संख्या केवल २३,६०० थी | 


डे ऋषे7०७ ५ बल संपा- हू 


- अच्छा हिस्था 





रे ड़ पट संख्गा / हे दीन मर की हि ४०३ 
से पार्टी सदस्य संख्या की गतिबिधि स्पष्ट हूं जात॑' है।--- 


१६२१ के उपरान्त सन्‌ शृ६:४ तक पार्ट की सदस्य संख्या के घदने 
का कारण यह था कि इस काल में पार्दी में भारी शुद्धिकरण एपाहुट। किया गया 
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१२४ न घोषियत गण-राज्य संघ का संविधान 


जिसके फलस्वरूप १६२१ में लगभग १७०,००० सदस्य पार्टी से निकाल दिये गये 
१६२२ में भी निर्वासन होते रहे यहाँ तक कि १६२३ में पार्टी की सदस्य संख्या 
१६२१ की अपेक्षा लगभग आधी रह गयी | वास्तव में यह काल पार्टी में बढ़े 
अन्तविरोध (!7-००70०) का काल था। नव-शआर्थिक नीति के बारे में 
पार्ट के विभिन्न वर्गों में मतभेद था। इसके अतिरिक्त सत्ता के लिये १६२४ में 
लैनिन की मृत्योपरान्त स्टालिन, ट्रॉयस्की तथा कोलन्तारी (40]079/) में 
संघष आरम्म हो गया। अन्त में स्टालिन, जो २ अग्रेल १६२२ को पार्टी का 
महा सचिव (5शाश८ 86060977) बन गया था, को विजय हुयी । १६ २७ 
तक ट्रॉट्स्की को पूर्णतया सोवियत राजनीति से अलग कर दिया गया ओर 
वह देश छोड़कर भाग गया। जब २ दिसम्बर १६२७ को पार्टी की पंदरहवी 
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें ८८घ७,२२३२ सदस्यों के ८६८ प्रति- 
निधि ये। कांग्रेस ने स्टालिन के सब कार्यों की संपुष्टि कर दी। तब से 
स्टालिन पार्टी का सर्वोच्च नेता तथा सोवियत राज्य का निरंकुश संचालक बन 
गया और १६५३ में अपनी सृत्युपर्यन्त वही पार्टी तथा सरकार में स्वोपरि 
शक्ति रहा। १६३३ में पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती रोक दी गई और फिर से 
पार्टी सदस्यों का शुद्धिकरण किया गया। १६ रे४ में पार्टी की सन्नहवीं कांग्रेस 
ने पार्टी संगठन तथा उसके नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किये | केन्द्रीय 
मंत्रिपरिषद के निरीक्षण में एक पार्टी-नियंत्रण-आयोग की स्थापना की गई । १ 
दिसम्बर १६३४ को पॉलिट्ब्यूरो के एक सदस्य किरोव ((९॥0₹) की हत्या 
ने पार्ट नेतृमण्डल में सनसनी फैला दी | शुद्दिकरण ने फिर से जोर पकड़ा | 
निरंवर चार वर्षों तक संदिग्ध सदस्यों का निरवांसन तथा बंध (#६९८प्रध०ा) 
पता रहा, लगभग २७०,००० सदस्य इस काल में पार्टी से निकाल दिये 
गये। १६३६ में पार्टी की कुल संख्या १६,२०,००२ रह गई परन्तु युद्धकाल 
में युनः पार्टी सदस्यों की खूब भर्ती हुईं जिसके फलस्वरूप पार्टी की संख्या फिर 
से बढ़ने लगी। होते होते अक्टूबर १६४२ में यह संख्या ६,८८२, १४५ हो गईं । 
सोवियत संघ की कम्युनिर्ट पार्टी एक अत्यन्त ही कठोर, अनुशासन बह, 
संगठित तथा नियमित दल है। पार्टी के नियमों से तनिक भी विचलित होने 
पर तुरन्त निकाल दिया जाता है। समय समय पर पार्टी में 
पार्यी की मदस्यता करण (977४८७) होते रहते हैं | पार्टी में प्रविष्ठ होना भी 
सरल्न नहीं हे। वास्तव में पार्ट की सदस्यता एक गौरव तथा सम्मान का विशेषा- 
बिकार माना जाता है। अतः पार्स के सदस्य बनने के नियम इतने कठिन हैं 
कि प्रत्वेक साधारण ब्यक्ति के लिये उनका हरा करना सम्भव नहीं हो सकता | 


क्ायुनिस्ट पार्टी झ.. * १२६४ 
पार्टी में प्रवेश करने की प्रक्रिया भी बड़ी जख्लि है| यह कद्ा जाता है कि. 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सैनिकों से भी अधिक अंनुशासन- 
ब्रद्ध हैं तथा धर्म प्रचारकों से भी अधिक अपने उद्देश्य के प्रति सरैक तथा भक्त ! 
इसका मूल कारण यही है कि पार्टी सदस्वता में केबल उद्धीं ब्य क्तियों को स्टरीौकार 
किया जाता है जिनकी हर प्रकार से परीक्षा! कर ली जाती है, सदस्य संख्या जान- 
बूक्त कर कम रखी जाती है ताकि अनुशासन में शिथिलता न आने पाये | इसी 
लिये सदस्यता प्राप्त करने के नियम बड़े कठिन हैं। कुछ वर्गों के लोगों को पार्दी 
सदस्वता दी ही नहीं जा सकृती जैसे घुजारी (988), भूमिप्रति ([(ए)०४5) 
पू जीपति इत्यादि | यह आवश्यक है कि पार्टी सदस्यता का अभ्यर्थी (८३::२:72 ८४ 

पक्का माक्सवादी हो तथा पार्टी का कार्यक्रम स्व्रीकार करे [ प्रत्येक सदस्य को 
पार्टी निणंयों का अनुसरण करना, उसकी नीति तथा कार्यक्रम को स्पीआर ऋष्न', 
उसके किसी एक संगठन में काय करना तथा पार्य को कुछ उदस्वताशल्क 
देना आवश्यक होता है | 
सोवियत संघ्र की कम्युनिस्ट पार्टी के नियमों में यह स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि राजनैतिक दृष्यिकोश से अत्यन्त जाशत तथा क्रियाशील मजदूर, 
किसान तथा बुद्धिजीवी मनुष्य ही जो साम्पवाद के प्रति अ्रगादुनिष्ठा रखते हों 
कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता के लिये स््रीकार किये जायेंगे | १८-२० वर्ष की अवस्था 
वाले किसान, मज़दर तथा सेनिक घरानों के नवयुवकों को सरलता से स्वीकार कर 
लिया जाता है। सदस्यता के लिये प्रार्थी की योग्यताओं का अच्छी तरह से परीक्षण 
व्‌ निरीक्षण किया जाता है। सदस्यता के लिये इच्छुक व्यक्ति को एक आरवेदनपत्र 
देना पड़ता है। यह आवश्यक है कि इस आवेदन-पत्र को पार्टी के ३ या अधिक 
क्रियाशील तथा सम्मानित (8000 8870778) सदस्यों को सिफारिश प्राप्त 
हो | केवल उन लोगों की सिफारिश स्वीकार की जाती है जिनके संग अम्यर्थी 
ने किसी पार्टी संगठन में कम से कम एक वर्ष तक काम किया हो ओर जिन्होंने 
उसके काम को स्वयं देखा हो। आवेदन-पतन्र स्वीकार हो जाने पर अम्यर्थी पार्टी 
की सदस्यता के लिये स्वीकृत कर लिया जाता है परन्तु आरम्भ में परीक्षण काल 
(97004007%77 9०7०0) चलता है जो कि अभ्यर्थी की प्रतिष्ठा (४४7७) 
अनुसार एक से पांच वर्ष तक के लिये निर्धारित किया जा सकता है। परीक्षण॒- 
काल में पार्टी के अन्य सदस्य निरन्तर उस पर इष्टि रखते हैं और समय समय पर 
उसके चरित्र तथा व्यवहार संबंधी विवरण पार्टी कार्यालय को देते रहते हैं| अगर 
यह विवरण संतोषजनक न हों तो उसके परीक्षणकाल को बढ़ाया जा सकता है या 
उसके सदस्पृता के आवेदन-पत्र को ही अ्रस्वीकृत किया जा सकता है| इस प्रकार 
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यह काल वास्तव में उसके लिये प्रशिक्षण तथा परीक्षण का काल होता है । परसु _ 
यदि अभ्यर्थी अपने चरित्र तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर देता है कि वह क्‍ 
स्वरार्थी नहीं है, वह साम्यवाद के सिद्धान्तों को ठीक प्रकार से समरूता है, साम्यवाद 
तथा पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा है, मद्यपान इत्यादि व्यसनों से मुक्त है, 
पर्मान्ध नहीं है तथा अपने कर्तव्यों एवम्‌ उत्तरदायित्वों के प्रति जागरक है तो 
उसको पार्टी सदस्यता प्रदान कर दी जाती है | 

प्रत्येक सदस्य को निर्धारित प्रवेश-शुल्क तथा प्रतिमास अपनी आय के 
द्रनुतार मासिक-शुल्क देना पड़ता है| अक्टूबर १६५२ में पार्टी की १६वीं कांग्रेस 
में जो नियम अन्‍्तग्रहित किये गये थे उनके अनुसार प्रत्येक पार्टी सदस्य के 
निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किये गये :-- 

(१) हर प्रकार से पार्टी-एकता की रक्षा करना । इसको पार्टी की शक्ति के 
लिये परमावश्यक मानना; 

(२) पार्टी के निणयों को लागू करने में सक्रिय रूप से संघर्ष करना; 

(३) अपने कार्य को निपुणता एवम्‌ कुशलता से करना, अपनी कार्य 
कुशलता में उत्तरोत्तर उन्नत करना और हर प्रकार से समाजवादी सम्पत्ति को 
सोवियत व्यवस्था का पवित्र आधार मानकर उसकी रक्षा करना तथा उसे 
मुह्द पनाना; 

(४) जन साधारण (0853) से निरन्तर सम्पर्क तथा सम्बन्ध दृढ़तर करना, 
. अमजीवियों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की अरविज्वम्ब संतुष्टि करने का 
प्रयत्न करना; पार्टी के जो मनुष्य सदस्य नहीं हैं उनको पार्टी के निणयों तथा 
नीति के ब्रथ समझाना; 

(४) अपनी राजनीतिक जानकारी (9ज्ञ2767655) बढ़ाने तथा माक्स- 
लैनिन के रिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान आप्त करने की चेश करना; 

(६) पार्टी त्था राज्य के अनुशासन का पालन करना जो कि सब पार्टी 
सदस्यों के लिये समान रूप से अनिवाय है; 

(७) आत्म-आलोचना (इश--लपिलंडाण) तथा वाह्य आलोचना का 
विकास करना, कार्य के दोषों तथा तुटियों का भंडाफोड़ करना तथा उनको दूर 
करने का प्रयास करना; ' 

(८) पार्टी की सब प्रमुख संस्थाओं को यहाँ तक कि पार्टी की केन्द्रीय 
समिति को काम के दोधों, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के हों, से सूचित करना; 

.. (६) पार्टी के समझ सत्य तथा ईमानदारी का व्यवहार करना, सचाई को 
उन अथवः उसे बिकृत (08000) करने का कमी प्रयत्न न करना; 


आ 
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/१०) पार्टी तथा राज्य के युन भेद्दों को अपने लक सामत स्खना और 
राजनीतिक हडिक्रोया ने सतक गहना: 
/११) पदों को नियुक्ति के लिये अमविपों का चुनाव करने मेयारों के निर्देश: 
का प्रालन ऋरदटा | 
संज्ञम म॑ यह इदना चाइय कि ये पार्टी सदस्य से यद् श्राशा की 
जाती है कि वह तने, मन, धन से वधाशक्ति पार्दी की सेबरा कर । न केवल 
माक्स-लैनिन द्वारा प्रतियादत साम्पत्राद बल्कि वत्तमान पार्दी नेतृमएडल के प्रति 
भी उसकी श्रद्धा व निष्ठा अगाढ़ दोनो था इये | $ 
इन कतव्यों के बदले मे वार्दों सदस्पों को कुछ विशेषाधिकार दिये गये 
हैं। विशेषकर सदस्पों को।३) गर्दी क्षो सनाओं ८८४८-३७ में सदस्पों की 


कै भा के मा बाइ जा | बडे ल« अगके. रकक 


है 


कद, 


.. .. आलचना करने, (२) पार्टी कु किसी भी ओग के लिये सदस्यों 
पार्टी सदस्या के कक लक हे त्नृ श 2 ४८ त्र ह यू ये ४ है कक 23 क्र्टे ५ शक, र्फ 
विशेषाधिकार नव्रा।तत्त करने अथवा स्प्रय॑ निवाचित हो सकते, (३ पराद 

की किसो भी संस्था या समिति (चाहे बह केन्द्रीय समिति ही 
क्यों न हा) से प्रश्नोत्तर करने अथवा उनकी कोई वक्तव्य भेजने के दा चार हं ते 
हैं। (४) सरकारो पदों पर नियुक्ति तथा परदोच्नत में उनको थथमिम्हा दो जाती 


है; (५) स्थानोप सोचियत, उतभोक्ता सहकारों सम, भापक संघ इत्यादि संस्थाओं 
के लिये निर्वाचन में साल इंने को एक गेर पार्शे-सदस्य का अपेक्षा उसकी 
सम्भावना श्राधक हा जाता है; (६) इन 'बमिन्न संगठन तथा संस्थाओं के सर्वोच्च 
संचालक मण्डलों (80ए०778 920068) में तो अधिकतर पार्टी के सदस्य हीं 
होते हैं। प्रशासकीय सेवाश्रों में भी पार्टी के सदस्यों की ही प्रश्ता रहती है | 
लगभग सत्र न्यासों (#ए७5), ओद्योगिक कारखानों, मिलों, सामूहिक खेतों 
इत्यादि के संचालक-मण्डलों (80970 ० 6००७) में भी अ्रधिकतर 
साम्यवादो ही होते हैं। संक्षिप्त में कह्ा जा सकता है कि पार्टी के सदस्य जो पार्टी 
के उच्चाधिका रियों को थ्राज्ा पालन करने के लिये वचनबद्ध होते हैं विभिन्‍न क्षेत्रों 
में पदाधिकारी बन जाते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय पार्टी-नीति को सोवियत संघ 
के विभिन्‍न प्रशासकीय क्षेत्रों में लागू करना होता है । 


कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन 


आकार अथवा संगठन के दृष्टिकोश से सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
को एक शक्तिका पीरामिड (छशः्टांउ) कहा जा सकता है। अर्थात्‌ एक 
क्षेत्रीय संगठन उस क्षेत्र के विभिन्न भागों के सब्नठनों से श्रेष्ठ त्था प्रधान होता 
है| इसी प्रकार एक व्यवसाय का सद्भुठन उस व्यवसक््य के विभिन्न विभागों के 
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सक्षठनों से -सर्वोपरि होता है | इस प्रकार होते होते सम्पूर्ण शक्ति पार्टी के केन्द्रीय 
ञ्रैगों अर्थात्‌ केन्द्रीय समिति और उसके प्रेजिडिमय में केन्द्रित हो जाती है। 
पार्य संगठन के सोवियत संघ में दो आधार हैं; (१) प्रादेशिक (6/7- 
६079]) ब्ोर (२) व्यवसायिक (ईप707079) । सत्र से निश्न धरातल पर पार्दी 
के प्रारम्मिक संगठन (एतायक्ाए एथ५ ण४०यं52007) पाये जाते हैं जिनको 
पहले सैल (८०) या च्यूक्लियव (708४७) कहते थे | इनके ऊपर नगभरों, ग्रामीण 
जिलों, क्षेत्रों, प्रदेशों, प्रान्तों, संघांतरित गणराज्यों इत्यादि के सज्ञठन तथा शिखर 
पर अखिल संघीय पार्टी- अंग होते हैं।इन विभिन्न घरातलों पर स्थित पार्यी 
संगंठनों के पारस्परिक संबंध “जनतंत्रिक केन्द्रीयतावाद! के सिद्धांत द्वारा नियमित ' 
होते हैं जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। 
कम्युनिस्ट पार्टी के स्नठन में सब से निम्नकोटि प्रारम्मिक पार्टी सन्ञठनों 
(एलंगदिाए एशाए णठ0॥590/079) को है जिनकी संख्या इस समय लगभग 
३४०,००० है। इनका सन्नठन किसी भी ऐसी संस्था, मिल, 
ग्रारश्मिक पार्टी कारखाने, उद्योगगह, खेत, सहकारी समिति, सैन्यदल (79 
76९१7०7/), स्कूल, कॉलिज, विश्वविद्यालय इत्यादि में किया 
जा सकता है जहाँ पार्टो के कम से कम ३ सदस्य हों । परन्तु इन प्रारम्मिक पार्टी 
सड्ठनों के निर्माण के हेतु संबंधित नगर या जिले की पार्टी समिति की स्वीकृति 
प्राप्त होना आवश्यक है। निश्चय ही विभिन्न प्रारम्भिक सज्भठनों की सदस्य संख्या 
. भिन्न होती है | जो प्रारम्मिक सद्भठन बड़े हैं अर्थात्‌ जिनकी सदस्य संख्या १५४ 
से ऊपर है उन्हें एक सचिव के अतिरिक्त एक काययकारिणी समिति भी जिसको 
ब्यूरो (9प०50) कहते हैं चुनने का अधिकार है। 
प्रारम्मिक पार्टी सक्षठनों के निम्नलिखित कार्य बताये जाते हैं :-- 

(१) पार्टी के नि्ंयों का जनता में प्रचार करने के हेतु जनसाधारण में आन्‍्दो- 
लनात्मक तथा सज्भठनात्मक काय करना; 

(२) पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती करना तथा उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना; 

(३) पार्टी सदस्यों तथा अभ्यर्थियों की राजनैतिक शिक्षा का प्रबन्ध करना | उन्हें 

_ माक्स तथा लैनिन के सिद्धान्तों का न्यूनतम निर्धारित ज्ञान कराना; 

(४) राजनेतिक विभागों की इनके व्यवह्ारिक कार्यों में सहायता करना; 

(५) उत्पादन योजनाञओं की पूर्ति करने, श्रमिक अ्रनुशासन को सुदृढ़ करने इत्यादि 
के लिये मिलों, कारखानों, राजकीय तथा सामूहिक खेतों में जनसाधारण 
की शक्ति को संगठित करना; 

(६) फैक्ट्रियों, राजकीय तथा' सामूहिक खेतों में कुप्रअन्ध तथा ढील (]453(9) 








को रोकने का प्रयत्न करना और इस बात को चेंद्टा करना कि भ्मिकों 
किसानों तथा अन्य भ्रम ५7 के जावन स्तर तथा उनकी संस्कृति में 
उत्तरात्तर उन्नति हो; हु 
(७) श्रालोचना तथा अ्रात्म-ब्ार उत' को भावना तथा दोषों के प्रात सदस्पों में 
असनशालता विकसित करना; 
(८) राज्य के श्रारथिक तथा राजनोतिक जोवन में सक्रिय भाग लेना । 
यह उच्छेशर्नार है कि इन सक्जठनों म॑ सचित्र का पद सतन्न से अंधक 
महत्वपूर्ण होता है । वही इनका काय संचालन (बड़े सुन्जठनों में एक ब्यूरों की 
सहायता से ) करता है। | ० अर उजनकामिर न 
पार्टी सज्धठन में दूसर स्तर पर नगर तथा जिले (शसिट्वांएप्ड) को 
पार्टी समितियां तथा सम्मेज्ञन ' 5 :::::-८- :5' इंतें हैं | पार्थ नियमों के अनुसार 
नगर तथा जिलों में पट्र-त-+ेज्न व में एक बाख्ण्चुलाय 
नगर तथा जिल्लों जाने चाहियें। इन सम्मेलनों में प्रारम्भिक पार्टा सद्जठनों 
कीपार्टीसमितियाँ _ _. -  _  .. ० मत: 
के प्रतिनिधि चुन कर भेजे जात हैं । यह सम्मलन अपना एक 
कार्यकारिणी सर्मिति का नि्राचन करते हैं। इन नगर समितियों “:-:५८८::5' 
तथा जिला समितियों (ह०;०॥४) की बैठक डेढ़ सहने में एक बार द्वोता है। 
यह अपने अपने एक ब्यूरों का चुनाव करती है जिसमें सात से लेकर नो तक 
सदस्य तथा तीन उचिव हंते हैं । इनका काम पार्दी सज्ञग्न का प्रतिदिन का 
कार्य संचालन करना तथा अपने अधिकार ज्षेत्र में स्थित आरम्मिक पार्टी 
संगठनों के कार्यों का निरीक्षण करना होता है। ब्यूरो (9८४०) के सचिवों 
की नियुक्ति की संपुष्टि प्रादेशिक अथवा प्रान्तीय ((&770079) समिति अथवा 
सम्बन्धित गयराज्य को केन्द्रीय समिति द्वारा होनी आवश्यक है। इस समय 
सम्पूर्ण सोवियत राज्य में ५४४ नगर तथा ४८८६ जिले संगठन पार्टी के हैं । 
नगरों तथा जिलों के ऊपर पार्टी संगठन में ग्रदेशों तथा प्रान्तों ((शग7- 
0765) का स्थान आता है | प्रत्येक प्रदेश तथा प्रान्त में पार्टी संगठन का 
सर्वोच्च अंग कान्फ्र स (००ारश/८/४7०६८) होता है जिसका निर्वा- 
मादेशिक तथा. न नगरों तथा जिलों के पार्टी सम्मेलन करते हैं| प्रदेशों तथा 
प्रान्तीय संगम ___.. डर हप सा, 
प्रान्तों की यह कान्फ से (७07/७:/७7८6) एक समिति ((00४07॥7 - 
०० वाप0ात) का चुनाव करती है। यह समर्ति स्वयं एक ब्यूरो (9ण:८४०) 
तथा ३ सचिवरों (७७८८८४०७०४७७) का चुनाव करती है। पार्टी के प्रथम सचिव 
तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी पार्टी के केन्द्रीय संगठन की सिफारिश पर नियुक्त 
होते हैं| प्रादेशिक अथवा प्रान्तीय ब्यूरों में क्षेत्र की सत्र॒ महान विभूतियाँ जैसे 
है 5 
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पार्टी के तीनों सचिव, प्रदेश की कार्यकारिणा समिति का अध्यक्ष तथा अन्य 
महत्वपूर्ण पार्टी . तथा प्रशासन के पदाधिकारी होते हैं । सम्पूर्ण पार्टी संगठन 
(09899: ०7 ँट40) में प्रथम सचिव (9779 562८2/97"9) सब से अधिक शक्ति- 
शाली होता है। १६४२ में सोवियत संघ में ८ प्रान्तीय ([6ल्‍ब4) तथा १ ६७ 
प्रादेशिक (09]280) पार्टी संगठन थे | 
रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य (२, 5, ए, 3, 7२. ) को छोड़ 
कर सोवियत संघ के अन्य १४ संघातरित गशणराज्यों में संघीय पार्टी संगठन के क्‍ 
। समानाक्ष्तर ही पार्टी संगठनों की व्यवस्था की गई है | पार्स | 
संघातरिष ही नियमों के अनुसार प्रत्येक गणराज्य में पार्टी का सर्वोच्च ब्रेग 
कर उसकी कांग्रेस (077 ००78/889) होती है। प्रत्येक गणराज्य 
में यह कांग्रस एक केन्द्रीय समिति (०९००७) ००००7६6७) 
का चुनावे करती है जिसमें ३ सचिवों को मिलाकर ११ सदस्य से अधिक -नहीं 
होते | सचिवों के निर्वाचन की पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा संपुष्टि किया जाना 
आवश्यक है| वास्तव में पार्टी संगठन की सम्पूर्ण शक्ति इसी सर्मात के हाथ में 
केन्द्रित रहतो है ओर इस समिति में प्रथम सचिव (8 86८८४79) सब से 
अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होता है। यह उल्लेखनीय है कि समिति में 
: गणराज्य सरकार तथा पार्टी संगठन की महत्वपूर्ण एवम्‌ प्रमुख विभूतियाँ जैसे 
पार्टी सचिव, मंत्रि परिषद्‌ का अध्यक्ष, सर्वोच्च सोवियत का सभापति, गूह-मंत्रि 
तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रादेशकि पार्टी संगठनों के प्रथम सचिव इत्यादि होती हैं। 
 गणराज्यों के पार्टी संगठन में एक अखिल संघीय केन्द्रीय समिति का भी प्रतिनिधि 
होता हे जो कि गणराज्य के पार्टी संगठन के कार्यों का निरीक्षण करता है। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक गणराज्य में एक पार्टी मरडल (००!॥८४।०7०) भी होता 
हे जिसके कार्यों में पार्टी अनुशासन को ल! गू करना, पार्टी सदस्यों के आचार 
व्यवहार की देख भाल करना, पार्टी से सदस्यों के निर्वासन (७: एप्र8078) तथा 
संगठन में शुद्दिकरण कार्य का निरीक्षण करना प्रमुख हैं | 
पार्टी संगठन का यह एक सामान्य रिद्धान्त है कि पार्टी के प्रत्येक धरातल 
. के संगठन को अपने से निम्न कोटि के संगठनों का नियंत्रण तथा उनके कार्यों का 
: निरीक्षण करने का अ्रधिकार होता है | इस हेतु उच्च आग अपने निम्नतर अंगों 
को समय समय पर आदेश निर्देश जारी करते रहते है| यहाँ तक कि पार्टी के 
निम्नकोटि के संगठनों के पदाधिकारियों की नियुक्तियों की संपुष्टि मी पार्टी के 
उनसे उच्चतम संगठनों द्वारा किया जाना आवश्यक है | 
पार्द संगठन के उच्चतम शिखर पर पार्दी के अखिल-संघीय & थवा 
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केन्द्रीय अंग स्थित हैं जिनमें प्रधान तथा सर्वोच्च अखिल संघीय *कांग्रें” होती 
है| इसका अधिवेशन चार वर्षो में कम से कम एक बार अवश्य 

कल से फ होना चाहिये परन्तु व्यवद्वार में इस नियम का पालन नहीं 
संगठन डैंश्रा है। उदाहरणःथ पार्टी की १७वीं कांग्रेल का अधिवेशन 
१६३४ में हुआ, १८ वीं का १६३६ में | फिर १६३२ तक पार्टी 

कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ । परन्तु १६४६ में अखिल-संघीय-पार्टी 

कांग्रेस का बीसवाँ अधिवेशन १६ वें अधिवेशन के ठीक चार वर्ष पश्चात हुआ 

केन्द्रोय पार्टी कांग्रेस में प्रत्येक गणराज्य को पार्टी कांग्रेस तथा प्रदेश एवम प्रान्त 
की कान्मेंस प्रतिनिधि चुनकर मेजती है। इसमें दो प्रकार के प्रतिनिधि मजे जाते 
हूँ | एक वद जिनको मताधिकार होता है (ए०ध४॥ग8 0०६६०।८७) दूसरे वह जो 
केवल परामर्श दाता (८०४5णॉंघ०९8 १०७३०८४४) होते हैं | केन्द्रीय पार्टी कांग्रेस | 
में भेजे जाने वाले प्रत्येक गणराज्य के प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य” में पार्टी 
सदस्यों की संख्या के अनुसार ही निश्चित की जाती है | कांग्रेस के सदस्यों की | 
संख्या घटती बढ़ती रही है। १६१६ में निर्वाचित केन्द्रोय पार्टी कांग्रेस में केबल 
१०४ प्रतिनिधि ये, श्६३४ में १७वां कांग्रेस मं यह संख्या २१५६ तक पहैंच | 
गई । १६३६ में पार्टी में शुद्धिकरण के कारण श्ष वीं कांग्र स में केवल १५७४ 
प्रतिनिधि ये | 
अखिल संघीय पार्टी कांग्रेस के अ्रधिवेशन पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा . 
बुलाये जाते हैं। अधिवेशन अ्रल्वकालीन तथा गुप्त होते हैं । केवल प्रतिनिधि 
तथा आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकते हैं। इसको कार्यवाई पर पार्टी नेताओं 
का पूर्ण नियंत्रण रहता है। अ्रतः कांग्रेस केवल एक दिखावे मात्र को संस्था | 
रह गई है | जो प्रस्ताव इत्यादि केन्द्रीय समिति द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत किये 
जाते हैं साधारणतया उनको स्व सम्मति से स्वीकृत कर लिया जाता है। इन| 
कांग्रेसों का प्रयोग पार्टी के नये उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की घोषणा करने, पार्टी नीति 
में कल्पित संशोधनों एवं पार्टी के नियमों में परिवर्तनों की घोषणा करने तथा 
पार्ट के नेतृमण्डल में किये गये परिबर्तनों का अनुमोदन कराने के लिये किया| 
जाता है। अखिल संधीय पार्टी कांग्र स के समज्ष पार्टी की केन्द्रीय समिति तथः पार्टी 
का केन्द्रीय-आय-ब्यय परीक्षण आयोग (&एत]प8 0 ०गायघ्छ070) अपने 
अपने कार्यों के विवरण (780075) प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस ही पार्टी की केन्द्रीय/ 
समिति तथा ,आव-ब्यय-परीक्षण-श्र योग (&ए्ठ9708 एठगाणां5छ07) क ! 
निर्वाचन करती है। इसको पार्टी नियमों तथा नीतियों में सैंशोघन परिवधन' 
करने के पूर्ण अधिकार होते हैं। इसके निर्देशों व घोषणाओ्रों को पार्टी के सब 
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निम्न कोटि के अगों तथा संगठनों का पालन करना तथा उनको लागू करनां 
आवश्यक है परन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया गया कांग्रेस तो केवल कुछ 
प्रभावशाली नेताओं के हाथों में कठपुतली की भाँति नाचती है। वही सम्पूर्ण 
पार्टी संगठन एवम्‌ शासन में सत्तारूढ़ रहते हैं । फ 
पार्टी कांग्रेस के अधिवेशनों के अन्तकोाल में पार्टी की केन्द्रीय समिति 
अखिल-संघीय-पार्टी-सम्मेलनों का आयोजन (8]| एग०)0 78097 (00माक्षा- 
८6७) करती है जिसमें स्थानीय पार्दी संगठनों के प्रतिनिधि 
पार्य-सम्मेल़न सम्मिलित होते हैं | पहले इस प्रकार का सम्मेलन वर्ष में कम 
7 सेकम एक बार अवश्य बुलाया जाता था, फिर नियम हो 
गया कि कांग्रेस के अधिवेशनों के अन्तर्काल में कम से कम एक बार अवश्य 
आयोजित होना चाहिये। १६३६ के नियमों ने पुनः इसके वाषिक अधिवेशन 
बुलाये आने की व्यवस्था की | इसके प्रतिनिधि प्रान्तीय, प्रदेशीय, तथा गणराज- 
कीय पार्टी केन्द्रीय समितियों के सदस्यों में से स्थानीय पार्टी संगठनों द्वारा चुने 
जते हैं, इन सम्मेलनों को पार्टी नीति से संबंधित तत्कालीन समस्याओं पर 
विचार करने तथा सदस्यों की पदच्युति कर उनके स्थान पर नये सदस्यों की नियुक्ति 
कर सकने का अधिकार है परन्तु केन्द्रीय समिति के दे भाग से अधिक की नहीं | 
"केवल केन्द्रीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति अ्रथवा पदच्युति को छोड़कर 
कान्फ्रेंस के सब निशुयों का पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना 
आवश्यक है | 9-५४ 
.. पार्टी के नियमों में कहा गया है कि अखिल संघीय-पार्टी कांग्रेस के 
अ्रधिवेशनों के अन्तकांब में पार्टी की सर्वोच्च शक्ति एक समिति में निहित होगी 
जिसका कांग्रेस स्वयं निर्वर्चिन करती है। इस समिति को 
केन्द्रीय समिति पार्टी की केन्द्रीय समिति कहते हैं। वास्तव में केन्द्रीय समिति 
कम्युनिस्ट पार्टी के सम्पूर्ण संगठन में सब से महत्वपूर्ण तथा 
शक्तिशाली है। कांग्रेस के अधिवेशनों के अन्तर्काल में यह पार्टी का सम्पूर्ण 
कार्यसंचालन करती है परन्तु इसका वास्तविक महत्व तो इस बात से है कि 
अपने प्रेजिडियम, कार्यालय (5६८७७7१०७४) तथा स्थानीय पार्टी संगठनों द्वारा 
बह सम्पूण॑ सोवियत संघ तथा संघातरित गणराज्यों की सरकारों पर अपना 
नियंत्रण एवं अधिपत्य रखती है और उनको नियमित तथा निर्देशित करती है। 
पार्टी नियमों के अधुसार केन्द्रीय समिति के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं:-- 
(१) अन्य दलों, संस्थाओं तथा संगठनों से व्यवहार करने में कम्युनिस्ट 
पार्टी का अतिनिधित्व करना; ८ 


कम्यूनिस्ट पार्टो ) पे 
(२) कम्युनिस्ट पार्यी को अनेक संस्थाओं का संगठन तथा उनके कार्यों 
का निर्देशन करना; हर 
(३) उन केन्द्रीय पत्रपत्रिकाओं के सम्यादिकन्मगार्लों की नियुक्ति करना 


जो पार्टी के आधान हों | इसके श्र तिरिक्त स्थानीय संगठनों के पार्दो | कह 
के सम्पादक सण्डलो की भी यह संपु ५४ करनतो है; 

(४) सामाजिक महत्व के कार्यो का आयोजन तथा निर्देशन करन 

(५) पार्टी की जन शक्ति एयम साधनों का निदेशन करना; 





(६) केन्द्रीय पार्टी घनकाव ((छाशतठ) का प्रशासन करना: न । 
(७) केन्द्रीय सर्वोच्च सोवियत तथा अन्य सावननिक्त संगठनों झे कार्बों 
का उनमें स्थित पार्दी समुदायों द्वारा निर्देशन तथा पथ यदशन करना: 


(८) समाजवादी निर्माण काय के लिए पार्दी कामइतांगो ऊ.. नियुक्त 
करना इत्यादि][ 7६ »«  लः ५ 

केन्द्रीय समिति की बैठक छु; मास में कम से कम एक बार अवश्य हानी 
चाहिये | ही रन ही 
“माचे श६ १८ में केन्द्रीय समिति में केवल १५ सदस्य (7767770675) 
तथा ८ अभ्यर्थी (८०००४०४४८७) थे परन्तु धीरे-धीरे इसंकी सदस्य संख्या में 
वृद्धि होती रही। १६ वीं कांग्रेस द्वारा जो केन्द्रीय समिति निर्वाचित की गई थी. 
उसमें १२५ सदस्य तथा १११ अभ्यर्थी थे आर अब बाचसवा कांत्रस द्वारा नवाचत 
केन्द्रीय समिति में कुल मिलाकर ३०० सदस्य हैं। अभ्यर्थियों का चुनाव इसलिये* 
किया जाता है ताकि आवश्यकता पढ़ने पर वह सदस्यों का स्थान अहण कर 
सके | वैसे अभ्यर्थियों को समिति की बैठक में परामश देने का अ्रधिकार होता 
है परन्तु मताधिकार नहीं । केन्द्रीय समिति में केन्द्रीय, गरझराजकीय तथा महत्व- 
पूर्ण प्रदेशों के संगठनों के सचिव, सोदियत संघ की मंत्रि परिषद के यदत्र उद्स्प, 
संघातरित गणराज्यों की मंत्रि परिषदों के अध्यक्ष, सैनिक संचालक मण्डल 
के उच्च नेता, उच्च पुलिस अधिकारी, परराष्ट्र मंत्रालय के प्रमुख पदाधिकारी, तथा 
पार्टी के बुद्धिनीवी विचारक इत्यादि महत्वपूण एवम्‌ प्रभावशाली व्यक्ति सदस्य होते 
हैं। इसके बहुसंख्यक सदस्य ऐसे होते हैं जो पार्टी अथवा सरकार में किसी ७» 
किसी उच्च पद पर. आसीन हों। अतः केन्द्रीय समिति का पार्टी तथा सरकार 
दोनों के लिये महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक दी है| मे 

केन्द्रीय समिति अपने कार्यों के लिये पार्टी कांग्रेय के प्र त उत्तरदायी होत। 
है | यह पार्टी के सब निम्न सन्नठनों के कार्यों का नियंत्रण करता हैं <थ। उनका अपन 
कार्य तथा नीति से भी सूचित करतों रहती है। इसके लिये वह आवश्यक ना, 





११४ ._* सोवियत गण-राज्य संघ का संविधान 


कक 


कि* किसी समस्या अथवा प्रश्न पर निशय करने से पूर्व या कोई नीति निर्धारित 
करने से पूर्व उसे निम्न पार्टी संगठनों के विचारार्थ भेजे। यह पूर्णतया 
इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। पार्दी काँग्रेस के निर्णयों तथा निर्देशों को 
कार्यान्वत करने [के हेतु यह आवश्यक कायवाई करती है। प्रत्येक निम्न पार्टी 
संगठन तथा प्रशासन के अंग के लिये केन्द्रीय समिति के निर्णयों तथा आदेशों- 
निर्देशों का मानना (आवश्यक है। कोई उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं 
कर सकता | 

>केन्द्रीय समिति के अधिकार और काय बड़े व्यापक एवम्‌ विस्तृत हैं। 
इसके अस्तावों तथा निर्णयों से पता चलता है कि राष्ट्रीय आ्राथिक व्यवस्था से 
लेकर पार्टी संगठन, सोवियत संगठन, परराष्ट्र नीति, श्रमिक संघ, सहकारी 
समितियाँ--सोवियत सामाजिक, आधिक तथा राजनैतिक जीवन के पत्थेक क्षेत्र 


. को केन्द्रीय समिति नियमित एवम नियंत्रित करती है। 


परन्तु कुछ लेखकों जैसे टाउस्टर और फेनसड ने यह मत प्रकट किया है 
कि सोवियत पार्टी संगठन में केन्द्रीय समिति भी महत्वहीन होती जा रही है। 


। इसकी सदस्य संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, इसकी बैठक बहुत कम होती हैं- 


, ६ महीने में एक बार। अतः यह एक नीति निर्धारक तथा निर्णायक समिति न 


हि िम-प आद नह 


रहकर केवल एक अनुमोदक सभा (720 जि78 0009) बन गयी | वास्तविक 
सत्ता इसके अपने ही द्वारा निर्वाचित एक मण्डल में चली गयी है जिसको. 


' “प्रेजिडियम कहते हैं और जिसकी सर्वप्रथम स्थापना १६५३ में की गई थी। १६५३ 


से पूर्व यह शक्ति केन्द्रीय समिति की एक अन्य सर्मित जो कि १६५३ में विघटित 


कक ३ ही 


; कर दी गईं थी पोलिट ब्यूरो में केन्द्रित थी । 


पार्ट की शृध्वीं कांग्रेस अथवा १६५२ में केन्द्रीय समिति की दो महत्वपूर्ण 


 समितियों--पोलिटब्यूरो तथा श्रॉर्गब्यूरो (0789ण070)--को विघटित कर दिया 


गया और इनके स्थान पर एक नयी संस्था की स्थापना की गई 

समिति उसको; प्रेजिडिय लिट 5 ] 

की अदा जसकोःप्रंजिडियम का नाम दिया गया। पोलिट ब्यूरो के काय 
तथा अधिकार नव-निर्मित प्रेजडियम को और आगब्यूरो के 


| 


 >हू-स्थत सचिवालय (६६८०४४४००) को इस्तान्तरित कर दिये गये। नवनिर्मित 
 प्रेंजिडियम में २४ सदस्य (ो एटा) तथा ११ स्थानपन्न सदस्य (४|67- 
: गरश8 ग्राशां29) चुने गये थे | सम्भवतः ऐसा करने में सोवियत नेताओं का 


उद्देश्य पार्टी संचालक अथवा नेतुमएडल को अधिक विस्तृत करना था क्योंकि 


_ इस समय पोल्लिव्ब्यूरो में केवल १० सदस्य तथा ३ अभ्यर्थी (८४४0702/89) 
थे जब कि प्रेजिडियम . में ३६ सदस्य रखे,गये | परन्तु यह प्रयोग अधिक दिन न 


हे 
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चल सका। जैसे ही स्टालिन की झन्यु हुई सोवियत नेताओं में शक्त के लिये 
आपया-बारी पड़ गई। पृत्रवर्ती पेलिदबपर के सदम्प अपनी स्थित के लिये 
चिन्तित हो उठे। अपने गुट को सुदृढ़ बनाने के लिये बढ़ एवं इस हुए आर 
स्टालिन की मृत्यु के २४ घन्‍्टे के अन्दर ग्रेजिडिप्म का आकार रुक सदनए तथा 
११ स्थानापन्न सदस्यों से घटा कर १० सदस्व तथा ४ स्थाना-न्न सदह्प्र कर जिया 
गया। अभी हाल ही में पार्टी की बीसबीं कांग्रेस ने जिस कन्द्रीय सार्मात का 
चुनाव किया उसके प्रेजिडियम में भी केवन्न ११ सदस्पों को थे पा को र 
केन्द्रीय समिति का प्रेजेडियम समिति का एकल्स्थायों अंग है 
अपार बहुत छोटा है। इसके सब सदस्य पार्दी के प्रदुख तथा ग्रह 
हैं| सोवियत सरकार पर भी उनका प्रत्यज्ञ अधियत्प रहता दै क्योंकि शनन के 
सब उच्च पर्दों पर यही लोग आर्सीन रहते हैं! प्रेजडिदम के अ्रवक्ार «। बड़े 
विस्तृत तथा व्यापक हैं| इसको वह सब अधिकार प्राप्त हैं जे इसके पृथज गालिट 
ब्यूरो के ये। शासन संगठन तथा पार्टी संगठन दोनों में ही पोलिब्ब्यूरो सर्व- 
शक्तिशाली था| राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सोवियत जंबन के प्रत्येक 
क्षेत्र को वह अपने आदेशों ओर निर्देशों द्वारा नियमित करता था। आन्तरिक 
तथा विदेशी दोनों ही ज्षेत्रों में नीति निर्धारण करना इसी का काय था । प्रत्येक 
कार्य के लिये सोवियत सरकार पोलिट्ब्यूरों का द्वी मुँह तकती थों। सरकार तथा 


पार्टी दोनों संगठनों के सदस्यों के लिये यह आवश्यक या कि बह 7 


| 
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श्रादेशों का अनुसरण करे । इसके सत्र सदस्य शासन के उच्च पदों पर आसीन _ 


होते थे और पार्टी के प्रमुख नेता | वास्तव में यह कहने। अतिश्योक्ति न होगा 
कि सोवियत शासन प्रणाली तथा पार्टी संगठन दोनों का ही पोलिय्ब्यूरो संचालक 
मंडल था। अब वह स्थान केन्द्रीय समित्रि के प्रेजिडियम का हैं। अतः यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोवियत संघ को राजसत्ता पार्टी की केन्द्रोय 
समिति के प्रेंजिडियम में ही निहित है | यह्द प्रेजिडियम ही प्रशासन को आदेश 
तथा निर्देश समय-समय पर जारी करता हैं। राष्ट्रय तथा आतर्राष्ट्रीय नौतियों 
को निर्धारित करता है तथा अन्य प्रकार से सोवियत जीवन की गतिविधि को 
नियमित करता है । 


कम 





१ ६ श्ह्‌ में पोलिट ब्यूरो तथा आग ब्यूरो के साथ साथ पार्दी की केन्द्रीय कपकाभक क्‍ 


समिति ने एक सचिवालय (86८८४) की भो स्थापना के थी। उस समय 
इसमें एक महासचिव (5608४४7५ (>ह0हा9 तथा ५ अन्य 
सचिव रखे गये ये। इसको स्थापना का उद्देश्य वह था कि 
यह केन्द्रीय सम्तित तथा उसकी दी इय्सनिलियों --रोलिस्क्टर 


घतचिवादलय 


१३६ «४ सोवियत गण-राज्य संघ का संविधान 


तथा आगर्गब्यूरो--के नियों को कार्यान्वित कराये तथा उनके आदेशानुसार 
अपना कार्यसंचत्नन करे। परन्तु १६२२ में स्टलिन के महासचिव के पद पर 
आसोन हो जाने के उपरान्त सचिवालय की स्थिति, उसके अधिकार तथा कर्त॑ब्यों 
में महान परिवतन आ गये | यह केवल पार्टी का कार्यकारिणी अंग ही नहीं रह 
गया वरन्‌ संघातरित गणराज्यों, स्वायत्त गणराज्यों तथा अन्य इकाइयों की 
केन्द्रीय सम्रितियों के साथ संघीय केन्द्रीय समिति के कार्यों का समन्वय करना तथा 
उनमें सामज्स्यता स्थापित करना, पार्टी के विभिन्न अंगों जैसे पोलिट्ब्यूरो, 
आ्रागड्यूरो, पार्टी-नियंत्रश आयोग (0807 (00700 (0०ण्ा्ांड्श०7) इत्यादि 
में परस्पर तथा इन अ्रेशों का पार्टी केन्द्रीय समिति से सम्पक तथा सम्बन्ध स्था- 
पित करना भी इसके प्रमुख काय हो गये | वर्तमान काल में यह इतना महत्वपूर्ण 
हो गया है कि इसको 'प्रेजिडियम? के “आंख और कान” कहा जाता है | 
सचिवालय का संगठन तथा इसके कार्य निरन्तर परिवर्तनशील रहे हैं| 
समय समय पर इसका पुनः संगठन होता रहा है। कुल मिला कर इसमें एक 
महासचिव (56८४7 (छा८०) तथा ४ अन्य सचिव होते हैं, जो सब के 
सत्र पार्टी के उच्च नेता तथा प्रशासन के प्रमुख अथवा सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं | 
इसका महासचिव पोलिट ब्यूरो तथा आर्ग ब्यूरो दोनों का सदस्य होता था ताकि 
वह दोनों में समन्वय स्थापित कर सके | स्टालिन तो पार्टी सचिवालय का महा- 
सचिव होने के साथ मंत्रि-परिषद का भी अध्यक्ष था | परन्तु स्टालिन की मृत्यु के 
» उपरान्त यह दोनों पद अलग कर दिये गये। आजकल क्र॒श्चेब पार्टी के महा- 
सचिव हैं ओर बुलगानिन मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष | दोनों पार्टी प्रेजिडियम के 
सदस्य हैं | 
१६४८ में सचिवालय कई विभागों में विभक्त था: (१) श्रमिक संघ तथा 
कोमसोम्ोल (नवयुवक पार्टी वर्ग) विभाग, (२) मूल उद्योग (6०ए० 4700७- 
065) विभाग, (३) कृषि विभाग, (४) नियोजन, वित्त तथा व्यापार विभाग, (४) 
विदेशी विभाग, (६) सैनिक विभाग; (७) प्रोपेगएडा विभाग, (८) हल्के उद्योग 
विभाग, (६) यातायात विभाग, (१०) प्रशासन विभाग, (११) विशेष विभाग । 
ही १६२२ में जब से स्टालिन महासचिव के पद्‌ पर आसीन हुआ सचिवालय 
की शक्ति निरन्तर बढ़ती गयी और वह उत्तरोत्तर महत्वपूण होता गया । जैसा 
कि दाउस्टर लिखता है “संगठन तथा व्यक्तत्व के संगम ने एक नया राजनैतिक 
समिकरण उप््थित किया? | नित्यप्रति के संगठन तथा प्रशासनात्मक कार्यों का 
ग्राम बह हुआ कि सचिवालय पार्टी के केन्द्रीय अंगों का निरीक्षक हो गया, 
स्पानीय पार्टी संगठनों तथा पदाधिकारियों के सम्पर्क में आया तथा इस स्थिति 
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में हो गया कि उनके कार्यों की देखभाल तथा नियंत्रण कर सके। जैसे जैसे 
सचिवालय का विकास हुआ यह केन्द्रीय समिति के विभिन्न आप का भी समन्वय 
करने लगा, उनमें सहयोग तथा सम्पक स्थापित करने लगा तथा समस्त पार्टी के 


ख् 


कार्यो का एकीकरण करने लगा! श्हप२ मे आग ब्यूरो के विघटन के उपरान्त 
इसके कार्य भी सचिवाज्य को हस्तान्तरित कर दिये गये थे! अतः अब यह 
केन्द्रीय समिति के अनेकों विभागों का भी निरीक्षण करता है। इतना ही नहीं 
सचिवालय पार्टी तथा प्रशासन के प्रमुख पदों के लिये अभ्यर्थियों की भी सिफारिश 
करता है, कुछ निम्न कोट के पदों पर तो यह स्वयं ही नियुक्ति कर देता ै, तथा 
पार्टी नेतुमए्डल के निरयों को लायू कराता है। इस प्रकार अपने संगठन तथा 
कार्यों व अधिकारों के कारण सचिवालय पार्टी संगठन के महत्वपूर्ण तथा प्रभाव- 
शाली अंगों म॑ं से एक हो गया है | ल 

पार्टी नियमों के अनुसार पार्टी काँग्रेस एक आय-व्यय-परीक्षुण आयोग 
((शापग 2ैप्रशांपाह (07रञ्रांइआ07) का भी निर्वाचन करती है । यह अधिक 
महत्वशाली अग नहीं है। पार्टी नियमों के अनुसार इसके दो 
658 मी प्रमुख काय हैं। (१) पार्टी के केन्द्रीय अंगों में कार्य की कुश- | 
लता एवम्‌ गतिविधि तथा केन्द्रीय ससिति के सचिवालय की _ 

सज्ञठनात्मक अवस्था का निरीक्षण तथा उसकी देखभाल करना और (२) पार्टी 
की केन्द्रीय समिति के घनकोष (6४5००) वथा उसके द्वारा किये गये कार्यों | 
(००४/9०५७६७) का निरीक्षण तथा उनकी देखभाल करना। आयोग का*«। 
अध्यक्ष पार्टी काँग्रेस के समजझ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें पार्टी के | 
वित्तीय मामलों तथा पार्टी के आकार और उसकी कुशलता सम्बन्धी समस्याओं 
पर प्रकाश डाला जाता है। "6 
सोवियत सद्ड' की कम्युनिस्ट पार्टी के सज्ञठन में इसके मूल अंगों के | 
अतिरिक्त कुछ सहायक श्रेग (2६5४४7ए ०8०78) भी हैं जिनकी विशेषता यह /£ 
है कि यह नवयुवकों तथा बालकों के सक्वठन हैं और इनकी | 
अखिल संघीय सदस्वता में निश्चित आयु वाले युवक तथा बालक ही प्रवेश 
की कें४४8 (० कर सकते हैं। यह तोन पकार के हैं :--(१) कोमसोमोल (९०-. 

आप) 77050770!5, (३) पॉयनियरस (77ए5ट८थ८४७9), तथा (३) 

अक्टूबरिस्टस , (000000789) | कोमासो|मोलू, जिसको अखिल 

सट्डीय साम्यवादी नवयुवक सच्छ कहना चाहिये, एक ऐसा सनज्ञठन है जिसमें १४ 

वर्ष से २६ वर्ष तक की आयु वाले युवक तथा युवतियाँ सदस्य हो सकते हैं। इसकी 

सर्वप्रथम स्थापना १६१८ में हुयी थी। यह सल्भनठन कम्युनिस्ट पार्टी से अलग 
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परन्तु उसका सहायक है। आरम्भ में इसमें कुल २२,१०० सदस्य थे परन्तु यह 
संख्या निरन्तर,बढ़ती रही। एक ही वर्ष में यह संख्या ६६,००० हो गई और 
अ्रक्टूबर १६२० में ४८०,००० परन्तु १६२१-२२ में यह सद्भठन कुछ निबंल हो 
गया ओर इसके सज्भठन को फिर से सुहृढ बनाने का प्रयास किया गया | परि- 
णामस्वरूप १६२४ में इसकी सदस्य संख्या ४००,००० हो गई | मार्च १६४६ में 
कोमसोमल में कुल ६२८३,२८६ सदस्य थे और १६३२ में यह संख्या १६० लाख 
से भी अधिक हो गई थी | 
«« कीमसोमोल का शड्धठन कम्युनिस्ट पार्टी के सद्ठन के ही समान होता 
हे | सब से निम्न धरातल पर मिलों, कारखानों, खेतों, स्कूलों तथा अन्य राजकीय 
संस्थाओं में स्थित प्रारम्भिक (तगा॥7ए) सल्भठन होते हैं जिसमें कम से कम ३ 
हि सदस्य अवश्य होने चाहियें | दस से कम सदस्यों वाले सद्भठन में एक सचिव 
चुना जाता है। बड़े सक्भठनों में एक ब्यूरो अथवा कार्य कारिणी समिति का चुनाव 
होता है। यह प्रारम्भिक सज्ञठन नगर या जिले केकोमसोमोल सक्भठनों के निरीक्षण 
में कार्य करते हैं | नगर अथवा जिले के कोमसोमोल सज्भठन में एक समिति होती 
है जो एक ब्यूरो तथा सचिवों का निर्वाचन करती है | इनके ऊपर प्रादेशिक तथा 
गणराजकीय सन्ठन होते हैं ओर सब से ऊपर सच्चीय अथवा केन्द्रीय कोमसोमोल 
. सज्ञठन । केन्द्रीय सज्नठन में एक केन्द्रीय समिति जिसमें १६४६ में १०३ सदस्य 
तथा ४७ अभ्यर्थी थे, एक नियंत्रण आयोग (00700 (0०ण7ांडञ०7) जिसमें 
० ३१ सदस्य होते हैं, ११ सदस्यों का एक ब्यूरो, ५ सचिव तथा एक विशाल सचि- 
वालय प्रमुख अ्रेग हैं। इनके अतिरिक्त एक अखिल सच्चीष काँग्रेस भी ३ वर्ष में 
एक बार बुलाई जाती है जो नियमों के अनुसार कोमसोमोल सक्षठन की सर्वोच्च 
संस्था है | काँग्रेस के अधिवेशनों के अन्तर्काल में केन्द्रीय समिति ही नीति निर्देशन 
करती है | नियंत्रण आयोग वजट, पदाधिकारियों तथा निर्णयों के लागू किये जाने 
का निरीक्षण करता है। समस्त सज्ञठन में महा सचिव (सपझछ 500८७४०ए) 
सब से अधिक शक्तिशाली होता है | 
कोमसोमोल सज्ञठन के निम्नलिखित काय हैं :--(१) अपने सदस्यों की 
<अजनैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना; (२) पॉयनीयरस तथा अन्य समुदायों की 
राजनैतिक शिक्षा का प्रबन्ध करना; (३) अपने सदस्यों के लिये सैनिक शिक्षा, 
व्यायाम, खेल-कूदु आदि का प्रबन्ध करना ; (४) सरकार तथा पार्टी के कार्यक्रम 
को ज्ञागू करने में सहायता तथा नेतृत्व प्रदान करना; (४) सामाजिक तथा 
तांस्कृतिक कार्य | ५ 
वास्तव में कोम्सोमोल सज्ञठन का लक्ष्य सोवियत नवयुवकों में साम्यवाद के 
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प्रति रूचि उत्नन्न करना, उसके रिद्धान्तों से परिचित कराना, उनमें देशभक्ति तथा 
पार्ट के प्रति अद्धा की भावनाओं को संहृढ़ करना, उनको अपनी जावी जिम्मेदा- 
रियों का ज्ञान कराना तथा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कुशल तथा कट्टर साम्यवादी 
तय्यार कराना है। लैनिन ने लिखा था कि “नवयुवक सच्च का उद्देश्य अपनी 
क्रियाओं को इस प्रकार आयोजित करना है कि इसके सदस्य निरन्तर सच्चा, 
सज्जठन, शान प्राप्ति इत्यादि द्वारा अपने को नेतृत्व के लिये प्रशिक्षित कर सके । 
यह साम्यवादियों को प्रशिक्षित करता है। शिक्षा-प्रशिक्षा, अध्ययन, पाठन-पठन 
सब का उद्देश्य सदस्यों में साम्यवादी नैतिकता को कूट कूंट कर भरना है? | इस 
प्रकार कोमसोमोल एक ऐसा संगठन है जो पार्टी को सदस्य प्रदान करता है। 
कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जो कोमसोमोल में प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके हों | पार्ट की विचारधारा फैलाने तथा पार्टी को लोकप्रिय बनाने में यह 
बड़ा सहायक होता है। यही कारण है कि सब समाजवादी निर्माण क या तथा 
पार्स के कार्यक्रमों में कोमसोमोल का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक सममक्ता जाता 
है | युद्ध काल में इसने सराहनीय कार्य किया। अनुमान लगाया गया है कि 
१६४३ के प्रथम ६ मास में कोमसोमोल के १००,०० सदस्य ऐसे थे जिनको युद्ध 
में अपनी बीरता के लिये पदक तथा उपाधियाँ पुरस्कृत की गई थीं। १६४४ मं 
इस प्रकार के पुरस्कार लगभग ६००,००० सदस्यों को दिये गये | युद्ध समाप्ति पर 
कोमसोमोल को सोवियत संघ का सर्वोच्च पुरस्कार (]869: &शध्य6) आडेर 
आफ लैनिन दिया गया | यह वास्तव में इसके लिये गौरव की बात थी | 
बालकों के लिये भी दो प्रकार के संगठन आयोजित किये गये हैं : (१) 
पॉयनीयर-संगठन जिसमें £ वर्ष से १६ व्ष तक की आयु वाले बालक ही सदस्य 
हो सकते हैं और (२) लिटिल अक्टूबरिस्ट ([ /६08 (0८६०90- 
४23 अल एं55) जिसके सदस्पों की अवस्था ८से ११ वध होती है । 
पॉयनीयर संगठन की सदस्यता भें इस समय १६० लाख से भी 
अधिक बालक हैं। इसको बाल वर्ग (?07०८४8) कहा जा सकता है। बाल वर्ग 
के प्रारम्मिक संगठन को लिक ( 77) कद्दत हैं। प्रत्येक लिंक में ८ से लेकर १२ 
वर्ष तक के बालक सदस्य होते हैं | ४ लिकों के संघ से ब्रिगैड( 578506)की स्थापना 
होती है | प्रत्येक ब्रिगेड एक पाँच सदस्थीय परिषद का निर्वाचन करती है । यह 
श्रपने कार्य एक कोमसोमोल नेता की देख रेख में करती है इनको लैनिन तथा 
स्थालिन की जीवन-कथाओं, बालवर्ग के साहसी सदस्यों के कार्यों की कहानियों, 
सोवियत सेनाओं की वीरता की कहानियों इत्यादि द्वारा माक्सबाद का प्रथम पाठ 
पढ़ाने का प्रयास किया जाता है । * 


है 7] 
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१४० » सोवियत गण-राज्य संघ का स॑विधान 


पॉयनीयर संगठन की सदस्यता प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि बालक 
को एक कम्युन्रिस्ट पार्टी के सदस्य अथवा दो ऐसे सदस्यों की सिफारिश प्राप्त हो 
जो कोमसोमोले के १ वर्ष तक सदस्य रह चुके हैं। पॉयनीयर ब्रिगेड' की परिषद्‌ 
की सिफारिश एक कोमसोमोल सदस्य की सिफारिश के तुल्य समझी जाती है। 

अक्टूबरिस्ट जिंसको शिशु वर्ग कहा ज्ञा सकता है बाल वर्ग (207०679) 
तथा नवयुवक वर्ग (₹०४75०77०) दोनों के आधीन रहकर कार्य करता है। 
बाल वर्ग ओर शिशु वग दोनों ही का महत्व यह है कि यह सोवियत बालकों तथा 
शिश्ुओ्रों को साम्यवादी युवक बनने के लिये तथ्यार करते हैं, उनको मातृभूमि 
तथा पार्दी के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा का प्रथम पाठ सिखाते हैं तथा उनको सुचरित्र, 
सबल, तथा सुशिक्षित बनाते हैं। 

बाल वर्ग (076०9) की भाँति शिशु वग ((0८८0007503) भी लिकों 
तथा जगेडों में संगठित हैं। प्रत्येक शिशु वर्ग के लिंक (१72) में पाँच सदस्य 
होते हैं जिनका नेतृत्व एक बाल-वर्ग का नेता ([707667 090७) करता है | 
पू लिंक से मिलकर एक समुदाय (27077) बनता है ओर फिर समुदायों के संघ 
से शिशु वर्ग के ब्रिगेड की रचना होती है जिसका नेतृत्व संबंधी कोमसोमोत् 
संगठन का एक नेता करता है| इस प्रकार बाल वर्ग तथा शिशु वर्ग दोनों का 
नवयुवक संघ से सम्बन्ध तथा सम्पक स्थापित रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। 
खेल-कूद, घुमना-फिरना, कह्ानी-किस्से इत्यादि इनके राजनैतिक शिक्षा के प्रमुख 
साधन हैं। अर्थात इनको माक्सवाद की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से न दी जाकर 
अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात का पूर्ण 
प्रबन्ध किया है कि वह देश के बालकों, युवकों तथा शिशुओं के चरित्र तथा 
उनके मस्तिष्क को आरम्भ से ही अपनी विचारधारा के अनुकूल बना सके ताकि 
इसके लिये सदस्यों की कमी न रहे । 


स्विट्ज़रलेंड की शासन प्रणाली 
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अध्याय ९ 
भोगोलिक पृष्ठभूमि तथा विकास 
यरोप तो क्‍या विश्व के किसी भी देश में भौगोलिक स्थिति का राजनीति 
पर इतना अधिक तथा व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता जितना स्विट्ज़रलेंड 


में | यरोप के मध्य में अवस्थित एक छोटा सा देश है | यदि भोगोलिक स्थिति ने 


ग्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में इसका तट्स्थ होना आवश्यक कौ दिया है तो देझ्क के 
अल्पाकार (आ0%! 926) ने तथा पव॑त, पहाड़ियों, नदी-नालों, मीलों तथा 
जल प्रप्रातों के कारण देश के विभिन्न भागों भें विभक्त होने ने स्विट्ज़रलेंड' को 
एक 'राजनैतिक-प्रयोगशाला? (!8908007ए7 ० एणापंव्वा 6:0८7767(5) ज्रुना 
दिया है जहाँ ब्राइस के शब्दों में प्रजातंत्रवादी सिद्धान्तों को यरोप के अन्य किसी 
राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित तथा सतत्‌ रूप से लागू किया गया है। 
जाति, धम तथा भाषा की विभिन्नता ने अनेकों राजनैतिक समस्याओं को जन्म 
दिया जिनका राजनेतिक संस्थाओं के संगठन पर निश्चय ही प्रभाव पड़ा | स्विस 
शासन प्रणाली का सिंद्यवलोकन तथा उसका मूल्यांकन करने में इन सब तत्वों 
का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि स्विस शासन प्रणाली का जो रूप आज हम देख 
रदे हैं वह बहुत कुछ देश की भौगोलिक स्थिति, निवासियों के चरित्र, आर्थिक 
दशा, सामाजिक व्यवस्था तथा ऐतिहासिक परंपरा का ही परिणाम है। 
स्विदज़रलेंड एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल १५,६४४ 
वर्गमील है | इसके अल्याकार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है 
कि इसके पड़ोस राज्य फ्रांस और जमनी इससे १३ गुने बड़े हैं | 
भौगोलिक स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के न्‍्यूयाक (0८७ ०7४) राज्य का 
स्विट्ज़रलंड केवल एक-तिदााई है ओर भारतवर्ष के एक राज्य 
पश्चिमि बंगाल के थ्राघे से यह कुछ ही अधिक है| आकार से अधिक इसकी 
स्थिति (36) महत्वपूर्ण है जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको एक 
विशेष स्थान प्राप्त है। चारों ओर से इसकी सं।मार्ये (90५70976७) यूरोप के 
महत्वपूर्ण देशों से मिली हुई हैं। इसके दक्षिण में इटली है, पश्चिम में फ्रांस, 
उत्तर में जर्मनी तथा पूरब में आस्ट्रिया और लाइटैन्सटीन (]/८0:275/6०) * | 


१ द्वितीय महायुद्ध के पूवे त्विदज रहे ड की धीमा ४० प्रतिशत इटलों को, ३० प्रतिशत 
फ्रान्स की, २० प्रतिशत जमेनी की तथा १० अतिशत आस्ट्रिबा को सीमा से मित्रों इयी थी | 


फाक 


क प्र 
न स्विंट्ज़रलेंड की शासन प्रणाली का 
श्र ; 


' इस प्रकार.चारों ओर से विदेशों से घिरे होने के कारण स्विद्ज़रलैंड समुद्र तट 
विहदीन है| पूर्व से पश्चिम तक इसको सर्वाधिक लम्बाई २२६३ मील है तथा 
उत्तर से दक्षिण तक इसकी सर्वाधिक चौड़ाई १३७ मील है | इस प्रकार स्विटज़र- 
लेंड एक चतुर्मज (१घ४१०]०७:०)) है। कं 
भौगोलिक दृष्टिकोण से स्विदज़्रलेंडः के चार विभाजन किये जा 
सकते हैं :-- 
€> ञ्रेर 

(१) आल्पस पहाड़--यह पहाड़ स्विटज़रलेंड के मध्यम, दक्षिणी तथा पूर्वी 
भागों पर आच्छादित हैं, तथा देश के लगभग है भाग को ढक लेते हैं । यह सम्पूर्ण 
पहाड़ी प्रदेश बड़ा सुन्दर तथा रमणीक है। मीलों, भरनों, नदियों, वनों तथा .. 
हिम-आच्छादित परव॑तमालाशों से युक्त यह देश “यूरोप का क्रीड़ास्थल! बन गया 
है जहाँ प्रत्येक वर्ष हज़ारों विदेशी सैर सपाटे, वायु परिवर्तन, तथा मनोरंजन के 
लिकेजाते हैं ओर इसी कारण यात्रियों का उद्योग (॥0ए0779 77906) स्विदज्ञर- 
लैंड का एक प्रमुख उद्योग माना जाता है जिससे इसको काफी आय प्रति वर्ष 
होती है। १६१२ में स्विट्ज्ञरलेंड में ३५८४ होटल तथा भोजनालय थे जिनका 
मुख्य उद्देश्य ही विदेशी यात्रियों को आकर्षित करना था। इनकी कुल आय उस 
वर्ष ५,०००,००० डालर थी। आल्प्स पहाड़ में ४ बड़े अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के खोत 
भी हैं--राईन (रि!778), डेन्यूब ([090706), पो (0) तथा रोन (२४०१०) 
जो कुल मिलाकर अपने उद्गम स्थल से समुद्र तक के रास्ते में १० विदेशों से 
होकर गुज़रते हैं अथवा उनकी सीमाश्रों को छूते हुये जाते हैं । 

(२) जूरा प्रदेश (]7079 ॥)800)--फ्रांसीसी सीमा से मिला हुआ यह 
प्रदेश स्विट्ज़रलेंड के दक्षिणी-पूर्वी भाग से लेकर उत्तरी-परश्चिमी माग तक गया 
है। यह राष्ट्रीय भूमि का लगभग १० प्रतिशत भाग है| यहाँ भी पबंतमालायें . 
पाई जाती हैं परन्तु वह काफी नीची हैं| सबसे ऊँची चोटी मॉन्ट टेन्डर (०7 
०70६) है जिसकी ऊँचाई ५१,५०० फीट है। 

(३) प्लेयो क्षेत्र (0]80620 २०४४०7)--आल्पूस पर्वत तथा जुूरा प्रदेश 
के मध्व प्लेगो अथवा स्विट्ज्ञरलेंड की घाटी का यह क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ 
तथा सम्पन्न है। इसमें देश का लगभग ई७ भाग आ जाता है। इसकी है 

“ चौड़ाई १५ से बीस मील तक है ओर कृषि तथा उद्योग दोनों ही यहाँ सर्वाधिक 

महत्वपूर्ण हैं । 

(४) शाफहाउस (5८47878७॥)--यह स्विट्ज्रलेंड के २२ संघातरित- 
णान्यों (८७078) में से एक है परन्तु अपनी स्थिति के कारण भौगोलिक दृष्टिकोण 
से इसको स्विट्जरलैंड का एक प्रथक भाग माना जाता है| 
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भौगोलिक पृष्ठभूमि तथा विकास... ७७ 


इस प्रकार स्विद्रज्जलेंइ प्रधानतः एक पहाड़ों देश है | «संयुक्त राज्य 
अमेरिका के विपरीत इसके सबःत्त रत राज्यों (जनको कैन्दन कहते हैं) को सीमायें 
सानव नामत ने द्वाकर प्राक्नतक ई अध्धानत उस ८४४7, नदियों अथवा काले) 
द्वारा निधारित होती है जिनका यहां इ। हल्प है इस प्र > ः गहने (08४0५) 
का एक परिणाम यह हुआ कि देश के जिसन्न भागा मे अधक सहयोग अथवा 
संबंध का सवथा अभाव रहा और स्थानवता 2-५5:७५ को भावना सुदृद रही 
इसी कारण स्विसवासियों में स्थानोय स्वायत्तता,5 - सहित नव न द्रदा, ग्रजातत्र इत्यादि 


भावनाओं की परम्परा मिलतो है। बह एक ऐसा राज्य है जो वसर्देंत्र व सतत्‌ 
गणतंत्र रहा, यहाँ कभी भी राजपद (ग्राणावाट) स्थायत नहीं दुआ । इसके 


अतिरिक्त जात, घम तथा भात्रा के सन्‍्ता से भा इस उतना क्र भोगं।लिक 
विभाजन में योगदान किया | ह 
१६५२ की जनगणना के अनुसार स्विटज़रलेंड की जन संख्या ४८, शर्च७०० 


है। इतनी अल्प संख्या में होते हुये भी इन निवासिग्रों म जाति, धर्म तथा भाषा 
की विभिन्नतायें हैं | इनमें से ७४% जमन जाति के, २१; फ्रोच, 
निवासी ४३ इटठालियन तथा १४ राोमांश जाति के हैं। जमन जाति 
के लोग देश के पूर्वी भाग मे, फ्रेन्च प्रश्चिमों तथा इद लियन 
दक्षिणी भाग में रहते हैं। रोमांश जाति के लाग ग्रौर्सास ((55075) नाम 
के कैन्टन में रहते हैं। जाति विभिन्नता के साथ साथ भाषा की विभिन्नता होना भी 
स्वाभाविक ही है। स्विट्जरलैंड के ५ कैन्टनों में फ्रेंच भाषा भाषियों का बहुमत है, 
केवल १ में इशालियन का (प८ं४०), शेष १३ कैन्दनों तथा ६ अर्घ 
कैन्टनों में जर्मन भाषा भाषियों का । इसी प्रकार धार्मिक विविधता भी पाई जाती 
है | कुल देश के निवासियों में ८ प्रतिशत प्रोटेस्टेन्ट (27006527/), ४१ प्रतिशत 
कैथौलिक, "४ प्रतिशत यहूदी तथा शेष “प्रतिशत नास्तिक हैं । भौगोलिक विभा- 
जन के अनुसार १० कैन्टनों तथा ३ अध कैन्टनों में प्रोटेस्टेन्ट धर्मावल्म्बियों की 
प्रधानता है जब कि शेष ६ केन्टनों तथा ३ अ्रध कैन्टनों में कैधोलिकों को | माषा 
की दृष्टि से ६ प्रोटेस्टेन्ट कैन्टन जमन-भाषी ओर ३ फ्रेन्च भाषी हैं । ७ कैथोलिक 
कैन्टन जमन भाषी, २ फ्रेंच और १ इठालियन भाषी हैं। इस प्रकार जाति के 
विभाजन धर्म से अलग हैं। कुछ जर्मन भाषी थ्ं'ठेस्टेन्ट हैं तो कुछ कैथोलिक | 
यही दशा फ्रेच भाषियों की है। इटालियन अवश्य ही सब के सब कैथोलिक हैं | 
स्विडज्षरलेंड की इन विविघताओं को देखते हुये लॉवेल का यह कथन 
सत्य प्रतीत होता है कि “स्विदज़रलेंड युरोप का भोंगोलिक तथा जातीय केन्द्र 
है जहाँ से नदियों का उद्गम तथा जहाँ पर जाधियों का सम्मेलन होता है?* । 


.« 


१४३ “. स्विदजरेल्रेंड की शासन प्रणाली 


इन सब ॒विविधताशओं के होते हुये भी स्विदज़रलेंड' का एक संयुक्त राष्ट्र के रूप 
में जीवित रहना राजनीति शास्त्र के उस सिद्धान्त का खण्डन करता है जो जाति, 
धर्म, तथा भाषा की एकता को राष्ट्रीयवा के आवश्यक तत्व मानता है। स्विस 
राजनीतिशों के समक्ष सब से गम्भीर प्रश्न यही रहा कि किस प्रकार अनेकताश्रों में 
एकता स्थापित की जाय ताकि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके | इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि स्विस राजनीतिज्ञ इस प्रश्न का बड़ी सफलता से समाधान कर 
सके हैं | किस प्रकार ! इसका उत्तर है स्विस शासन प्रणाली | स्विसवासियों ने 
अपने द्रेश की शासन प्रणाली को इस प्रकार निर्मित किया कि प्रत्येक जाति, धर्म 
तथा भाषा सततंत्रता तथा स्वायत्तता का उपभोग करते हुए भी अपने को 
एक संयुक्त राष्ट्र का सावयविक अग सममकने में गव॑ करे। 
स्विब्ज़रलैंड में भाषा, जाति तथा धर्म की एकता का तो अभाव है ही, 
आधिक दृष्टिकोण से भी प्रकृति की कृपा इस देश पर नहीं है। पहाड़ों से ढका 
परार्िक होने के कारण देश की भूमि का एक चोथाई भाग खेती के 
थक स्थिति अयोग्य है, लगभग ३० प्रतिशत बनों से ढका हुआ है ओर 
६ प्रतिशत मीलों, ग्लेशरों (280७78) तथा बर्फलि मैदानों (570ज्ञ १०05) 
से | इस प्रकार समस्त राष्ट्रीय भूमि का केबल ३६ प्रतिशत भाग खाद्योत्पादन के 
योग्य है| यही कारण है कि खाद्योत्पादन योग्य भूमि के प्रत्येक इड्च को अधिकाधिक 
(7 /00/08|५) जोतने बोने पर भी देश को अपनी खांद्र आवश्यकता (06 
एधपृणगंपश767() का ६०% भाग विदेशों से श्रायात करना पड़ता है । 
खनिज पदार्थों का भी देश में प्रायः अभाव है। सीमेंट, नमक तथा 
इमारती पत्थर को छोड़कर अन्य खनिज पदार्थ जो कि आज के औद्योगिक थुग 
में सवोच्च महत्व के हैं--जैसे, कोयला, लोहा, ताँबा, तेल, तथा अन्य घातुर्ये-- 
यहाँ नहीं मिलते | परन्तु स्विस वासियों ने इन प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना 
अपनी इस्तकला तथा कौशल से किया और ऐसे उद्योगों को अपनाया जिनमें 
खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम ओर कला व कौशल की आवश्यकता अधिक 
होती हो--जैसे घड़ी बनाने का उद्येग, कृषि तथा पशुपालन, ऊनी, सूती व 
रेशमी वस्र बनाने का उद्योग, छोटे छोटे औज्धार, कागज़, विद्युत तथा रासायनिक 
वस्तुओं का उत्पादन इत्यादि | द्बिस आधिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि यहाँ कुटीर अथवा घरेलू उद्योग धंघे अति उन्नत अवस्था में हैं जिनमें 
पुरुष ही नहीं वरंन्‌ स्लियाँ तथा बच्चे भी काम कर जीविकोपाजन कर सकते हैं। 
अतः रेःउडज़रलेंड में बेकारी की समस्या गम्भीर नहीं है और न ही यहाँ के 
नागरिकों में झाथिक असमानताा अधिक है। हाब्सन का कथन था कि घनवानों 
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का धन ओर निर्धनों की निधनता मिल कर प्रजातन्त्र को भ्रष्ट कर देते हैं। स्विस 
राजनीति में यह श्रष्टाकारक तत्व अधिक महत्व नहीं रखता क्योंकि बहाँ पर 
धन का केवल कुछ! ही हाथो में संचय 506 00000 0 नही है| 

रॉबट ब्रुक्‍्स ने स्विस्ज़रलेंढ की भोगोजक, सामाजिक तथा आधिक 
दशाओं से दो राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं :-..- 

प्रथम, एक ऐसे समाज के शासन में जिसमें भाषा, घर तथा जाति के 
अधार पर इतनी अधिक विविधतायें पाई जाती हो तथा जो भोगलक खणडनों 
(00725) के कारण इतना अधिक उविभक्त हो, बह परम अऋावश्टक »दैअ- 
शासन में स्थानीय स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता की व ब्र०' दल मान्यता दो जाये | 
इस आवश्यकता को पूरी करने के लिये स्वृज़रलेंड में संघरात्मक शासन अपनाया 
गया ओर संघातरित राज्यों में भो शक्ति का विकेन्द्रीकरण पाया जाता है । किम 

द्वितीय, यदि अरस्तु (37500:80) का बह कथन सत्य है कि “प्रजातन्त्र 
ऐसे समाज में सर्वाधिक उपयुक्त होता है जहाँ निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि 
तथा पशुपालन हो” तो निश्चय ही स्विदज़रलैंड प्रजातंत्र के लिय एक आदश राष्ट्र 
है। न केवल स्विदज़रलैंड में कृषि और पशुपालन भुख्य व्यवसाय है बरन्‌ सब से 
पड़ी बात यह है कि वहाँ कृषि और उद्योग (ग्रतंपछ्णए) में महान अन्तर नहीं 
हे अर्थात्‌ दोनों में लगे मनुष्यों के चरित्र मं समान आधिक गुण (6०07076 
ए7:४6७) पाये जाते हैं--जैसे अत्यधिक परिश्रम, व्यवहारिकता, चतुराई, प्राशांक्षत 
बुद्धि (:७7760 4708070८) तथा यथा सम्मव सर्वोत्तम वस्तुयें उत्पन्न करने 
को प्रवृत्ति। कृषक तथा कारीगर (8705979) दोनों ही समान रूप से स्विस 
प्रजातन्त्र के पात्र हैं । 


स्विस संविधान का इतिहास 


. जाति, धम और भाषा की विवधताशओं तथा पर्वतीय प्रदेश होने के कारण 
भौगोलिक अथवा प्राकृतिक विभाजनों के होते हुये भी किस प्रकार स्विस राष्ट्र 
अथवा “स्विट्जरलैंड” का निर्माण हो सका, इस रहस्य का भेद हमें इसके इतिहास 
में मिलता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार इन विभिन्न समुदायों को 
अपने अस्तित्व के लिय, अपने अधिकारों तथा अपनी स्वतन्त्रता के लिये संयुक्त 
हो कर संबरष करना पड़ा | जहाँ इन में प्रथककरण के इतने तत्व थे, वहाँ इनको 
संयुक्त तथा एकीकरण करने के भी तत्व थे---सामान्य आदर्श तथा उनकी रश्चा के 
लिये संयुक्त संघर्ष | स्विटजरलेंड' का इतिहास इस सहृष तथा इसके फल स्वरूप 
उत्पन्न एकीकरण का ही इतिहास है। ५ 


तक 


“ . स्विटज़रसेंड की शासन प्रणात्ी 


स्वि्टज़रलेंड की जन्म तिथि १ अगस्त १९६४६ मानी जाती है । इस दिन 
खतंत्र तथा सँप्रमु राज्यों ने अपनी आत्मन्‍रद्षा के लिये एक समन्धि की जिससे 
क स्थायी रच्च! (?श9८0४७) 6०27०) की स्थापना हुईं। यह तीन राज्य 
[४ (१) उरी (055), (२) श्वेज़ (5०7 प्ञ७०),श्रौर (३) अ्रन्टरवाल्डेन ((778/ण्8।- 
|८॥) । यही भावी स्विस सच्च (७फज्नी85 (.076१७:८४४०7) का बीजारोपण था। 
पास्तव में इस स्थायी सद्द' के लिए. “स्विट्जरलैंड” नाम का प्रयोग ही चौदहवीं 
शताब्दि के मध्य में आरम्म दोता है | सम्भवतः यह नाम श्वेज़ (5८0 श्ञए०) राज्य 
के.न्य्न से लिया गया। 

१२६१ से पूर्व स्विदज्रलेंड का इतिहास जातियों के आवागमन का इति- 
हास है | यहाँ के आदिम निवासी केल्ट (८७४०) जाति के थे जिनके दो प्रमुख 
वर्ग थे रेशियन (रि४४6४४75) तथा हेल्वेशियन (ि०0ए९० 
(878) । ध्द ई० पू० रोम के सम्राट जूलियस सीज्र ने इन पर 
आक्रमण किया और लगभग चार सौ बर्ष तक यह्द देश रोम के 
अधीन रहा | २६० ईसवी के लगभग जर्मनी .की एक जाति, अल्मेनियंस (8]]6- 
पाक्ांभ्ा॥) ने इस देश पर आक्रमण किया और तदोपरान्त उनके निरन्तर 
आक्रमण होते रहे | फलस्वरूप पाँचवी शताब्दि के मध्य तक सम्पूण पूर्वी प्रदेश 
इस जाति के आ्रधीन हो गया । यह लोग पश्चिम की श्रोर जिनेवा तक बढ़ आये। 
इधर सवोय (5270५) की ओर से बर्गंडियंस (8पा8६704975) जाति ने आक्र- 
सण किया ओर यह लोग पश्चिमी भाग पर अधिपत्थ हो गये । वर्तमान स्विस 
निवासियों के यही लोग मूल पूंज थे--जर्मनों के अल्मैनियंस तथा फ्रोच के 
वर्गडियंस । 

अल्मैनियंस व्यू टोन (6४०००) जाति के थे जिनके रीति रिवाजों में 
अनेकों प्रजातन्त्रात्मक लक्षण थे, जैसे धरती को परिवार के सदस्यों की संख्या के 
अनुसार बाँट दिया जाना, युद्ध के समय बेता का निर्वाचन, विजित प्रदेशों को 
काउन्टियों में बाँट देना और प्रत्येक कांउठटी का एक निर्वाचित कार्डेंट द्वारा 
शासन; परन्तु काउँट केवल सामन्तों (700[68) में से ही चुने जा सकते थे। 
. इसके अतिरिक्त समाज में, स्व॒तन्त्र तथा “अस्वतन्त्र! में भी भेद किया जाता था । 

छुटी शताब्दि में स्विटज़रलैंड पर फ्रंक जाति (फोथ्यातंड0) ने आक्रमण 

किया और इस देश पर लगभग ३०० वर्ष तक इंस जाति के दो बंशों मैरोवीनियन 

. (शह०राकह्रग 079728/7 536--754 ४, .) तथा कैरोलीनियन ((870- 

छहं॥॥ स्‍097989 754-843 8, 70.) का अधिकार रद्दा। इस काल में शासन 
का अधिकाधिक केन्द्रीकरण हुआ तथा सामन्तवाद पूरी तरइ जम गया। 


खत्म से 
११६१ तक 
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नवीं शताब्दि से नेरहवी शताब्दि तक स्विटृज़रलेंड जमन साझाउप का भार 
रहा । इस काल में सामन्तवाद का विरोध करने के लिये यहाँ. कुछ नगरों का 
विकास हुआ जो चारों ओर दीवार बने होने के कारण ब्राद्य आक्रमण से निडर 
ये | इन दीवारों से सुरक्षित नगरों (क्8त0 लंधंद) के अतिरिक्त कृषकों के 
कुछ जनपदों (८०णाप्रध्7८७) में भी स्वृतस्त्ता की भावना जागत हुई । राबट 
ब्रकस का कहना है कि अपनी स्वतन्त्रता के लिए स्विन्‍ज़्रलेंड इन नगरों तथा 
जनपदों का ही ऋणी है | 
जैसा कि ऊपर संकेत किया गया ऐसे ३ नमरों ने, जिन्‍होंने स्थानीय 
सामन्तों ([,०5६६० (00ए७/ ,0058) से शाही रनों 7757-८5 (पन्‍्वा/छ७) दारा 
स्वतन्त्रता प्रात्त कर ली थी, १२६१ में आपस मे एक सन्धि कर 
3२३१ से के स्दस नह कावीएणरेट्स किए हू स्थाया सच्च ([28772(0७92 
१७३६ तक ५ ट। फ़्टछ 
].0०2०6) आत्म-रक्षा तथा विदेशी आक्रमण की स्थाॉत में 
पारस्परिक सहायता के उद्देश्य से उरी, स्वेज्ञ तथा अ्रन्यरवाल्डन, ३ कैन्टनों ((:७॥- 
+075) द्वारा स्थापित किया गया था। १३१५ में मोर्गार्टन “४6:276७) के 
स्थान पर आस्ट्रिया के सम्राट बय के लेपोल्ड ([0956 ,८0900) को इरा कर 
इस सह ने अपनी सुदृढ़ता का प्रमाण दिया । १३८६ में सेम्पक स्थान पर इन्होंने 
पुनः आसस्ट्रिया को पराजित किया | आस्ट्रिया से निरन्तर संघर्ष चलते रहने ने 
इनकी एकता को बनाये रखने में बड़ी सहायता की | इनकी सदस्य सँख्या भौ 
बढ़ी । १११४ और १३५३ के बीच पाँच ओर कैन्टन इस सल्च के सदस्य बन 
गये--इनके नाम थे ल्युज्ञन (,प८९४7८, !332)%, ज्यूरिक (20705, 35), 
जग (208) तथा ग्लेरस (09705, 352) तथा बने (छश76, 353) 
प्रीस्ट्स लैटर (१३७०) सेम्पक का अनुबन्ध ((0ए९097६ छत 5072८) 
तथा स्टैन्ड् सम्मेलन (१४८१) इस राज्य सद्ब की बढ़ती हुई सुदृदता तथा 
शक्ति के प्रतीक हैं | परन्तु आपसी वेमनस्थ, पारस्परिक अविश्वास व ईर्पा तथा 
गह-युद्ध के कारण समय समय पर इस सह्छः की एकता को ज्ञति पहुँचती रहीं | उदा- 
हरणार्थ १४४२ से १४३० तक इसके सदस्यों में भीपण शह-युद्ध हुआ परन्तु स्टैन्ज़ 
कन्वेशंन (१४८१) ने पुनः राज्य सच्च (०वध्विक्षक्ञां०0) की एकता पर बल दिया 
आऔर इसके फलस्वरूप फ्रीबर्ग (7शं०णह्) और सोलोथन (80]0:0 077) नामक 
दो अन्य राज्यों ने संघ की सदस्यता स्वीकार कर ली। १५४०१ में उत्तरी नगर 
बाज़ेल (8:56) तथा शाफा ह्वाउस (8८027787527) ने संघ में अवेश किया 
और १५१३ में जब अ्रपेंजल (09एथा०८) भी संघ में सम्मिलित हो गया तो 
राज्य संघ ((07८0७४४०7॥) के सदस्यों की कुल संख्या १३ हो गयी 
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सुघरवादी आन्दोलन (रिरवणा॥8007॥ 770ए670॥0) ने राज्य संघ 
की एकता पुनः मंग कर दी और स्विदज़रलैंड में भी अन्य देशों की माँति कैथो- 
लिक तथा प्रोटेस्टेस्ट राज्यों में संघर्ष छिड़ गया। अपँजल के तो दो विभाजन हो 
गये (१४६७) और डाइट ()0-) भी भंग हो गयी । परन्तु तीस वर्षीय युद्ध 
(7फर9 उध्या3 प्ध्व) में स्विट्जरलैंड तटस्थ रहा और वैस्ट्फेलिया की सन्धि 
(४६४ए ० फ्०४०7०॥०, 646) ने इसको जर्मन साम्राज्य से मुक्त कर एक 
खतंत्र व संप्रभुतासम्पन्न राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की । धार्मिक मतभेदों के 
कार्य १७१२ म॑ दूसराव्हयुद्ध यहाँ छिंढ़ गया जिसने स्विस राज्यसंघ को बड़ा 
दुबंल कर दिया | 
अतः फ्रांसीसी क्रान्ति (१७८६) के समय स्विस राज्य संघ (5ज88 
(०7/०१०८४४१०४) केवल एक मौगोलिक संज्ञा (608790708) 65४ ]0"'6880॥) 
गला मात्र था। यद्रपि १३ कैन्टन इसके सदस्य थे परन्तु उनको 
हें अ हट शासन प्रणालियों में प्रचुर विभिन्नता थी । ६ कैन्टन--डरी, 
श्वाइज, अन्टरवाल्डेन, जुग, ग्लेस और अपेंजल--विशुद् 
(0॥72८) प्रजातंत्रात्मक थे । ३ कैन्टनों में--ज्यूरिक, बाज़ेल तथा शाफा हाउस-- 
प्रतिनिधिमूलक प्रजञातंत्रवादी सरकार थीं यद्यपि इनमें मताधिकार बहुत सीमित 
था | शेष चार--ल्युज़न (,ए८०76), बने, क्री बर्ग तथा सोलोथन--कुलीन 
तंत्रात्मक (08227८०7॥68) थे। राज्यसंघ की कभी अपनी कोई स्थायी केन्द्रीय 
सरकार नहीं रही थी। समय समय पर डाइट ()698) के सम्मेलन अवश्य होते 
रहते ये जहाँ राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार विमश होता था परन्तु जो कैन्टन 
बहुमत निर्णय से असहमत हों उन पर वह निणंय लागू नहीं होते थे | प्रतिनिधि 
अपने कैन्टनों द्वारा दिये गये आदेशों (750'7८0078) के अनुसार, ही काय 
कर सकते ये | न कोई संघीय कायपालिका थी न कोई संघीय सेना, न कोई राष्ट्रीय 
नागरिकता थी, न कोई संघीय जनपदाधिकारी वर्ग । रैपड ने लिखा है कि “प्रत्येक 
कैन्टन स्वाधीन था (([8 0श॥ 79४67"), न केवल आन्तरिक संगठन (॥7रध- 
02] ४79०८७:९) के मामलों में ही बरन ऐसे विदेशी मामलों जैसे वाणिज्य नीति 
(८०गललत! एगटए में भी” ।* इसीलिये बहुत से इतिहासकारों का तो्‌ 
यहाँ तक मत है कि इस समय स्विस राज्य नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं | ब्रुक्स 
का कहना है कि इस समय स्विदज्रलैंड का केन्द्रीय शासन आर्टिकिल्स ऑफ 
कनफिड शन? के अन्तर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका के केन्द्रीय शासन से 
भी अधिक शक्तिद्दीन था ।* 
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ऐसी स्थिति में जब १७६८ में उानितिकारी फमीसी +>नओ्ों गेह इपप जप > 
पर आक्रमण किया तो राज्यसंघ की निबलता स्पष्ट हो गयी । विजय के पश्चात 
बदल ये पद फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों ने पुराने राश्यसंघ के स्थान पर एक 
कक गणतंत्र की स्थापना की जिसको हैल्तेटिक रिपब्लिक का नाम 
दिया गया है| इस गणतंत्र के शासन के लगे पैरिस में एक 
संविधान बनाया गया जिसके अनुसार पुराने कैन्दनवार विभातनों की उपेक्षा कर 
तमाम स्विट्जरलैंड को २२ डिपार्मैंट ((00--:६;:८५*६ में विभाजित कर दिया 
गया। एक राष्ट्रीय विधान मण्डल स्थापित किया गया जिसके दो सदनें --ीलेट 
ओर ग्राएड काउ्डंसिल--में क्रमशः प्रत्येक फेन्टन को चार और आठ पतिनिधि 
मेजने का अधिकार दिया गया। सीनेट तथा काउंसिल द्वारा निर्बालित पांच 
सदस्यीय एक ड्ावरेक्टरी ([076८०:७) को कार्यक्रारियों शक्ति सौड्ी गयी। 
प्रत्येक डिपा टर्मट में भी स्थानीय विधान मण्डल की व्यवस्था की गई परन्तु 
राष्ट्रीय हितों का निरीक्षण करने के लिये प्रत्येक में प्रिफेक्ट तथा उपप्रिफेक्ट 
नामक पदाधिकारी भेजे जाते थे। इस प्रकार जैसा कि राज: ब्रक्स ने लिखा है 
“स्विटज़रलेंड जो कि स्थानीय स्वाधीनता तथा स्थानोय संस्थाओं भें सर्वाधिक 
अनेकताओं के कारण सब से निर्बल संघ था एक ह प्रद्यर में अत्यधिक समानता 
केन्द्रित सत्ता तथा नोकरशाही वाले राज्य (प्रंह॥ए पर्माणय। व्लवान्नशथ्ते 
9पा८०ए८ाा०८ 5806) में परिवर्तित हो गया? 
परन्तु हेल्वेटिक गणराज्य केवल नाम मात्र के लिये स्वतंत्र था | फ्रांस ने 
जो सामाजिक, राजनैतिक तथा आशिक सुधार किये थे उनके लिये भी घ्विस बासी 
श्रभी तय्यार नहीं थे। इनके विरोध का दमन करने में फ्रांस ने बड़े अत्याचार 
किये | तमाम स्विट्जरलैंड में अशान्ति ओर विद्रोह फेल गया। 
स्विट्जरलैंड में पुनः शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 
नैपोलियन ने इस्तत्षेप किया और स्विटजरलेंड के ६० प्रतिनिधियों को पैरिस 
बुलाया। फ्रांसीसी प्रम'शदाताओं की सहायता स इनको 
१८०३ से १८४८ प्वव्जरलैंड के लिये एक संविधान रचने का काय सॉँपा 
४० गया | १८०३ में नेपोलियन ने प्रसिद्ध 'ऐक्ट ऑफ मीडियेशन! 
(3०६ 0 १(९०४४६४०7) की घोषणा की जिसने दैल्वेटिक रिपब्लिक का अन्त कर 
नये संविधान को कार्यान्वित कर दिया | इस ऐक्ट के द्वारा छः नये कैन्टन निर्मित 
किये गये--सँट गैलन (58, 08॥]60), ओबन्‍्डन ((जप्रए्रएवैं0), आरागो 
(37982), थरगो (॥'|प्मा४्ट००) टिचीनों तथा वॉड (५४ए०) | इस प्रकार 
कुल मिला कर १६ कैन्टन हो गये | एक संघीय सरकार तथा प्रत्येक कैन्टन की पएथक 


के | 
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सरकार की ध्यवस्था की गई और इस प्रकार नेपोलियन ने प्राचीन राज्यसंघ 
(0०एर००७४४४०7) को पुनर्जीबित (7८एं०6) कर दिया। परन्तु नैपोलियन की 
पराजय (१८६१३) के पश्चात्‌ यूरोप के संयुक्त राज्यों (800 207०७) ने १८१४ 
में स्विस डाइट ([)60) को एक नया संविधान बनाने के लिये विवश किया । यह 
नवनिर्मित संविधान वीयना कांग्रेस (१८१५) ने स्वीकार कर लिया। इसको पैक्ट 
आ्रॉफ पैरिस कहते हैं | वीयना कांग्रेस ने जहाँ एक ओर स्विट्जरलैंड की आन्तरिक 
राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित की, वहाँ स्थायी रूप से इसकों तटस्थ (76009/- 
४६) कर सदैव के लिये हसकी वैदेशिक स्थिति भी निर्धारित कर दी | यह वास्तव 
में इस कांग्रेस का सब से महत्वपूर्ण ओर स्थायी कार्य था। 
पैरिंस पैक्ट ([290६ ०६ 7509) ने स्विंस संघ में ३ अन्य सदस्यों की वृद्धि 
की--वैले (५४]७॥७), न्यूचेटल (९९८०८००६७)) तथा जिनेवा (5676ए०) । यह 
कन्टन अभ तक फ्रांस के आधीन थे। इनके स्विस संघ में मिल जाने से स्विस 
राज्यन्संघ की सदस्य संख्या २२ हो गई। संवैधानिक दृष्टिकोश से यह पैक्ट 
प्रतिक्रियावादी था। इसने संघीय शक्ति को दु्बंल कर दिया और स्थानीय 
स्वायत्तता को श्रधिक महत्ता दी | विभिन्न विद्वानों का मत है कि इस पैक्ट के 
कारण देश के विकास में लगभग आधी शताब्दी का विलम्ब हुआ | 
१८२० में फ्रांस में पुनः क्रान्ति होते ही स्विग्ज़सलैंड में भी उदारवादी 
क्रान्ति का बिगुल बज गया | ६ राज्यों के संविधान तो उसी वर्ष संशोधित हो गये 
शोर उनकी कुलीनतंत्र ब्यवस्था को प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तित 
कर दिया गया। बाज्ेल (8856)) में गाँव तथा नगर वासियों में मतभेद होने 
के कारण बड़ा संघ हुआ जिसके कारण १८३२ में इसके २ भाग कर दिये गये | 
श्प३० से श्ए४८ तक स्विटज़रलैंड में संघर्ष तथा अ्रशान्ति की ही दशा रही । 
संघर्ष का कारण कैन्टनों के मध्य पारस्परिक मतभेद थे | यह मतभेद संवैधानिक 
तथा धार्मिक थे--एक ओर सुधारवादी तथा प्रोटैस्टेन्ट और दूसरी ओर प्रतिक्रिया- 
बादी तथा केथोलिक केन्‍्टन थे | संघीय डाइट में सुधारबादियों का द्वी बहुमत था 
अतः राज्यसंघ को सता उनके हाथ में थी। अ्रन्त में शहयुद्ध छिड़ गया जो केवल 
१६ दिन तक ही चला (नवम्बर १०-२६, श्य८७)। इस युद्ध में राज्यसंघ ((00॥- 
(१०:०४००) की सेनाओं ने कैथोलिक कैन्टनों की सनाओं को पराजित कर दिया | 
युद्ध की समाप्ति पर संघीय डाइट ने यह अनुभव किया कि देश में 
नरक ” आन्तरिक शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के लिये तथा बाह्य 
आक्रमणों का सामना करने के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय 
सरकार शक्तिशाली हो | अतः इस दिशा में शासनप्रयाली में 
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परिवर्तन करने के लिये डाइट ने फरवरी १८४८ में चौदह सदस्यों के एक आयोग की 
नियुक्ति की | लगभग ४० दिन (फरवरी ११ से अप्रैल ८, १८४८) के परिश्रम 
परचातू्‌ इस आयोग ने संविधान का एक प्रारूप तय्यार किया जिस पर प अगस्त 
२ सितम्बर तक विभिन्न कैन्टनों में जनमत संग्रह “7८८८० :८:८८ किया गया | 
जनमत संग में २२ कैन्टनों की कुल जनसंख्या (२,१ ८६,२४८) में से केवल 
१८७,६४० ने भाग लिया। १६६,७४३ ने संविधान के पक्ष में मत दिया, १७, 
८६७ ने विपक्ष में | १४३ कैन्टन इसके पक्ष में थे ६ ई विपक्ष में | नया संविधान 
१२ सितम्बर १८४८ को लायू कर दिया गया | संविधास निर्माताओं के दो-झक>- 
उद्देश्य थे-- (१) एक वास्तविक रूप में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना 
तथा (२) स्विट्ज़रलेंड को एक क्रैन्व्नों के संघ (६8876 0 (१5:८5४8' से 
संबाय राज्य (7८१००) 50008) में परिवर्तित करना जिसके प्रस्टेक भायू_ं... 
नागरिकों को कुछ मौलक अधिकार प्राप्त हों | 

१८४८ के मूल संविधान में तब से आज तक ५० से भी अधिक संशोधन 
किये जा चुके हैं | परन्तु श८७४ का संशोधन एक महान संशोधन था क्योंकि इसने 

संविधान में कुछ मूल परिवर्तन किये | इसको १८७७ का 
३८७४ का पुनरीच्षण पुनरीक्षण (76ए७०7) कहते हैं। वर्तमान स्विस शासन 
प्रणाली का, मूल आधार श्य८ का श्ए७४ में संशोधित 

किया गया स विधान ही है | 

१८७४ के इस मूल सशोधन (76४४४07) में चार विशाश्ं में परिवर्तत «5 
किये गये : (१) शासन शक्ति का अधिका धिक केन्द्रीकरण, (२) प्रत्यक्ष प्रजातंत्र- 
वाद की दिशा में प्रगति, (३) सामाजिक तथा आशिक त्षेत्रों में अधिकाधिक राज: 
कीय इस्तक्षेप, तथा (४) धार्मिक महंतों (०९४८७]७) की शक्ति पर प्रहार और 
उसका हास (७70-०७१८७७४॥) | इस संशोधित संविधान को १६ श्रग्रेल 
१८७४ को जनता तथा राज्यों (087 ६075) के बहुमत ने स्तव्रीकार कर लिया | 
परिणामस्वरूप १८४८ के संविधान की १४ धारायें (2706७) तो बिल्कुल रह 
(80702960) हो गयीं, ४० सशोधित हुयी तथा २१ नयी धाराये अपनायी गयीं | 

किसी भी देश की शासन प्रणाली स्थिर नहीं रह सकती | देश में 
सामाजिक, आथ्िक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति 
होती रहती है| इस प्रगति के साथ साथ देश की राजनैतिक 
प्रणाली में भी परिवर्तत आवश्यक होते हैं। स्विट्जरलैंड में 
पिछले लगभग १०० वर्षों में जिन घटनाओं तथा परिवर्तनों | 
के कारण संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता हुयी वह इस प्रकार थे: 


भोगोलिक्‌ पृष्ठभूमि तथा विकास... “« 
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१८७४ के उपरान्त 
संविधान का विकास 
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(१) ग्रथमन््ौर द्वितीय दोनों विश्व युद्ध, (२) अधिक मन्दी, (३) यातायात के 
साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन, (४) उत्पादन में औद्योगिक (६6०9700- 
2607) क्रान्ति तथा (४) सावजनिक सेवाओं (50८०) 8९"शं००७) की 
ग्रधिकाधिक माँग । 

विश्व के संविधानों में हम देखते हैं कि राजनेतिक परिवतन अनेकों पद्च- 
वियों से लाये गये हैं। सबसे प्रत्यक्ष व स्पष्ट पद्धति तो संवैधानिक संशोधन की ही 
है जिसकी विधि स्वयं संविधान में निर्धारित होती है। परन्तु इस पद्धति का अधिक 
प्रयोग नहीं किया जाता क्‍योंकि संवेधानिक संशोधन की विधि काफी जटिल व 
कठिन होती है; दूसरे, संविधान में आये दिन संशोधन करना भी संविधान की 
प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होता है | अतः इस स्पष्ट व प्रत्यक्ष पद्धति की अपेक्षा ग्रन्य 
पद्धतियों पर अधिक निर्भर किया जाता है जो कि इतनी स्पष्ट व प्रत्यक्ष नहीं होतीं 

“जैशेल्‌ १) प्रथायें, रस्म व रिवाज, (२) संविधान की कमियों की पूर्ति उसकी व्य- 
वस्थाओं को लागू करने अथवा उनका स्पष्टीकरण करने के हेतु परन्तु उन व्य- 
वस्थाओं के अनुकूल ही बनाये गये विधानमण्डल के कानून, (२) प्रशासकीय 
श्रध्यादेश, (४) न्यायालयों के निर्णय, तथा (५, वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा टैक्निकल 
आविष्कार | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्विट्ज़रलैंड में इन अस्पष्ट व अप्रत्यक्ष 
विधियों के विपरीत संवैधानिक परिवर्तन लाने के लिये संवैधानिक संशोधन की 
प्रत्यक्ष व स्पष्ट पद्धात पर ही अधिक निर्भर किया गया है | प्रमाणतः लगभग 
७७ वर्षों में (१८७४-१६४१) स्विस संविधान में ४० संशोधन अंतग्नद्वित 
(2000) किये गये जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में १७८६ से लेकर 
आज तक (१६७ वर्ष) केवल २२ संशोधन स्वीकार हो पाये | 

स्विस संविधान में अन्तग्रहित इन ४० संशोधनों ने जिन मूल प्रवृत्तियों को 
बल दिया वह इस प्रकार हैं :-- 

(१) शासन का केन्द्रीकरण अर्थात्‌ संघीय सरकार की शक्ति तथा उसके 
अधिकारों में उत्तरोत्तर वृद्धि ३--संघीय सरकार को अधिकाधिक सत्ता प्रदान करने 
के लिये जो समय समय पर संविधान में संशोधन किये गये उसके कुछ उदाहरण ये 
हैं ; राष्ट्रीय स्वास्थ्य के हित में खाद्य पदार्थों ((000 #रपरी5) तथा अन्य मूल 

* झावश्यकता की वस्तुओं को नियमित करने का अधिकार (१८६७); सम्पूर्ण 
. स्विदज़रलैंड में जंगलों की रक्षा करने का अधिकार (१८६७); दीवानी 
(लत्ञी) वथए फौजदारी (८ताणां0०)) कानूनों का एकीकरण (पाभी08- 
07) तथा जेलों व दण्ड विधि में सुधार करने का अधिकार (१८६८); देश की 
कलाओं (४78) तथा उद्योगों, (70750765) को नियमित करने का अ्रधिकार 
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(१६०८); जल-शक्ति (ज्ञटांश' ७9०घष) को नियमित करने का अधिकार | १६७८); 
मनुष्यों तथा पशुओं की खतरनाक तथा छूत की बीमारवा फेल जाने पर दर 
व उद्योगों पर प्रतिवन्ध लगाने का अधिकार (१६१३४ नोतरण :८दह ८४०5) 
को नियमित करने का अधिकार (१६१६५: स्वद्ज़रलइ को इत्राई-संमा ।9679) 
प्रतध्तादांणा) में आने वाले इवाई रातों में आवागमन (9०९४०! 
09 परांु४/070) को तथा माटर व साइकिल (70090 9॥6 270 ८४८) द्वारा 
यातायात को नियंत्रित करने का अधिकार (१६२१) त्दहस्लेंट में जिदेशर्यों 
ठहरने, उनके बसन /5०८८८९४१६८० तथा उनके बने दाने ८:०४६::०४६ मे | 
सम्बन्धित नियम बनाने का अधिकार (१६२५); साशरित्वताओ 2 वोधशाधात])- 
50007) के नियम बनाने का अधिकार (श्६२८५; शबत्नों 2.::. 57.2. के 
उत्पादन को नियमित तथा निवंत्रित करना तथा बारूद +0पछा 70900" बनाने 
एकाधिकार (१६३८) इत्यादि 

(२) स्विदज्ञरलेंड के एक कल्वाराकारी-राज्य (८४7८ ४४6) बनने 
की दिशा में प्रगति :--अनेकों संशोधन जनोउयो रे सेवाओं [900॥0 एप] इ्टा' 
४06७) का समाजीकरण (30००759007) करने के लिये किये गये इदाहग्राएथ 
१८६० भें संवीय सरकार को यह आवकार दिया गया कि वह अ्रमिकों के दुघटना 
तथा बीमारी के बिरुद्ध बीम (30०087६ शाते झंटारा६४५ पाउपाधा0०8) को व्य- 
वस्था को अनिवाय करने के लिये नियम बना सके; १६२५ में संघीय सरकार के 
लिये यह अनिवाय कर दिया गया कि वह वृद्ध-अवस्था, अयोग्यता (१5४४७ ८:०) 
तथा आश्रितों (6०७९०0४४७) के बीमे की व्यवस्था करे । १६२६ में गेहूँ के उत्पा- 
दन को प्रोत्साहन देने के लिये संघीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि 
वह किसानों को वित्तीय सहायता (5ए०ए८०४०7४) दे, उनको अ्रच्छे उत्तम बीज 
उपलब्ध कराये, गेहूँ तथा आटे के उचित मूल्य की व्यवस्था करे तथा जनता के 
लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्य-पदार्थ अथवा अ्रन्न का स्टाक जमा करे | संघीय सरकार ' 
को ही आटा तथा गेहूँ आयात करने का एकाधिकार दिया गया ताकि वह सफल- 
स्ाएतवक लेषा में मय सिरंच्णा (#ॉ४८८ 0 ८00470]) कर सके | १६९७७ में जा ४६ --//_|_|_|_|_|_|_|_॒_॒॒॒ 














'वांँ संशोधन स्वीकार किया गया उसने तो संघीय सरकार को वास्तव में एक समाज- 
वादी राज्य के लगभग सब अ्रधिकारों से सुसज्जित कर दिया | इसके अन्तर्गत 
संत्रीय सरकार को दिये जाने वाले अधिकारों में प्रभुूख अधिकार इस प्रकार बे--- 
ग्रनुचित प्रतियोगिता (प्रताश्धिए 20709८70०0) से संकय्मस्त (एैग&8/६760) 
उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना, श्रमिकों तथा व्यापारियों की टेक्निकल तथा 


ओऔद्योगिक योग्यता का विकास करना; कृषि को शअन्नत करने का प्रयज्ञ करना; 
तह हि] 
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 शकाधिकार (7070707) के दुष्परिणामों (४ए॥5) को रोकना; कैफे (०8/6४ 
तथा रैस्ट्राँ को नियमित करना; बैंकों का नियंत्रण करना; आधिक संकट तथ| 
बेरोज़गारी दूर करने के प्रयत्न करना; श्रमिकों. के हितों की रक्षा करना इत्यादि | 


(३) संघीय सरकार के आथिक तथा वित्तीय अधिकारों में वृद्धि :---उदाहर- 
णखार्थ १८६१ के संशोधन ने नोट जारी करने का केन्द्रीकरण कर दिया; १६०२ में 
संघीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि कैन्धनों को प्रारम्भिक (छाताा4॥/ए) 
शिक्षा की उन्नति करने के लिये.वित्तीय सहायता दे; स्वदेंशी उद्योगों की विदेशी 

“+म्वियोगिता से रक्षा करने के लिये चुंभी (0५४/0778 (७77) लगाने का अधिकार 
(१६०५); १०,००० फ्रंक से अधिक सम्पत्ति (00768) तथा २४०० फ्रौंक से 
अधिक आय पर कर लगाने का अधिकार (१६१४); एक स'कटकालीन युद्ध कर 

“गाने का अधिकार (१६१६); कच्चे और तय्यार किए हुए (7 07प्8०पर००) 
तम्बाकू पर संघीय चुगी (6009) लगाने का अधिकार (१६२५); प्रत्यक्ष (07600 
कर लगाने का अधिकार (१६५०) इत्यादि | 


(४) सामाजिक नैतिकता का विकास :--उदाहरणार्थ १८७६ के सशोधन 
द्वारा राजनेतिक अपराधों के अ्रतिरिक्त अन्य सब हत्याओरों के लिए मृत्यु दण्ड 
(62 एपग|५7०7॥) की पुनः व्यवस्था (/650/प्र809) की गई; मदिरा 
(87707४008 ॥00078) के उत्पादन तथा क्रय-विक्रय को नियमित करने का अधि- 
कार (१८८४); अत्यधिक नशीली मदिरा (ग8॥ए उंगञठ्शांट०पगह १भगा6) 

' के उत्पादन तथा विक्रय को निशिद्ध करने का अधिकार (१६० ८); नये जुये-घर 


20०. #0-] 


(8%770॥78 ॥0५568) खोलना निषिद्ध करने का अधिकार (१६२०) इत्यादि | 


(५) प्रत्यक्ष प्रजातंत्रवाद की उन्‍नति :--उदाइरणाथ १८६१ में जनता को 
संवेधानिक संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने (००780 07079]7090 ०) 
का अधिकार दिया गया; १८४ के संशोधन में यह स्वीकार किया गया कि यदि 
किसी संघीय अध्यादेश (०0०४) 06८८6) को आवश्यक (एाए०॥) 
घोषित कर जनमत संग्रह की परीक्षा से मुक्त कर दिया गया हो और यदि ८ कैन्टन 
या ३०,००० मतदाता उसपर जनमत संग्रह किए जाने की माँग करें तो बह अशध्या- 
देश एक साल से अधिक नहीं चल सकता, जब त्तक कि जनवा इस बीच में उसे 
स्वीकार न कर ले; १६२१ में यह स्वीकार किया गया कि ऐसी सब अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियों पर जिनकी अवधि १४ वर्ष से अधिक अथवा अनिश्चित हों जनता जन- 
मत संग्रह की मांग कर सकती है (०००7 ए8(७था०१००7); केवल उन्हीं 
अध्यादेशों को आवश्यक (पा्ुषआ) घोषित कर वैकल्पिक जनमत संग्रह की 


4; 


कक 


>अता<०4म 3० रन्छाकबड ५ 
गा री आम 8 मा मल मी 


रे । /# 
भौगोलिक पृष्ठभूमि तथा विकाद्ध । है १५७ 
परीक्षा से मुक्त किया जा सकता है जो दोनों सदनों में बहुमत से तथा एकु निश्चित. 
समय के लिंए पारित हुए हों (१६३६), इत्यादि 
(६) स विधान को नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों तथा आवश्यकतातओआं के 
अनुकूल बनाना :--उदाइरणाथ १६१४ के संवैधानिक संशे घन में एक संर्थय म्शा- 
सकीय न्यायालय की स्थापना किए जाने की व्यवस्था-की गई; १६१८ में निवांचन 
के लिए. आनुपातिक प्रतिनिधित्व ([7070707० :६०7६४::::४:07; 
प्रणाली को अपनाया गया; १६३१ में राष्ट्रीय परिषद, संघीय परिषद तथा सघीय 
चांसलर का कार्यकाल ३ से ४ वर्ष कर दिया गया; १६४७ म॑ यह निश्चित हुआ 
कि प्रत्येक २४,००० की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद में 
जायेगा, इससे पू्व यह अनुपात २२९,०००:१ तथा १६३१ से पूर्व तो केवल 
२०,०००:१ था; १६३८ में रोमांश (२००७॥006) को भी चोथी राष्ट्रीय भाषा 
स्वीकार कर लिया गया, इत्यादि | व्लाक्राा 


अध्याय २ 
स्विस संविधान की विशेषतायें 


ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के संविधानों को 
भाँति स्विटज़रलेंड का संविधान भी शासन कला के मौलिक प्रयोगों में से 
एक है | इस संविधान के अंतगत जिस शासन प्रणाली की रचना हुई है उसका 
अत कही साहश्य नहीं मिलता | इसकी अनेकों विशेषतायें मौलिक (०) 
तथा विलक्षण (घाां(ुप6) हैं | यह न तो विशुद्ध सभात्मक (.087]8॥767(87") 


० -नीमकनभ%हनालन५ 3७५ ५७»०० ६०-46 ला, 


हेओरन _ विशुद्ध अ्रध्यक्षात्मक (76806779।); इसमें दोनों के लक्षण पाये 


ले । इसमें प्रजातत्र का विशुद्धतम रूप देखने को मिलता है। इसकी संघीय 
व्यवस्था भारतवर्ष व कनाडा की अपेज्ञा संयुक्त राज्य तथा आस्ट्रेलिया के अधिक 
निकट है। इसके द्वारा अनेकताओं में एकता का निर्माण करने के जो प्रयत्न 
किये गये हैं--उदाहरणाथ देश में बोली जाने वाली चारों भाषाओं को राष्ट्र- 
भाषा की पदवी देकर, राष्ट्रीय सरकार की संस्थाओं को देश के विभिन्न भागों में 
अवस्थित करके, इत्यादि--वह प्रशंसनीय हैं। इसकी मण्डलात्मक कार्यकारिणी, 
कायपालिका तथा विधानमण्डल के पारस्परिक सम्बन्ध » जनता का शासन 
संचालन में भाग इत्यादि ऐसी विशेषतायें हैं जो कि विश्व के राजनीतिज्ञों का 
ध्यान इसकी ओर आक्ृष्ट करतीं हूं ऐ 
स्विस शासन प्रणाली की विशेषताओं को समझने के लिये स्विस राज्य 
के मूलाधारों का ज्ञान भी आवश्यक है। संक्षेप में स्विस राज्य के चार मूल 
श्राधार कहे जा सकते हैं ;-- 
१. उदारवाद (॥/+0960४)७77), 
२. प्रजातंत्रवाद ((00700८:७०८९), 
२. गणतंत्रवाद (69प०॥९2787), तथा 
४५ संघवाद (छ&त0०)877) द 
स्विस राज्य का प्रथम आधारभूत सिद्धान्त उदारबाद (॥96०]97) 
है। उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति, उसको स्वतंत्रता तथा उसके अधि- 
४ कारों पर ही बल देती है और राज्य को उनकी रक्षार्थ केवल एक 
उदारवाद साधन मात्र (॥76878) मानती है| आजकल तो संविधानों में 
मौलिक अधिक्वारों के एक विशेष अध्याय जोड़ देने की प्रथा चल 


की 


आम न मम 


न आर 


>उछप इक 


नाइक प्थण 7. 7 -+ का 


है 


>> इक किलसजत कक ज 
क्यू 3 ऑन पधहुड ग फीड टन पे डक फल पिल्ट किए ० 
आय क 
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हि 


डक आयकर 
ताल नम 


डे 
ल्विस संविधान की विशेषतायें *. .> ५६ 
पड़ी है। स्विट्जरलैंड के संविधान में यद्यपि कोई अधिकार पत्र (अ)॥ ० उस8॥3) 
अलग अध्याय के रूप में नहीं पाया जाता परन्तु इसके विभिन्न अनुच्छेद (8&76- 
2८65) व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख करते हैं| उदाइरणाथ्थ अनुच्छेद ४ में ' 
यह स्पष्ट घोषणा की गयी है कि “कानून ऊे समन मद स्विस दशाइर हैं! जिसका 
अथ यह है कि जाति, वंश निवास्झ-स्थान बअधवा परिदार के दा 'र पर किसी को | 
विशेषाधिकार (४62०3) प्राप्त नहीं होंगे । यह ग्राश्वय॑ जनक है कि राजनैतिक 
अधिकारों के उपभोग में स्विस संविधान स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं मानता१; 
वह अब भी मताधिकार से वश्ित हैं | प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म में विश्वास 
रखने तथा उसका पालन व्‌ प्रचार करने की स्वतंत्रता है (अनुच्छेद ४६) परन्तु 
धर्म को आड़ में कोई भी व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों से विर्मुक्त नहीं पा 
सकता । नागरिकों को संवास बनाने (अनुच्छेद ५६), आवेदन (920807) करने 
(अनुच्छेद ५७), निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रास करने (अनु० २७), स्विट्जरलैंड” 
के किसी भी भाग में बसने के महत्वपूर्ण अंधकार याप्त हैं। प्रेस-स्वातंक््य की 
भी संविधान गमारन्टी करता है। अनु० श८् से लेकर अनु० ६१ तक में अनेकों 
न्याय सम्बन्धी व्यक्तिगत अ्रधिकारों का उल्लेख है। अ्रनु० ५४ विवाह अधिकार 
तथा अनु० ६६ राजनैतिक अधिकारों को संघीय संरक्षुण प्रदान करते हैं | 
उदारबाद का आधिक रूप है यद्भाव्यम नोति (888९2 थशि7€) 
जिसका श्रर्थ है विमुक्त वाणिज्य तथा ब्यापार (7९८ ४४०८), व्यक्ति को 
ह सम्पत्ति-संचय (79४/€ 97079८ए) तथा उद्योग-घंघ स्थापित 
23020283 करने (97[ए86 €काच्पए75४८) की स्वतंत्रदा--रंक्षेप मं पजी 
बाद। इसका राजनैतिक रूप है प्रजातंत्रवाद | स्विटजरलंड में दोनों की ई 
अपनी विशेषताये हैं| जन-कल्याण (5000! ए८ॉ४ा/६) तथा सामाजिक-सुरक्षा 
(80९४) 5६८प१ए) सम्बन्धी अनेकों विधियों ने पृजीवाद का संशोधन कर 
स्विटज़रलैंड को एक कल्याणकारी राज्य बना दिया है जिसमें अनेकों विद्वान 
समाजवाद के अंकुर देखते हैं । 


प्रजातंत्रवाद का स्विटज़रलेंड में विशुद्धतम तथा श्रेष्ठठम रूप देखा जा 
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१६० * स्विट्ज़॒रंलेंड की शासन प्रशोत्नी 


कै 


. उकता है| यहाँ अत्येक प्रश्न पर नागरिकों का निर्णय ही अन्तिम माना जाता है | 


"ज्छ्छ 


स्वयं संषिधान नागरिकों के “डसत दारा स्वीकार किया गया था और उससें कोई 
संशोधन तब तक नहीं किया जा पकता जब तक कि लोकमत संग्रह (॥शक्षक्ा- 
८प४) का निर्णय पक्ष में न हो, अर्थात सभी संविधानिक संशोधनों पर जनमत 
संग्रह करना अनिवाय॑ है | 4०,००० नागरिक स्वयं संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण 
(0६) 70007) भ्रथवा उसके कुछ अनुच्छेदों में त॑ शोधन की भांग कर सकते 
हैं (०.३ धात078] | ण०४४४ ) । स्विस विधान-मण्डल द्वारा पारित किसी 
विधि पर यदि ३० ०१० स्विस नागरिक अथवा आठ कैन्टन चाहें वे लोकमत- 
संग्रह (०४८००) किये जाने की माँग कर सकते हैं। न केवल संघीय वरन्‌ 
| की शासन प्रणालियों में भी यह अधिकार नागरिकों को दिये गये हैं और 


रिंक किसी ऐतिहासिक स्थान पर अपने शासकों का निर्वाचन करने ओर विधि 

निर्माण करने के लिये एकत्रित होते हैं?? | इन सभाओं को लॉडसजीमाइनड 
(4,9705220706) कहते हैं | 

स्विट्जरलैंड में कभी भी राजतंत्र की स्थापना नहीं हुयी । यह सदैव से 

ही गणतंत्र (१००५७॥८) रहा और १८७० तक तो सान मारिनो तथा हंसा 

टाउंस को छोड़कर योरुप में केवल स्विट्ज़रलेंड' ही गणतंत्रा- 

गद््तश्रवाद त्मक राज्य था | यहाँ पर परकार का प्रत्येक पद साधारण जनता 


स्विट्जरलैंड एक संघात्मक राज्य है | पंविधान में स्विटज़रलैंड को एक 


” कैन्टन | संघीय उद्देश्यों के लिये २ अद्दध कैन्टन एक कैन्टन के 


-राजर माने जाते हैं (जैसे संघीय रिपिद में प्रतिनिधित्व के लियेया लोकमत 


4. " 898 र्‌७5 सपणढ : 50७9 बडराडटा बल 0 ४5 0०एलात पं? पू+, 9 पघ+- 
पंणडथ 2५0 ०४ ते 99 04085ए [.2, 9. 30 उधर १. 75. ॥ए >व7ए छ० 








स्वित संविधान की विदेषताय *' ६१६१ 


संग्रह में कैन्टनों को गशना में) | इस प्रकार 5 अद्ध  क्रैन्दन ३ कैन्टनो के बराजर 
होते हैं | अतः कुल मिलाकर स्विस संघ में २२ कैन्टन संघतरित राज्य हैं | किस 
प्रकार १२६१ म॑ नामित ३ कैन्टनों के स्थायों संत्र का २० झेन्टनों हे वतमान क्रम 


40७ 


सत्र में विकास हुआ यह इस प्रथम अध्याय में देख चुके है 


स्विस शासन प्रणाली की विशेषताओं 


स्विस राज्य के उपरोक्त मूलभूत सिद्वान्तों में दी हमे स्विस शासन प्रणाली 
को मुख्य विशेषताओं की कलक मिल जाती है। निश्चय डी बह शासन ८ |. 
उदार प्रज्ञान॑त्रबारा (ाछकाओं तदाएटा900) गगुनंत्राम्मक तथा संघीय है 
यहाँ पर शासन की सन्न संस्थाओ्रों का संगठन लेक-नित्राचन 50585: €|१८- 
७07) द्वारा हांता ह और सरकार का काई नी पद ऐसा नहां है जो किसी विशेष 
जाति, पमावलम्धे, वंश या परिवार के लिये सुरक्षित दो उच्च से उच्च पद 
पर साधारण से साधारण व्यक्ति नियुक्त अ्रथवा निर्वाचित किया जा सकता है और. 
बहू भी अनिश्चितक्ाज् के लिये नहीं। 

४” जनतंत्रीय शासन प्रणाली के संसार में दो रुप देखने म॑ श्राये हैं-एक 
मंत्रिमएडलात्मक, दूसरा अध्यक्ञात्मक | पहली का प्रतीक भेंट ब्रटेन है तथा दूसरी 
का संयुक्त राज्य अ्मेरिका | स्व शझामन प्रणाला का इन दानों म॑ कियी एक से 
भी पूर्णतया मेल नहीं खाता | वास्तव में बह अनुपम है। मंत्रिमएडलात्मक शासन 
प्रणाली में एक वास्तविक काय कारियणी अ्रध्यज्ञ के अतिरिक्त एक नामाधारी 


(7णहमंग्र) काय कारिणी अध्यक्ष भो होता हे जे के साधारखणतयः दलगतबन्दी 
से ऊंपर होता है ! वास्तविक काय कारिए! अध्यक्ष सरकार का मुखिया (]०80) 
होता है जब्र कि नामाघारी अध्यक्ष राज्य का पति (नति०४0) अथवा संपूर्ण राष्ट्र 
का प्रतीक समझा जाता है | इस शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल (जो कि वास्त- 
बिक काय कारिणी समिति होती है) के सदस्यों का विधान मण्डल का सदस्य होना 


कं! 


विश्वास न रइने पर पदत्याग कर देते हैं। अतः उनका काय काल संसद के 


* विश्वास पर निर्भर करता है। स्विस शासन प्रणाली में इनमें से कोई भी लक्षण 
(४7 नहीं है। वहाँ पर मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष ही देश का राष्ट्रपति (दांत 





कहलाता है | यद्यपि मन्त्रिमग्डल का चुनाव विधानमगइल द्वारा होता है परन्तु 

>्व्रमणडल के सदस्य विधानमण्डल के सदस्य नहीं होते । वह इणकी बैठकों में 
उपचक्थिन शझबश्प ह्दो सकते हु भाषण भी छः सं ने कहे रनत सात इसे नदी कर सक्रनो | ही 
न ही उनके द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक का विधान भण्डल द्वारा अस्वीकृत कर _ 


जा 3 "वीनानन >>>्मक्कतट विमान. मम 


0. ऑ0 है. 





कम्क 


।आ 
3 


१६२ ॥॒ स्विटअ रलेंड की शासन प्रणाली 


; दिया जाता मंत्रिमएडल अथवा किसी मन्‍्त्री की मानहानि समता जाता है। 


के 35% 


इसलिय स्विटज़रलेड में सन्त्रमएडल की किसी नींत या विधेयक पर विधा 

मण्डल में पराजय हूं! जाने पर उसके पदत्याग करने का प्रश्न नहीं उठता । म्ि 
मरडल को अवधि (४ वष) निश्चित है | वह उससे पहले नहीं हटाया जा सकता 
जब तक कि फेड्रल असेम्बली ही मंग न हो जाय | वास्तव में वहाँ पर कायपालिका 
इशत: वधानमण्डल के आधोन समक्ती जाती है। विधान मण्डल की प्रधानता 
स्विस शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है| स्विटज्ञरलेड' में मन्त्रिमरड्तु 
का एक दुलीय होना भ्री आवश्यक नहीं है। बहुधा वह बहुदलीय होते हैं. इसका 
यह लक्षण भी मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणाल्री के प्रतिकूल है। मंत्रिमएडलात्मक प्रणाह्व॑ 
मे बहुदलाय सान्तमन्डल अपवाद है न कि नियम (#प०) जब कि स्विटज़रहैंर 
में इसक विपरीत दशा है | एक और दिशा में स्विट्ज्ञरलैंड' म.न्‍्त्रमण्डलात्छ 


ज्ञासन व्यवस्था से दूर है। यहाँ पर मन्त्रिमए्डल के अध्यक्ष की वह स्थिति औ 


। 
ब्वि 0 को मो का त 
री की 


शाक्त तथा उसके वह अ्रधिकार नहीं हैं जो कि मन्‍न्त्रमएडलात्मक शासन प्रणाल्िगे 


म॑ प्रधानमन्धत्रियों के होते 


उपरोक्त वर्शन से स्विस शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता:यें स्फृ 
हो जाती हैं :-- 


१. यह पूण तया सन्त्रिमशएडलात्मक नहीं है । 

२ इसमें विधानमण्डल की प्रधानता है | 

रे, इसमें शक्ति प्थक्करण नहीं पाया जाता | । 

स्विस शासन ग्रणात्ञी को अध्यज्षात्मक भी नहीं कहा जा सकता। । 
। 


7... अनसझा __ ऑ्स्>सकलड चिझे+>अढ अलग. अमर 


| 
| 


त्रध्यक्षात्तक प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह होती है कि कौंयंपालिका ओर 
व्वस्थापिका दोनों के अधिकार ज्षेत्र प्थक, प्राय: एक दूसरे से स्वतंत्र 
तथा संवधान द्वारा निश्चित व निर्धारित होते हैं |दोनों के कार्यकाल मी 
निश्चित होते हैं | दोनों का निर्वाचन भी भिन्न-भिन्न होता है। परन्तु स्विटज्षरलेंड 
में कार्यपालिका का निर्वाचन स्वयं विधानमण्डल करता है। कायपालिका के 
पदरय विधानमरडल के सदस्य न होते हुये भी वहाँ पर उपस्थित होकर सदन की! 
कार्यवाई में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, यहाँ तक 
कि विधेयक तक प्रस्तुत कर सकते हैं,“ यद्यपि मतदान नहीं कर सकते) | काय « 
पालिका का इस प्रकार विधानमण्डल से सम्बन्ध अध्यक्षात्सक शासन प्रणाली 
के विरुद्ध है। स्विटिज़रलौंड में कार्यपालिका विधानमणडल से स्वतंत्र तो क्‍्या' 
उसके आधीन है। दोनों में मतभेद होने पर काय पालिका विधान- 





स्विप्त संविधान की विश्वेषतार्य | ' १६३ 


मण्डमल को भंग नहीं कर सकती, न द्वी वह पदत्याग करती है, वह अ्रूपनी नीति. 


जधानमण्डल की इच्छानुसार बदल देती है। 
>श्रतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्विस शासन प्रणाली न तो 
हू रा रे के #क+ व. च 
पृणुतः अध्यज्ञ'त्मक है और न ही पूर्णतः मंत्रिमएडलात्मक । इसमें दोनों के गण 
का सम्मिश्रण है और यह दोनों से ही भिन्न है |... 
स्विस संविधान के प्रथम अरुच्छेड में कहा गया है कि स्विस राज्य मण्डल 
/0076ठेश-०(07) रशर संयभुतासन्पत्न कैन्दनों “इतप०:टालण टश्ाएणा५) से 


ैु 


के 
बह कु चक्‍्छ 


मिलकर बना है |) जैसा कि रैयड का०मत है स्थिस संदिर्रार 


किक ० १० ०६०१६७५१० हनन 


स्विस संघवाद के राज्य समणइलः छोर संप्रभुतासम्पन्न' यह दानों ही शब्द मंद” 
(ए/ं500727:3) हैं | व्हेयर (५५ ॥६४०८) नैसा विद्वान तक यह 
स्वीकार करता है कि स्विवज़रलड पूणत:ः एक संघ्रीय राज्य ((६तंक्षत्तो शत्न८) है 


शोर जैसा कि स्विस शासन प्रणाली का विशेलपण करने पर प्रकट होगा स्टीि 


राज्य (००४०078) किसी अ्थ में भी संप्रभुतासम्पन्न नहीं कहे जा सकते। इनके 
अधिकार सीमित तथा संविधान द्वारा निर्धारित हैं | वह सत्र एक संघीय राज्य की 
इकाइयाँ (एणा5) हैं । 

स्विस संविधान में एक संघात्मक शासन प्रणाली के लगभग सभी गुण 
ग्रथवा लक्षण विद्यमान हैं। यद्द संविधान लिखित (ज्ाशा) तथा अनाम्य 
(४80) है। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के मध्य अधिकारों का विभाजन 
किया गया है। केंन्द्रीय विधानमण्डल द्विमवनात्मक (5१-5८:८:८) है जिसके एक 
भवन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। संविधान की 
सर्वोप्रिता भी कुछ सीमा तक स्वीकार की गई हैं। परन्तु स्विस संविधान में अन्य 


श्र हु ।] 4 
संघीय संविधानों के विपरीत न्यायपालिका की ग्रधानता का रिद्वान्त स्वीकृत नह 
और दास्टव में प्रत्येक प्रश्न 


किया गया है | यहाँ पर विधान मरइल ही प्रधान 
पर अन्तिम निणय तो स्वयं जनता के ह्वाथ में है | 


जि 
_पतपीमककती यापतलेभेकणक, गज+ ० ्प_क पतन फरैेकलमीत ११५० भनिम-कक+बकाछ. ४७०० मकली वि. अलवर, 


[. #फ्रांटोट ॥, ॥फह एट0एॉटड ण 6 (एट्याए-(७०३०एटाटॉए) (80705 प्राश।ट५ 9६ ४॥९ 
" 8 (६ ; 009, छल्‍त्तार, एल्लापल, 2, ईनििकान ५, है क्राला फल दिला) 

[एा056छ क्षीशािटट, ४ $0 889 ८प्ाट), 820९, #+ए6९८ए९, लक, हे 
(>9७४पे इचर्तं बात७०90), (6705, टेप, #िए70प78, #णएक्पाए, 34६6 हि छछ ९. खत (+00॥7< 
9५ 56 &फचट270, 379एटाडटी (क्‍ट ई७४ एसल्रल्डा, 988. ईशा, ५0०५७.५०७० था 299: 
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| 


४५ आह ॒ स्विट्जरलैंड की शाप्न प्रणात्री 


संयुक्त राज्य अमेरिका की माँति स्विदज़रलेंड का संविधान भी लिखि 
है| परन्तु अमेरिकी संविधान से आकार में यह कहीं अधिक बड़ा है। अमेरिंः 
.. संविधान में केवल ७ मूल अजुच्छेद तथा २२ संशोधन हैं जर 
लिखित संविधान कि स्विस संविधान में १२९३ अनुच्छेद हैं। इसके इतने बह़े 
आकार होने के दो कारण हें-(६) इसमें अनेकों ऐसे विषय, 
का वन किया गया है जिनका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है 
ओर (२) इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैन्टनों की सरकारों 
के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यधिक 
वित्तार से किया गया है |) फलस्वरूप स्विट्जरलैंड उन संवैधानिक 
विवादों (७००४०ए७।&68) से मुक्त रह जिनके कारण संयुक्त-राज्य - अमेस्कि- 
में न्यायपात्रिका (जिसे इन वित्रादों पर निशय करने का काम सोंपा 
“गेया) इतनी शक्तिशाली-हो गयी है कि उसे संविधान का संतुलन चक्र, कांग्रेर 
का तीसरा सदन इत्यादि विशजेषणों से उशोमित किया जाता है। अमेरिका 
में न्यायपालिका ने इन विवादों का निशंय करने में संविधान की व्याख्या की 
ओर इसकी उदारवादी व्याख्या करके संविधान का विकास किया | यह विकार: 
उन शक्तियों द्वारा हुआ जिनको न्यायालय ने संविधान में गर्मित (777॥60) 
बताया यद्यपि वह लिखित न होने के कारण प्रकट (65[0/655) नहीं थीं | परन्तु 
स्विस संविधान में शासन प्रणाली की अधिकतम व्यवस्थाओं को लिखित रूप 
में प्रकट कर दिया गया है, अ्रतः इसमें गभित ((70।60) व्यवस्थाओं की खोब : 
के लिये अधिक क्षेत्र नहीं रहा । 
संसार के लगभग सभी लिखित संविधानों में प्रथाओं, परम्पराओं, रस्म व ः 
रिवार्जा तथा अलिखित संविधानों में लिखित प्रलेख्यों, घोषणा-पत्रों तथा प्रशासन 
संबंधी कानूनों का निरन्तर योग होते रहने के कारण कुछ लेखकों का यह मत 
होता जा रहा है कि 'लिखित ओर अलिखित” इस प्रकार का कोई भेद करना! 
निरथथंक है क्योंकि कोई भी संविधान न पूर्णतः लिखित हो सकता है और न कोई 
पू्त: अलिखित | अधिक से अधिक इनमें मात्रा (१८४/४८) का भेद हो सकता: 
है, प्रकार (7700) का नहीं | यह सत्य है | 
परन्तु लिखत ओर अलिखित संविधानों में एक मौलिक मेद होता ; 
है और वह यह कि अलिखित संविधान विकसित होते हैं, वह किसी एक , 
समय किखी निश्चित संविधान समा द्वारा निर्मित न किये जाकर कालचछ 
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स्विस्त सविधान को विशेषताय हा आर, 


#ध्थ 


के साथ प्रथाओं व पर न्‍प+ भझ्ो द्वारा बिकासत दान रखने हू! सन्त सके दिपरात 
एक लिखित संविधान के लिये बह आवश्यक हे कि बद्द किसी निश्चत सॉविधान 
सभा द्वारा किसो निश्चित समय रचा गया ही; जमे कि संयुत्ता राख अमेरका 
का संविधान फिलादेल्फिया सम्मेलन द्वारा अभायागया थाशार व्स सम्मलन 
ने २५ मई १८७ से १७ सितम्बर १:८३ तक संविधान निर्माएं का काय किया । 
स्विस संविधान भी एक निर्मित संविधान हे | इसको रचना 2४ सदस्यों के एक 
ग्रायोग ने १७ फरवरी से ८ श्रप्रेल श्यड८घ तक नरत्तर तक बितक वे बाद 


(०३ 


७७७ 


विवाद के उपरान्त को था | २७ उन रेंज ८ का संजनानि के प्रा्प का स्वूस हा 
राज्य मण्डल की डाइट (67) ने स्वाकार किया और १९ सतम्बर शे्छ४८ 
को यह देश पर लायू किया गया ; इसी अथ मे स्विस संविधान एक लाखत 


संविधान है | हिल 


एक संधात्मक संविधान संघोध सरकार तथा संबातर्त राज्यों के परस्पर 

संबंध स्थिर करता है | यह आवश्यक है कि यह संबंध लिखित रूप में हों | अतः 
संघात्मक संविधान लिखित होते हैं परन्तु साथ ही यह भी 

झनाम्य संविधान अवश्यक है कि संघोगप सरकार अथवा कोट एक बा स तर 
संघातरित राज्य मिलकर अकेल इस संत्रंध म॑ परिवतन न कर 

सकें, श्र्थात संविधान में संशोधन करने के लिये संघीत्र सरकार तथा संधातरित 
राज्य दोनों की सहमति आवश्यक हो | इसके अतिरिक्त यह भी वांछनाय दागा 
कि इन संबंधों में प्रतिदिन परिवर्तन न हो । इसको रोकने के लिये संशोधन विधि 
को कठिन व जटिल बना दिया जाता है| अतः संघात्मक संबिधानों को संशोधन 
विधि की दो विशेषतायें होती हैं : (१) वह बड़ी कठिन तथा जब्लि हती हे, 
उदाहरणार्थ संसद में दो तिहाई बहुमत आवश्यक बना कर, ओर (२) इसमें संघ 
तथा राज्य दोनों का भाग होता है। दोनों की सहमति आवश्यक होती हे ॥ 
निश्चय ही संवैधानिक संशोधन पद्धति साधारण कानून बनाने की पद्धति स 


, भिन्न हो जाती है | 


ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करने के लिए. साधारण कानून बनाने 


" की पद्धति से मित्र किसी विशेष पद्धति की आ्रावश्यकता पड़ती है अनाम्ब 


(४80) कह्दे जाते हैं। इस श्र्थ में स्विस संविधान को भी 
संशोधन प्रक्रिया अनाम्य कहा जा सकता हैं| इसकी संशाधन अकियू साधारण 
| विधि निर्माण से भिन्न है। संशोधन प्रस्ताव ३ प्रकार से प्रस्तुत 


आर) अमर कल 


कया जा सकता है :--(१) सच्चीय परिषद्‌ (छव्वधब 2०णण्ती) द (0570॥) द्वारा, (२) 


सट्डगय संसद द्वारा, तथा (३) ५०,००० नागरिकों द्वारा ज़िसको नागरिकों का 
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संवैधानिक उपक्रम का अधिकार कहते हैं | प्रस्तुत होने के उपरान्त संशोधन 
प्रस्ताव के ऊपर संसद के दोनों सदनों में साधारण कानून की माँति विचार विमर्श 
व वाद विवाद होता हैं ओर यदि दोनों सदन इसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसे 
जनसत संग्रह के लिए भेजा जाता है | जनमत सपग्रह में यह आवश्यक है कि इसे 
जनता तथा राज्यों दोनों का बहुमत प्राप्त हो | ऐसा न होने पर संशोधन प्रस्ताव 
ग्रसफल हो जाता है। कैन्दनों का मत राज्यों की जनता के बहुमत का मत माना 
जाता है और एक अरू-कैन्टन का केवल आधा मत माना जाता है। 

“>+ . यदि किसी संशोधन प्रस्ताव को संसद का एक सदन स्वीकार कर ले. 
परन्तु दूसरा नहीं ओर दोनों में किसी प्रकार मतभेद का समाधान न हो सके तो 
इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह लिया जाता है और प्रस्ताव के पक्ष में यदि बहुमत 

डे! वो वर्तमान संसद को भंग कर नये संसद का निर्वाचन किया जाता है। इस 
नवनिवांचित संसद के समक्ष अब यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायगा और 
इसके द्वारा पारित होने पर फिर उस पर जनमत संग्रह लिया जाता है। 

स्विस संविधान में जनता को भी संशोधन प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार 
दिया गया है । इसके लिये यह आवश्यक है कि एक प्रार्थना पत्र (9€प्ततणा) 
संसद को प्रस्तुत किया जाये जिस पर कम से कम ५०,००० नागरिकों के हस्ताक्षर 
हों। यदि प्रस्ताव में संविधान का पूर्ण पुनरीक्षुण (॥0] 72एा507) करने 
की मांग की गई हू तो संसद इस प्राथना पत्र को जनमत संग्रह के लिये भ्रेज 
देती है। जनमत संग्रह का परिणाम पक्ष में होने पर संसद भंग हो जाती है और 
एक नवीन संसद का निर्वाचन किया जाता है। नवीन स'सद फिर इस प्रस्ताव 
के अनुकूल एक नये सविघान की रचना करेगी। जनमत सग्मह में उस पर 
जनता तथा राज्यों का बहुमत प्राप्त होने पर वह लागू हो जायेगा | 
परन्तु यदि जनता के इस प्राथनापत्र (9८07) में संविधान के केवल 
किसी श्रंश के संशोधन की मांग की गई है तो प्रक्रिया कुछ भिन्न है। इस प्रार्थना 
पत्र में जो संशोधन जनता संविधान में चाहती उसका केवल सैद्धान्तिक वर्शन 
किया जा सकता है या इसके साथ एक पूर्ण विस्तृत विधेयक नथ्थी किया 
जा सकता है | यदि केवल सैद्धान्तिक वर्णन किया गया है और संसद 
उस पर विचार करने घर उसके पक्ष में होती है तो संसद उसके अनुकूल एक 
विधेयक तस्यार करती है और तब उस पर जनमत संग्रह किया जाता है जिसमें 
जनवा और राज्यों दोनों का बहुमत आवश्यक है | यदि यह बहुमत प्राप्त न 
है सके तो पुनः सद्भीय परिषद इस प्रश्न पर जनमत संग्रह करती है कि संविधान 
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स्विप्त संविधान का विशेषताय | १६७ 


संसद पुन; एक विधेयक इसके अनुकूल तख्यार कर जनमत संग्रह हजलिय प्रेषित 
करती है और यदि इसमें मतदासाओं बे राज्य का बहुमत प्राप्त हो जाय हो 
बह संशोधन अंतिम रूप से स्वीक्षत हू! ज्ञाता ३7। 

परन्तु यदि प्राथना पत्र में संशोवन पस्ताब एक पशो अधेयक झे हाथ मे 
प्रषत किया गया है तो वह तुरल ही जनम ग्रह के लग भेज दया जाता है | 
परन्तु यदि संसद को वह स्वीकार ने द्वो तो बहू स्वयं वा विरंधोी प्रस्ताव 
(८००7० 70700059]) भी जनता के प्रस्ताव के साथ साथ अनमन संग्रद के 
लिए. रख सकती है। दोनों के भाग का नश॒ु्र नन्‍क्रााआण तथा राण्यों के 

हुमत द्वारा होता है 

यह उल्लेखनोय है कि संविधान मे छु ८ मंद सशधन तो बना उनको 
संवैधानिक संशोधन का रूप दिये सह्य संसद भ साबास्शध कामूनों द्वारा कर 
सकती है | संसद के द्वारा अनावे गये कानूनों झा कोट नगाबतालका चु्नोंति 
नद्ीीं दे सकती। हाँ यूदि ३०,००० नागरिक ब्यधवा ८ कैन्द्न चाह तो उन पर 
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जनमत संग्रद की मय अदश 4 कप चबात ६ पर इनसे पर गरता >हइ्ाता “ * का 
ब्रहुमत पयाम होता है| यह भ्रावश्यक नहा के कैन्ट्न का थी ८: मत हू; 
ह स्विस संघ २२ कन्द्रसा खझिदरा २६३ भन्टम द. ऋर्ष्छ कै पर ह। नम मिल 


द 


कर बना है। ११५० में अन्दर बाल्दन, १५६५ में श्ररजल तथा श्य३२ में 
बाज़ेल के दो भागों में विभक्त हो जाने से इन तोन कैन्दनों के 
अधिकार-विभाजन ६ अद्द-कैन्टन बन गये। २२ कैन्ग्नों के नाम स्वयं संविधान 
के प्रथम अनुच्छेद में दिये गये हैं जिसका यह अर्थ लगाया जाता है कि यदि स्विस 
संघ में अन्य कोई पड़ोसी प्रदेश प्रविष्य करना चाहे तो उसके लिये संवैधानिक 
संशोधन आवश्यक होगा | संविधान के अनुसार सब कैन्दन बह छोटे हों वा बड़े, 
कम जन संख्या वाले हों या अधिक, वैधानिक दृष्टि से समान है संत्र में उनका 
स्थान समान है। केवल अद्ध॑-कैन्टन दो बातों मे कैन्टनों के समान नहीं हैं ; प्रथम 
सद्चीय राज्य परिषद में उनको केवल एक प्रतिनिधि भेजने का-अधिकार है जब 
कि प्रत्येक कैन्टन २ प्रतिनिधि भेजता है| द्वितीय, संवैधानिक संशोधन पर जनमत 
संग्रह मं अ्ू कैन्टन का मत केवल आधा मत माना जाता है। इन दो अपवादों 
के अतिरिक्त प्रत्येक कैन्टन अथवा अ्रद्ध कैन्टन सवैधानिक दृष्टकोश से परस्पर 
समान है । 
स्विस संवधान में कुछ विधय सट्ृठीव शधिकर-क्षेत्र में रखदिये गये हैं 
कुछ विषय ऐसे हैं ज्ञिन पर कैन्टनों तथा सद्लीय सरकार दोनों का समवती अधि- 
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कार क्षेत्र है तथा कुछ ऐसे जिन पर श्र-वक र ज्ेत्रे दोनों में विभक्त कर दिया 
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गया है। शेष सब अधिकार (607० 90फ़्७७) कैन्टनों को सौंपे गये हैं। 
इस प्रकार सच्चायु सरकार के अधिकार ग्रदत्त (6668०/०0), अंकित (७४७7९ 
7269) तथा स्पष्ट (06076) हैं जब कि राज्य सरकारों के अधिकार मूल 
त्रथवा ग्रारम्मिक (68879), अवशिष्ट तथा अस्पष्ट हैं। यह उल्लेखनीय 
है कि स्विट्जरलेंड' में न केवल विधिनिर्माण के लिये ही अधिकारों का विभाजन 
सज्छीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच किया गया है वरन्‌ प्रशासन के लिये 
भी | प्रशासन का अधिकतर काय राज्य-सरकार करती हैं। 
«-... विधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संघ सरकार को अनेकों विषयों पर 
अनन्य (&६८।४७४८) अ्रधिकार ग्रदत्त किया गया है | संघीय अधिकार त्षेत्र में 
इस प्रकार आने वाले प्रमुख विषय यह हैं : वैदेशिक सम्बन्ध 
संघीय हक अर्थात्‌ दूसरे देशों से सन्धियाँ करना, उनसे युद्ध की घोषणा 
५ करना, उनके यहाँ राज्य-प्रतिनिधि (690]0797900 2826॥5) 
“-दत, ग्रदत इत्यादि--भेजना, देश की सुरक्षा अथवा सेना की व्यवस्था 
करना; डाक, तार, टेलीफोन, रेल्षमार्ग इत्यादि यातायात व संदेश वाहन (८००) 
ध्ाा००४007) साधन; उच्च शिक्षा; संद्राटकंश व नोद (6प्राक्शाएए 270 
८०798८) ; बारूद तथा अस्त्र शस्त्र ; नाप तोल के माप दरशणड' : कॉपीराइट 
(०००9 7876) पेटन्ड (9०/6॥5) ; दीवानी, फोजदारी तथा वारशिज्य सम्बन्धी 
विधियाँ ; वन ; लोक स्वास्थ ; वायुपथ, नोवाहन तथा ज़ल शक्ति ; नागरीकरण 
तथा निर्वासन (८४०४४४४७४४०॥) ; वाणिज्य ; मद्यसार एकाधिकार : औद्योगिक 
विधिनिर्मार ; महत्वपूर्ण पुल तथा सड़कों का पर्यवेज्ञण; छूत॑ वाली बीमारियां; 
चंगी (८४८४८०75) इत्यादि। नागरिकों को राजनैतिक अधिकारों से बंचित कर 
सकने की स्थितियाँ निर्धारित करना भी संघीय अधिकार त्षेत्र में है। इनके 
अतिरिक्त मछली पकड़ना, कार तथा साइकिलों की व्यवस्था, एक कैन्टन के 
मिज्कुक की दूसरे कैन्टन में मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी अन्तिम क्रिया 
सम्बन्धी व्यवस्था इत्यादि कुछ ऐसे छोटे छोटे विषयों का भी उल्लेख संविधान 
में किया गया है जिनपर संघीय शासन विधि बना सकता है या व्यवस्था कर 
“धकता है! 
द वह विषय जिनको समवर्ती सूचि में सम्मिलित किया जा सकता है इस 
प्रकार हूँ : प्रेस पर नियंत्रण; उद्योगों पर नियंत्रण तथा उनका नियमन- बेंक- 
७ व्यवसाय; आगप्रवासन (ंधायांह्ाब07) ; राजपथों (88 
.... ज्ञ8५8) की व्यवस्था इत्यादि | इन विषयों पर संघ सरकार तथा 
ै राज्य द्वोनों को नियम बनाने का अधिकार है परन्तु यदि किसी 
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५ स्वस्त संबंधान की वशपताय “....... १६६ 
' उयय पर दाना के बनाये गये नियमों में परस्पर विरोध हू जाये तो संधोय नियम 
। मान्य होता हैँ, कैन्दन का नहीं ! हे 

! स्विस शासन प्रणाली की यह अनुम्म वशेपता ने क्ष यहा पर कुछ 
/' वदयां पर ठयवस्था करने का अर विकार सत्र लथा राह भें अंदा स्का |! श्र 
मा क रणाध विदेशों से सन्त्रिवा करना संबोय अ्रधका त्षेत्र में £ 
* परन्तु कैन्दन अपने निकट्वर्ती देशों से संबध-न द्वारा निश्चिन 
५, तओ्रीं के अन्तगत कुछ विशेष विध्रयो पर समन्विया कर सकते हैं | निस्संदेह, 
| 7 जंसा कि छूज़ ने लिखा है, भरत यह अधिकार केवल ठिद्वान्तमात्र रह गया है--. 
४ कन्‍्दन कभी इसका प्रयोग नहीं करते ; सेना उउ्स्था तथा संचालन का काय 
भा सेंत्र तथा केस्टनां में बंद्ा है। अनिवबाब तथा निःशुल्क प्रश्म्यक् पाक्षा 


व्यवस्था करता केन्टनों का कतब्य ई परस्ु संत्र को यह 'नरंज्ण करने का 
ग्रधिकार है कि कैन्टन अपने दस कतंव्य का पालन कर रहे हैं था नहीं : संघ 
का यह भी कतंव्य है कि वह इस क्रतंब्यपृर्ति के दस आवश्यकता पढ़ने पर 
क्ैेन्टनों का आधिक सद्यावता दे | संघीय रलों के कुछ परामशदात्री अधिकारों 
5पए80ए ०४8) कैन्टनों द्वारा चुने जाते है। जलशक्ति सम्बन्धी विधियाँ 
संघ द्वारा बनाई जाती हैं परन्तु इस सम्बन्ध में अधिकतर प्रशासनीय काय कैन्टन 
करते हैं। नाप तोल के माप दण्ड संघ निर्धारित करता है परन्तु उनको कैन्टन 
| कार्यान्वित करते हैं | इसी प्रकार अनेकों करो तथा चुंगियों के बसूल करने तथा 
उनकी आय में संघ तथा कैन्टनों का साक्का रहता है जैसे स्व्ा-द्विरक्ति कर 
(869॥06 &७० (07 (25) 
.. उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय सरकार का अधिकार 
* ज्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। नागरिकता, विवाह, दाह क्रिया, जीवन यापन 
की व्यवस्था, कृषि, उद्योग, छूत की तथा विशेष रूप से खतरनाक बीमारियाँ, 
स्वास्थ, सुरक्षा, उच्च शिक्षा, रेल, तार, मुद्राटंकण इत्यादि जीवन के ग्त्येक 
क्षेत्र को नियमित करने का अ्रधिकार संघ सरकार को है| यह उल्लेखनीय है 
कि संघ सरकार के अधिकारों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। वास्तव में 
राजसत्ता में केन्द्रीकरण की ओर प्रवत्ति विश्व व्यापक है | इसका कारण यह है. 
कि लगभग समभी देशों में यह सिद्ध हो चुका है कि यद्भाव्य नीति समाज-कल्याण 
के लिये हितकर नहीं हो सकती। समाज-कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि 
स्वयं राज्य जन कल्याण का ग्रयज्ञ करे | राजसत्ता का केन्द्रीकरण कक कल्यागा 
कारी राज्य की अनिवाय दशा है। अ्रतः जिन देशों ने कल्याणकारी राज्य की 
आर पदार्पण किया वहाँ राजसत्ता का केन्द्रीकरण होता गया | स्िंटज़रलेंड 
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यह विकास. अनेकों संवैधानिक संशोधनों तथा साधारण कानूनों द्वारा हुआ विशेष- 
कर इस सम्बन्ध से संविधान के अनुच्छेद ३१ तथा ३४ में हुये संशोधन उल्लेखनीय 
हैं ; अनुच्छेद ३१ के दूसरे भाग में संघ को यह अधिकार दिया गया कि बह साब- 
जनिक कल्पाण तथा नागरिकों की आ्राथिक सुरक्षा के उपाय करे | इस आशय 
से संघ उद्योगों तथा व्यवसायों को नियमित कर सकता है तथा विशेष आशिक 
वर्गों अथवा व्यवसायों के पक्ष में व्यवस्था कर सकता है। ऐसा करने में यदि 
ब्रावश्यकता हो तो वह व्यापार व उद्योग की स्वतंत्रता? के अधिकार का भी 
“उल्लंघन कर सकता है | इस अनुच्छेद के चौथे भाग में संघ को बैंको से सम्बन्धित 
कानून बनाने और पाँचवें भाग में यह अधिकार दिया गया कि वह कैन्ठनों तथा 
निजी उद्योगों (7४०8 ६॥७४/॥१४९८) से मिलकर बेरोज़गारी तथा आशिक 
अकूटों को रोकने के उपाय करे | अनुच्छेद ३४ में जो संशोधन हुये उनका सम्बन्ध 
श्रमिकों के हितों से था। इनमें श्रमिकों के भिन्न प्रकार के बीमों तथा सामाजिक 
सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था थी। इस प्रकार शनः 
शनः संघीय सरकार देश के आथिक जीवन की संरक्षक बन गई । दोनों विश्व 
युद्धों ने संघीय. सरकार को ओर अधिक सशक्त बनाया और यातायात व संदेश 
वाहन के आधुनिक साधनों तथा विशेषकर वत्तमान काल के वैज्ञानिक अविष्कारों 
तथा अनुसंधानों ने इस प्रवत्ति को प्रबलतम व प्रगतिशील होने में बड़ी सहायता 
ती। हैन्स ह्मबर ने केन्द्रीकरण के कारणों पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि 
“योरोप में राष्ट्रीयवा का उत्थान, देश के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित 
देशों का एकीकरण, यातायात के साधनों का विकास, वाणिज्य तथा उद्योग की 
आावश्यकतायें, आथिक परनिभरता की वृद्धि तथा आर्थिक संकट्काल में दृढ़, 
समानुरूप तथा सफल नीति आदि आवश्यकताओं तथा प्रभावों के कारण ऐसा 
हुआ है। सेना के केन्द्रीय शासन के आधीन स्थानान्तारत होने और फोजदारी 
तथा दीवानी कानून के संघाधीन होने पर एक सेना तथा एक विधिः के नारे 
से देश के संग्रथन (००॥९७०7) को प्रोत्साइन प्राप्त हुआ | 
इन सब कारणों से संघ की शक्ति निर॒त्तर बढ़ती रही जब कि कैन्ठनी की 
“स्थिति निबंल होती रही यहाँ तक कि आजसंविधान के अनुच्छेद ३ के यह शब्द 
अथहीन तथा हास्यस्पद लगते हैं कि “संघीय संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत 
कैन्टन संप्रमुता_ सम्पन्न हैं। वह उन सब्र अधिकारों का उपभोग करते हैं जो संघ 
को इस्तान्तरित न किये गये हों”? | कैन्टन कहाँ तक संप्रभुता सम्पन्न हैं इस विचार 
का विशलेषण करते हुये ह्यज़ लिखता हैं कि : 
-- (४) ऐसा कोई ज्षेत्र है ही नहीं जिसमें कैन्टनों को एक संकुचित अर्थ में 
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स्विप्त संविधान की विशेष ताये *... भै७] 
भी संमदतासन्पन्न कहा जा सके | प्रत्यक विषय के लिय्र कोई न को सद्दीप सँ य 


धान का नियम अवश्य है । - हे 

(२) संविधान के अनुसार कैन्दन केयल वसद्दाप सं वधान व! सीमाओं 7 
अन्तगत हूं संग्रभुता सम्पन्न है?! | उनका संप्रधुता को इस प्रकार सोमित कर 
वास्तव में उनकी संग्रभुता का ब्ातक है | प्रचलित नियम यह है कि कोई भ 
क्ैन्टडन का कानून सद्भीय कानून के विदद्ध नहीं, होना चाहये! इस प्रकार हैं 
सद्ठछ के आधीन हो जात हैं, उससे स्त्र!्ध।न नहीं : 

(३) जो शक्तियाँ संग्रशुता को सूचक हा सकती है वह सब्र सच्चा के हाथ. 
मे हैं| कैन्टनों के अधिकार क्षेत्र मं ग्रधिकतर बह शक्तियाँ है जो के लाशस्शनपएा 
स्थानोय संस्थाओं को प्रदान कर दो /2८' ८८:८८) जाती 

(४) कैन्टना का अन्तर््रंत्र विधि के अनुसार कोई स्वटन्त्र ब्यक्तदु 
नहीं है | 

(४) यदि कैन्टन सलन्लीय कानून का उल्हड्डन करते है तो स 
उनकी ऐसा करने से रोकने के अनेकों उपाय है परन्तु याद खुद 


पास काई उपाय नहीं हैं, वह निःसहाय ई , 
केन्टनों को सद्डछ स अलग हाने का कोई अर घक्ार नह! है । सद्डीय वित्तीय 

महायता पर वह आश्रित रहते हैं| आपस में वह कोई राजनैतक सन्धि या कोई 
गुट्बन्दि (॥॥9706४७) नही कर सकते | यदि दो केन्टनों में काई रूगड़ा हो जाय 
तो दोनों के लिये यह आवश्यक है कि वह उसे सद्च के निणयाधीन कर | कोई 
कैन्टन आंतरिक अ्रशान्ति अथवा उपद्रव की दशा म॑ या किसी अन्य कैन्ट 
खतरे की आशइड्ढा हो उस दशा में सद्ठ से सहायता के लिए अनुरोध कर सकता 
है | सद्ध स्वयं भी बिना अनुरोध किये हुये ही हस्तक्षेप कर सकता है और यदि 
स्विट्जरलैंड की सुरक्षा खतरे में हो तो रद्ड के लिये हस्तक्षेप करना ग्रावश्यक 
है | श्यश्णय और १६२० के बीच में सद्डा सरकार ने ११ पार हस्तक्षेप किया | 
हस्तक्षेय की कोई विधि निश्चित नहीं है | सद्ठ सरकार उपद्रव से प्रभावित कैन्टन 
में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्रतिनिधि से ले कर सेना तक भेज सकदी 
है | कुछ दृष्ठान्तों में तो कैन्टन का शासन तक अ्शान्ति की स्थिति समासत होने 
तक के लिये विलम्बित (5घ89£700) कर दिया गया और इस काल के लिये 
कैन्टन की.सब शक्तियों को सद्डीय प्रतिनिधि ने अपन हार्था मे ले लिया 

“ वास्तव में अनुच्छेय ६ सद्ढ सरकार को केन्टना के सावधानां का सरक्षक 
धना देता है | यदि कोई कैन्टन कोई नया संवधान अम्त्म॑द्वत करता है या 


परे. - घ्विटज़रलेंड की शासन प्रणात्री 


ग्पने संविधान: में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करता है तो इसके लिए, उसको 
सद्ध सरकार का तनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि 
कैन्टनों के संविधान गणतन्त्रात्मक हों, कैन्टन की जनता द्वारा स्वीकार किये गये 
दवं, नागरिकों की आधे से अधिक संख्या की माँग पर संशोधित हो सकते हों तथा 
उनमें कोई ऐसी व्यवस्था न हो जो सच्नीय संविधान के प्रतिकूल हो | 

अन्त में यह भी उल्लेखनीय छे कि अपने कानूनी अ्रधिकारों की रक्षा के 
इतु कैन्टनों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सद्बदागतरित राज्यों की भाँति किसी सच्नाय 
अर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण (70/6०४०7) प्राप्त नहीं है। स्विस सल्डृय 
न्वायालय किसी कैन्टन के कानून को सच्बगेय कानून या सद्लीय संविधान के प्रति- 
कूल होने पर तो अवश्य अवैध घोषित कर रह कर सकता है। परन्तु यदि कोई 
ध्ुद्दोय कानून किसी कैन्टन के अ्रधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, या किसी 
केन्टन के संविधान या उसके कानून का उल्लड्डन करता है तो कैन्टन के पास 
कोई उपाय नहाँ | सद्बदय न्यायालय को यह अधिकार नहीं कि वह सच्छीय विधान 
मण्डल के किसी कानून को अवैधानिक अथवा रह घोषित कर सके | यहाँ तक 
कि यदि कोई सच्चय कानून सच्चीय संविधान के भी प्रतिकूल हो तो भी सद्झीय 
न्यायालय उसे अवेध घोषित नहीं कर सकता। उसका केवल एक ही उपाय है | 
वह यह कि २०००० नागरिक या ८ कैन्टन उस पर जनमत संग्रह की माँग कर 
उस के लिये लोक स्वीकृति की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दें | 

अतः यह निष्कष निकाला जा सकता है कि स्विट्जरलेंड' में संविधान 
तथा सच्चीय न्यायालय उस अ्रथ में तथा उस सीमा तक सर्वोच्च अ्रथवा प्रधान 
नहीं हैं जिस अथ में तथा जिस सींसा तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 
और उसकी सर्वोच्च न्यायालय है | स्विट्जरलैंड में संविधान तथा न्यायालय केवल 
कैन्टनों से श्रेष्ठ है । कैन्टनों के संबिधानों व कानूनों पर ही वह प्रधान है | सद्ीय 
विधान मण्डल से वह उच्च नहीं हैं। सद्चीय विधानमएडल संविधान के प्रतिकूल 
भी नियम बनाता हे तो सच्नोय न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है। जनता 
अवश्य ही सच्चीय विधानमण्डल की स्वामिनी है | अतः स्विग्जरलैंड में न्‍्याय- 
जलिका को प्रधानता का सिद्धान्त शासन प्रणाली में स्वीकार नहीं किया गया 
है | वहाँ पर विधानमए्डल को प्रधानता का सिद्धान्त ही मान्य है। और फिर 
विधानमण्डल भी उस अथ में प्रधान नहीं जिस अथ में इक्लेंड की पालियामेंट | 
स्विय्ज्रलेण्ड म तो नित्य प्रति के प्रश्नों पर भी अंतिम निर्णय जनता के हाथों 
में है। ः 

इन सब तथ्यों को देखते हुये यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि “स्विस 
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* स्वितत संविधान की विशेषता $.. १७३ 


संविधान सच्चु को कैन्टनों का निरीक्षक एवम शिक्षक ([035%८४०/ शापे पाठ 
बना देता है?” | परन्तु यह सब कुछ सत्य होते हये भी मद निष्कर्ष निकालना अनु 
चित होगा कि कैन्दन केवल संवैधानिक शन्ब (८०॥हराप्पाताएं छात्र 
मात्र हैं। वास्तव में कैन्टन द्वी सक्ठ॒ के आधार हैं| उनके बिना सदझ्ञ की कल्पना 
नहीं की जा सकती | ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैन्टन ही पृथ अथवा प्रारम्मिक 
हैं। सद्छू का विकास तो काहान्तर में हुआ | इसका एक प्रमाण यह है कि राष्ट्रय 
गरिकता किसी कैन्टन का नागरिक होने के नाते ही मिलती है| नागरिक के 
जीवन यापन में सद्छ की अपेक्षा कैन्टन का ही प्रभाव अधिक व्यापक व विस्टन 
है। राजनैतिक दलों का सन्नठन भी मुख्यत; अन्ट्रन-वया पी एशनों पर ((905007 


- [55768) होता है | सब्र से महत्वपूर्ण बात यद्द है कि राष्ट्रीय सरकार मे जो महन्ब- 


पूर्ण परिवर्तन समय समय पर किये गये उनको पहले डैन्डर्नों में प्रयुक्त किया जा 
चुका था। अतः कैन्ठन राजनैतिक प्रयंगशालाओं के रूप में भी महतलत१४ 
है| जैसा कि ब्रक्स ने लिखा है “प्रत्येक कैन्टन सक्रीय राजनीतिक जीवन का 
केन्द्र है? | प्रत्येक का अपना अपना संविधान है जिस बह शझपनी उच्छानसार 
बन्तग्रहित तथा परिवर्तित कर सकता है| अादशप्ऋतआा केरल इस बात की है 
कि संविधान गगारंत्रत्मझ हो, संघीय संविधान के प्रतिकृत् न हो, जनता द्वारा 
स्वीकार किया गया हो ओर उसमें इस बात की व्यवस्था हो कि यदि आधघे से 
अधिक नागरिक चाहें तो उसम॑ संशाधन कर सके | 

संविधान के अनुसार प्रत्येक कैन्दन को समान माना गया है। संधीय 
संविधान में संशोधन करने में उनका भी भाग होता है। कोई संशोधन बिना 
नागरिकों व कैन्टनों के बहुमत के स्वीकृत नहीं हो सकता और इस कार्य में प्रत्येक 
कैन्टन का मत (वह छोटा हो या बड़ा) बरावर माना जाता है | हाँ अर कैन्टनो 
का मत अवश्य ही आधा माना जाता है। राष्ट्रीय विधान मरडल के ऊपरी सदन 
राज्य परिषद ((०एारण। ० 50॥69) में कैन्टनों को समान प्रतिनििन्च प्रदान 
कर भी उनकी समानता के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है । कैन्टनों में आकार व 
जनसंख्या के आधार पर परस्पर महान अन्तर हैं परन्तु राज्य-परिपद में प्रत्येक 
कैन्टन को दो और अद्ध-कैन्टन को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है | संयक्त 
राज्य अमेरिका की सिनेट का संगठन भी इसी प्रकार हता है। वहाँ पर प्रत्येद 
संघातरित राज्य को, वह छोटा हो या बड़ा, दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है | 
समान प्रतिनिधित्व का यह आधार न केवल राज्यों की परस्पर स्तमानता को ही 
प्रकट करता है वरल्‌ राष्ट्रीय सरकार का संधातरित इकाइयों पर आश्रित होने का 
भी सूचक है। ओर जैसा कि ब्हेयर (५४॥९४:८) ने संकेत किया है, स्विटज़रलें ड 
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पड... स्विटज़रलेंड की शासन प्रणाली | 


में तो (जहाँ तक संसद के ऊपरी सदन के संगठन का मश्न है) यह निर्भरता ओर 


: भी अधिक हें क्योंकि वहाँ पर न केवल प्रत्येक कैन्टन को दो प्रतिनिधि राज्य-सभा 


न हम 


क्स्क़ 


में भेजने का अधिकार है वरन्‌ इन प्रतिनिधियों का कार्य-काल निश्चित करना, 
तथा इनकी निर्वाचन पद्धति निर्धारित करना भी कैन्टनों के अधिकार क्षेत्र में है 
यहाँ तक कि इन ग्रतिनिधियों को वेतन भी कैन्टन ही देते हैं। 

स्विस शासन प्रणाली की एक अद्भुत विशेषता यह है कि इसमें कैन्टन की 
सरकारों के अधिकारियों को संघीय संसद का सदस्य निर्वाचित हो सकने का 
अधिकार है | इस प्रकार कैन्टन की सरकारों के लगमग ४० सदस्य संघीय संसद में 


“भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त कैन्टन की सरकारों के विभागीय अध्यज्षों का एक 


व्राषिक सम्मेलन होता है जिसमें संध्र सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं| 
इस सम्मेलन में अनेकों सामान्य हित के प्रश्नों पर विचार विमश किया जाता है। 


“- - स्विदज़रलैंड में कैन्टन अवशिष्ट अधिकारों का उपभोग करते हैं.। उनके 


अधिकारों का संविधान में वर्णन नहीं है। वह सब अधिकार कैन्टनों के साने 
जाते हैं जो संघ को न दिये गये हों | समवर्ती सू!च के विषयों पर भी वह कानून 
बना सकते हैं परन्तु संघ्र से विरोध होने की दशा में उनको भुकना पड़ता है। यह 
पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि अनेकों विषय संघ ओर कैन्टनों में विभा- 
जित हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि स्विदज़रलेंड में प्रशासनीय 


: कार्य अधिकतर कैस्टनों के कर्मचारी ही करते हैं | इसीलिये स्विटिज़रलेंड में संघीय 


कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है | कालान्तर में संघ की शक्तियों में जो वृद्धि 
हुई उसमें कैन्टनों को भी भाग मिला | प्रशासनीय काय अधिकतर उनके हाथों 
में ही रहा । यही कारण है कि संध्र के अधिकारों में विकास कैन्टनों को अधिक 
अग्रिय न लगा | यह विकास बिना कैन्टनों की अनुमति के हो नहीं सकता था 
क्योंकि अत्येक संवैधानिक संशोधन के लिये कैन्टनों का बहुमत होना भी ग्रावश्यक 
है। कैन्टनों ने संघीय सरकार के अधिकारों के प्रस्तावों में अपना भी लाभ देखकर 
उनको स्वीकार कर लिया | 

स्विस राजनैतिक जीवन में कैन्टनों का महत्व इस तथ्य से भी प्रकट होता 
है कि संघीय कार्यपालिका में अधिक से अधिक कैन्टनों को प्रतिनिधित्व देने का 
प्रयत्न किया जाता है। किसी भी दशा में संघीय परिषद्‌ के दो सदस्य एक ही 
कैन्टन के नहीं हो सकते | इसके अ तिरिक्त राष्ट्रीय सरकार के अंगों का विभिन्न 
कैन्टनों में स्थापित करना (विधान मण्डल को बन में, न्यायपालिका को 
बॉड में) मीकंन्टनों के महत्व का सूचक है। अतः हम प्रसिद्ध स्विस लेखक 
बोखर (807]०0ण) के इस कथन को चाहे अरतिशयोक्ति ही समसें कि “विभिन्न 


ध हू 


६" स्विस संविधान की विशेषताये 7, १७४ 


क्रैन्टन तथा अर्द्ध कैन्टन अनेक छोटे छोटे राष्ट्र हैं जिनकी एकमात्र सतत आकांच्ष! 


४] _++ 


नमक मे अए-कममम धरम ॥ममव ०... यमन 
हे 
लकी 


यह रहती है कि अपने राजनैतिक संगठनों को पूर्ण करें तथा अपनी. लोकतंत 

संस्थाओं का विकास” परन्तु इतना तो स्वीकार करना ही थबड़ेंगा कि स्विस 
संविधान एक संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है | यद्यपि घ्विस सघ- 
वाद प्रत्यक्ष प्रजातंत्रवाद के कारण बहुत कुछ संशोधित तथा कुछ अन्य संघीय 
शासन ग्रणालियों--जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया--से कुछ 
दिशाओं में भिन्न हो गया है परन्तु आधारभृत रिद्धान्तों में सब्र में एकरूपता ह॥ । 


अध्याय ३ .य+-+- 
स्विस विधान मण्डल 


'स्विस संविधान के अनुच्छेद ७१ में कहा गया है कि स्विस जनता तथा 
राज्यों (८30/०॥8) के अधिकारों को छोड़कर संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपभोग 
फैडल श्रसेम्बली (760678] ४४८०७) करेगी जिसके दो भांग (86000॥9) 
होंगे जिनको क्रमशः राष्ट्रीय परिषद (ए०४०॥४| (:०ए7०]) तथा राज्य परिषद 
(0०पणण ० 90968) कहा जायेगा | ्ि 

उपरोक्त अनुच्छेद से स्विस विधान मण्डल की दो विशेषतायें प्रकट होती 
हैं | प्रथम, इसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है | द्वितीय, यह द्विसदनात्मक 

(०४7769)) है। जैसा कि आगे अध्ययन से विदित होगा 
सर्वोपरिता स्विस शासन प्रणाली में वास्तव में फेड़ल असेम्बली का स्थान 
सर्वोच्च है | कार्यपालिका अथवा मंत्रिमएडल का निर्वाचन वह 
स्वयं करती है। मंत्रिमंडल उसे भंग नहीं कर सकता। इसी प्रकार संघीय 
न्यायाधीशों का भी वह स्वयं निर्वाचन करती है और न्यायपालिका को उसके 
द्वारा पारित किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा (]परत]0०४] 76ए!०णछ) करने 
का अधिकार नहीं है| यहाँ तक कि यदि इसके कानून संविधान का भी उल्लंघन 
करते हैं तो भी न्यायपालिका उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं कर सकती । केवल 
जनता के यह आ्राधीन है ओर जैसा कि संविधान में कहा गया है कैन्टनों के अधि- 
कारों का भी इसको आदर करना चाहिये | ह्यूज़ ने लिखा है कि सड्डूट काल में 
फैड्ल असेम्बली का संघीय परिषद (7€त०७] (20णाल]) को सर्व अधिकार 
((णो। 90ण्9) प्रदान करना यह संकेत करता है कि असेम्बली स्वयं जिन अधि- 
कारों को अदान करती है उनकी स्व्रामिनी है ।* इसके अतिरिक्त संघीय कानून 
क्ैन्टन के कानून से सदेव उच्च माना जाता है। यदि किसी कैन्टन का कोई कानून 
संघीय कानून के प्रतिकूल हो तो वह रह समझता जायेगा | यह मी संघीय विधान- 
मण्डल की सर्वोच्च शक्ति का द्योतक है। 
विधानमण्डल के निर्माण करने में स्विस संविधान निर्माताओं के समज्ञ 
भी लगभग वही प्रशन उपस्थित हुये जो कि लगभग ६० वर्ष पूर्व अमेरिकी 
संविधान ह्िरताओं के सामने आये थे | स्विस संविधान निर्माता इस स्थिति में 


+ दा ७०20४७७७७७७॥७७७४७७७७७७७७एएई 
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डर 


स्वप्त विधान मसइ क बज 





ये कि अमारिकी समाधान का लाभ उठा सके | ग्तः केन्द्राकरण तथा विकेन 
| करण, तथा छार व बढ़ राज्या रू मध्य समझाता स्वरूप एक 


द्विसदनात्मक. दिसइ॒न समझ प्रणाली को अपनाया गया ताकि एक सदन मे 
राष्ट्र का दूत ने बता हो सके दूसर मे राज्यों का, एक मे देश 


बजट 


| जनता को जनसंख्या के आधार पर थ नि दिन: प्राम हू दुसरे में प्रत्येक «| म्य 
को समान संख्या में मनिनिश्च भेजने का अधिकार हा । अ्रतः आज भा स्विस 
विधान मण्डल की राष्ट्रीय-यरिपद (भिकणाओं (०पाटां।) राष्छ की एकता व 
सुह्दता की प्रतीक है जब कि राज्य परिषद ((-0ए॥ली ७४ 5/965) राज्यों अथवा 
कैन्ठनों की प्रभुता तथ; उनके परस्पर समानता की द्योतक ! इसके अतिरिक्त राग्य 

रिषद में कैन्टनों का समान प्रतिनिय- होना स्विस एतिहासिक परम्परा के भी 
अनुकूल' है क्योकि १८ड८ के संविधान लागू होने के पूत्र 'डाइट! ([>6;) में (ज! 
कि राजसंघ का एकसदनीय विधान मण्डल था) प्रत्यक राज्य को केवल एक मत 
प्राप्त था ! 


. राज्य परिषद ((१०घा०! ० 568) 


राज्य परिषद इंगलेंड की लाइ समा (707६४ ए ,0:08) तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका की सिनेट के समान रूप स्विस विधान मण्डल का उच्च (एएएल' 
ग्रथवा द्वितीय सदन है | संगठन में यह अमेरिकी सिनेट से मिलती-जलती है क्योंकि 
इसमें प्रत्येक केन्टन को दो और प्रत्येक अद्ध कैन्टन को १ प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया गया है। अमेरिकी सिनेट में भी प्रत्येक राज्य को दों प्रतिनिधि 
भजने का अधिकार होता है। परन्तु स्विस राज्य परिषद को अमेरिकी सिनेंट की 
भाँति कोई प्रशासनीय अधिकार (&६८०प॑ं/ए४ ए0श८/8) प्रात्त नहीं हैं | इंगलेंड 
की ल्ा्ड सभा के सदस्य वंशागत होते हैं तथा उनका निर्वाचन न होकर सम्राट 
द्वारा उनकी नियुक्ति होती है | अधिकारों में वह अब पृणंतया कामन्स सभा के 
आधीन हो गई है। कामन्स सभा की वह अब किसी इच्छा को नहीं रोक सकती | 
परन्तु स्वियजरलँंड में राज्य परिषद के अधिकार राष्ट्रीय परिषद के ही समान हैं 
क्योंकि उसके समान ही राज्यपरिषद भी सावजनिक निर्वाचन द्वारा संगठित की 
जाती है 


राज्य परिषद में प्रत्येक कैन्टन दो और ग्रत्यक अर्द कैन्टन झक्क प्रतिनिधि 
मेजने का अधिकारी है | स्विट्जरलैंड में १६ केन्‍्टन तथा ६ अर््ध कैन्टन हैं अतः 
कुल मिलाकर राज्य परिषद की सदस्य संख्या (१६ 2८ ३१)-- (६ »८ १) ८८ रे८-- ६ #« 


१२ 





रजँ 


उनमे 


जम स्विटज़रलेंड की शासन प्रणाली ध 


| ४४ है | कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय परिषद या संघीय परिषद का सदस्य है राज्य 


परिषद का सदस्य नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त सदस्यों की अन्य योग्यताओें 
निर्धारित करना, उनकी निवाचन पद्चधति, तथा पदावधि 
गठन. निश्चित करना केन्टनों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया गया 


है। यही कारण है कि राज्य परिषद के सब सदस्यों के कार्य: * 


काल तथा उनकी निवांचन विधि समान नहीं है। प्रत्येक कैन्टन के ञ्प*-अपने 
नियम हैं )४ कैन्टनों में राज्य परिषद के सदस्य वहाँ के विधानमण्डल द्वारा 
निर्वाचित किये जाते हैं | ग्लेरत तथा ३ अद्ध कैन्टन (एपेंजल इंटीरियर, निडवा- 


ल्डन तथा आऑ्ॉब्वाल्डन) अपने राज्य परिषद के प्रतिनिधियों का चुनाव सावजनिक ' 


सभा में (जिनको लेंड्सजीमाइंड कहते हैं तथा जिनमें राज्य के सभी वयस्क 
नागरिक सदस्य होते हैं) द्वारा करते हैं| शेष १४ केन्टनों तथा ३ अर्द्ध कैन्टनों में 
इनका चुनाव समस्त मताधिकार प्राप्त नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। 
राज्य परिषद के सदस्यों के काय-काल में भी परस्पर अन्तर है। !प 

केन्टन तथा ५ अद्व केन्‍्टन राज्य परिषद के अपने प्रतिनिधि ४ वर्ष के लिये 
चुनते हैं, २ केन्‍्टन तथा १ अद्ध केन्‍न्टन ३ वर्ष के लिये श्रौर 

कार्य-काल शेष २ केन्टन केवल एक वष के लिये । इस प्रकार राज्य 
परिषद के ३५ सदस्य ४ वर्ष के लिये, ५ सदस्य ३ वर्ष के लिये 


और शेष ४ केवल १ वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं | यह उल्लेखनीय है ढि 
बहुधा राज्य परिषद के सदस्यों का पुनर्निर्वांचन बार-बार होता रहता है जब तक 


कि वह स्वेच्छा से पदविमुक्त होने का निश्चय न कर ले | 


प्रत्येक वर्ष राज्य परिषद अपने लिये एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का 
चुनाव करती है। यह पदाधिकारी राज्य परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। 
संविधान के अनुसार तो प्रत्येक अधिवेशन के लिये नवीन 


पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने जाने चाहियें परन्तु व्यवह्यार में 


संविधान की इस व्यवस्था का सम्मान नहीं किया गया | तर्क 


#0.. 


यह दिया जाता है कि किसी वर्ष में होने वाले सभी साधारण (00/727ए) तथा 
श्रसाघारण (०:४7३00]7077) अधिवेशन एक ही अधिवेशन के भाग हैं। पदाधि- 


' कारी पूर्ण अधिवेशन के लिये चुने जाने चाहियें न कि प्रत्येक भाग के लिये । श्रतः 


पूर्ण वर्ष के लिये एक ही भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुना जाना संविधान की उस 
धारा का उक्ललंघ घन नहीं माना जाता जिसके अनुसार प्रत्येक साधारण तथा 


तू ई 


भ्रसाघारण अधिवेशन के लिये पुनः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनने की माँग 


की गई है | न 


हि 


शक, 





संविधान के अनुच्छेद ८२ के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि उस 
कैन्टन के प्रतिनिधियों में से धऋष्पक्ष अरब उयाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता जिस 
क्रैन्टन के प्तिन दयों मे से पदजिमुक्त श्रध्यज्ञ था | इसा प्रकार लगातार दो बष 
तक किसी एक फ्रैनन के प्र निर्धियों में के उपाध्यक्ष रह चुना जा सकता | इस 
व्यवस्था का यह परिणाम होता है अध्यक्ष तथा उपाब्यज्ञ के पदों पर प्रत्येक 

टन के प्रतिनिधियों को श्रासोन होने छा अवसर मलता है हज ने लिखा है 

कि इस सम्बन्ध में अर्दध कैन्टनों की स्थियि स्ष्ट नही है। + दत्त“ ढ़ में यह भी 
एक परम्परा है कि एक वर्ष का उपाध्नज्ञ अगले वप ब्रध्यक्ष चुन लिया जाता है 

ब्ध्यकज्ष को एक विधान सभा के खमापरति के सभा साधारण झधिकार 
प्राप्त हैं जैसे राज्य परिषद की बैठकों का सभापरात्व करना, सदन म॑ व्यवस्था 
स्थापित करना, नियमों को लागू करना इस सम्बन्ध में उसकी स्थित अहुत कुछ 
अमेरिकी सिनेट के अध्यक्ष से मिलतो-जुलतो दे । अमेरिकी सिनेठ के अध्यक्ष क/” 
भाँति स्व्िस राउय परिषद के अध्यक्ष को भी क्िसों प्रश्न पर खद़न के ट्रोनों पद्ष 
ब्रावर संख्या में विमक्त होने पर निर्शायक मत देने का अधिकार ईं/ता है | परन्तु 
अमेरिकी सिनेद को अपना अध्यक्ष सं चुनने का अधिकार नहीं द्वोता। खिनेद 
का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अ्रमरिका का उपराष्ट्रत उरदेन (6४-००) दोता 
है | इस संबन्ध में स्थिस व्यवस्था निश्चप दी अधिक जनतंत्रीय है हे 

यह उल्लेखनीय है कि राज्य परिषद के सदस्यों को जो भी भत्ता तथा माग 
व्यय दिया जाता है वह राष्ट्रीय कोष से न दिया जाकर कैन्दनों के कोषों से दिया 
जाता है | प्रत्येक कैस्टन अपने-अपने प्रतिनिधियों के वतन अथवा ब्यय का 
भुगतान स्वयं करता है। यह इनके कैनदनों के प्रतिनिधि होने की ओर संकेत 
करता है और टहिदासिक परनपरा के अनुकूल भी है क्योंकि १८४८ से पूव संघीय 
डाइट में जो राज्य प्रतिनिधि भेजे जाते ये उनके व्यय का वहन भिन्न केन्टन दी 
स्वयं करते थे । आज भी राज्य परिषद के प्रतिनिधियों का वेतन तथा मास न्यय 
क्रैन्टनों को देना पड़ता है। १६२३ में पारित एक कानून के अनुसार यह व्यवस्था 

| गई थी कि राज्य परिषद के सदस्यों को परिषद की बैठक न होते समय किसी 

विधायी समिति या आयोग पर काम करने के लिये संघीय कोष से मार्ग व्यय तथा 
" ध्रारिश्रमिक दिया जायगा | ब्रुक्स का कहना है कि यह संघीय कानून संविधान के 
अनुकूल नहों हे । 

राज्य परिषद के संगठन सम्बन्धी विस्तृत उयवस्थःश्रों का निर्धारण कैन्टनों 
द्वारा किया जाना यह भ्रम उत्पन्न कर सकता है कि यह परिषद करें 
निधि तथा उनके हितों की संरक्षक होगी। व्यवहार में राज्य परिषद ने कभी भी 





ँ 


हित | 


पृध० स्विटज़रल्लेंड की शासन प्रणाली 


' इस प्रकार की संकीण मनोवृत्ति का प्रदर्शन नहीं किया । राष्ट्रीय द्वित की अपेक्षा 
इसने कभी कैन्टनों के हित का समथन नहीं किया | संविधान की धारा ६१ में यह 
श्रादेश दिया गया है कि राज्य परिषद या राष्ट्रीय परिषद्‌ के सदस्य बिना किसी 
के अनुदेशों (080007075) के मतदान करेंगे | यह धारा निश्चय ही इस 
धारणा का खण्डन करती है कि राज्य परिषद कैन्टनों की प्रतिनिधि-सभा है। न 
ही इसको किसी वर्ग विशेष का पोषक अथवा संरक्षक कहा जा सकता है क्योंकि 
इसके सदस्य सामान्यता उन्हीं वर्गों के होते हैं जिन वर्गों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद 
में जाते हैं| राज्य परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता में कोई वर्ग विभेद 
नहीं किया जा सकता । यह उल्लेखनीय है कि राज्य परिषद ने सदैव राष्ट्रीय हित 
को ही सामने रखकर प्रत्येक प्रश्न पर विचार तथा निर्णय किया है। अनेकों उदाह- 
रण ऐसे मिलते हैँ जिनसे यह सिद्ध होता है कि इसने राष्ट्रीय इच्छा का मुल्यांकन 
अधिक चतुराई से किया । १६४८ में राज्य परिषद ने प्रत्यक्ष-कर सम्बन्धी एक 
प्रस्ताव को जिसको संघीय परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय परिषद का समथन प्राप्त था अस्वी- 
कार कर दिया | ११ सितम्बर १६४६ को हुये जनमत संग्रह ने यह “सिद्ध कर 
दिया कि राज्य परिषद का निर्णय ही जनमत के अनुकूल था। 


न राष्ट्रीय परिषद्‌ 


यह स्विस विधानमस्डल (#&त6४) 25507707]ए7) का निम्न अथवा 
लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसका निर्वाचन स्वयं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संघीय 
कानूनी व्यवस्था के अनुसार होता है| यह जनता की प्रतिनिधि है न कि कैन्टनों 
की | अत: जनता को यह अधिकार होता है कि इसमें वह अपने प्रतिनिधि अपनी 
पक्के में चुन कर भेज सके । अतः राष्ट्रीय परिषद में प्रत्येक कैन्टन को 
रुया के अनुसार प्रतिनिधि प्राप्त होते हैं। प्रत्येक २४,००० की संख्या पर 
एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था है | १२,००० से अधिक संख्या को भी २४,००० 
के तुल्य मान लिया जाता है। १२,००० से कम संख्या को छोड़ दिया जाता है 
परन्तु प्रत्येक कैन्टन अथवा अदद्ध केन्टन को कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य हूं 
भेजने का अधिकार है चाहे उसकी जनसंख्या २४,००० से भी कम क्‍यों न हो | 
इस प्रकार दिसस्तर १६४१ में निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद में उरी, ओबवाल्डन 
निडवाल्डन वया अपेन्ज्ल इनर रोडस्‌ इन चार कैन्टनों अथवा अदु कैन्टनों के 
केवल ए्क-द्क के प्रतिनिधि थे; स्तेरस, जुग, शाफाह्मउस, वथा अ्रपेंजल आउटर 
रोडस्‌ इन प्रत्येक के दो; श्वाइज़ के ३; बाजेल गाँव,के ४; न्यूचेटल के ५; थरगाव 
तथा ग्रिल्सोंस प्रत्येक के ६; ट्रिचिनो, वेलेस, क्राइबग तथा सोलोथन प्रत्येक के ७; 





हैं स्विप्ठ विधान मरडल '. ने 





जिनेवा तथा बाजेल नगर प्रत्येक के ८; ल्यूजन के ६; सेट गॉल तथा ऑऑरिगाब 

(0, ड कक मय हम, ५ 
प्रत्येक के १३; वॉड के १६; ज़््यूरिक के ३२ तथा बने के ३३ प्रतिनिधि थे जबकि 
राज्य परिषद में प्रत्येक कैन्टन को समान रुप से दोनदों ग्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया गया है। कुल सदस्य संख्या १६६ थी । 


राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वार प्रत्यक्ष रूप से 
आ्रानुपातिक प्र-तनिित्व प्रयाली (#70ए०तणादी प्लऋष्श्डए पट) के 
आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली १६१५६ में अपनाई 
निर्वाचन अणात्वी | थी | प्रत्येक कैन्टन अथवा अर्दनैन्टन को एक निर्वाचन 
क्षेत्र मान लिया जाता है। अ्रतः निर्वाचन क्षेत्र आकार में भिन्न होने हैं। कुछ 
तो बहुत ही बड़े ढोते हैं जैसे ज्यूरिक तथा बने जहाँ से ३० से भी अधिक प्रति- 
निधि चुने जाते हैं। १६५९१ में हुये निर्वाचन में ज्यूरिक कैन्टन में २२ प्रतिनिधियों | 
के स्थानों के लिये ३०४ उम्मेदवार खड़े ये। छोटे छोटे कैन्टनों में तो चुनाव 
बहुधा निविरोध ही हो जाता है | 
निर्वाचन पद्धति यह है कि प्रत्येक मतदाता के पास नाजने तिझ दल अपने 
अपने उम्मीदवारों की सूचियाँ भेज देते हैं | इनके अतिरिक्त एक सरकारी सूर्ची 
भी प्रत्येक मतदाता के पास भेजी जाती है जो कि कोरी (9४) होती है | 
निर्वाचन के दिन मतदाता को यह अधिकार होता है कि वह जिस पार्टी का 
समर्थन करता हो उसकी सूची का ज्यों का त्यों व्रिना उसमें कुछ उंशोधन किये, 
या उसमें से कुछ नाम हटा कर, या जो नाम उसने हटाये हैं उनके स्थान पर 
श्रन्य सूचियों में से नाम लिख कर मतपन्न पेटी में डाल दे | यदि वह चाहे ते 
सरकारी सूची में अपनी इच्छानुसार नाम मर कर भी डाल सकता है। अधिक- 
तर मतदाता तो पार्टी सूचियों को ही (जिस पार्टी सूची का भी वह समर्थन करें) 
ज्यों का त्यों डाल देते हैं। १६४७ में ऐसे मतदाताओं की संख्या ६७९ थी | 


एक पार्टी के लिये यह सम्भव है कि वह किसी उम्मेदवार का नाम दो 

बार सूची में प्रकाशित कर सके जिसका परिणाम यह होगा कि एक मतदाता के 
उसको दो मत प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार उसको सफलता की सम्भावना अधिक 

हो जाती है। 

कानून में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी पार्टी के कुछ मत ऐसे हैं 

जिनसे पर्याप्त संख्या में न होने के कारण उसको कोई श्रन्य स्थान प्रास नहीं 
हो सकता तो ऐसे मतों को किसी दूसरी साथीनार्टी की सूची में स्थानान्तरित 
किया जा सके। इस प्रकार यह चेष्टा की जाती है कि कोई मत ब्यथ 
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खा 


पंबर स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली 


| 


न जाय | बढ़े बड़े कैन्टनों में (जैसे बन) तो पा्टियाँ भिन्न भागों में मिन्न--दो या 
तीन--सूचियाँ मेजती हैं ताकि प्रत्येक प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो सके । 

ह्यज का विचार है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली स्विट्जरलैंड के 
लिये लामदायक नहीं रही | इसके कई परिणाम हुये : 

(१) इसके परिणामस्वरूप मतदाता तथा प्रतिनिधियों का सम्पक व सम्बन्ध 
अत्यन्त निबंल हो गया । राष्ट्रीय परिषद्‌ के सदस्य मतदाताओं के प्रतिनिधि न 
रह कर राजनेतिक दलों के प्रतिनिधि हो गये ! यह दल ही उनका निर्वाचन लड़ते 
हैं और निर्वाचन हो जाने. के उपरान्त उनकाश्पथ प्रदर्शन तथा उनका नियंत्रण 
करते हैं यहाँ तक कि -उम्मेदवार अब अपने लिये निर्वाचन के समय मतदाताश्रों 
से मतों के लिये भी अनुरोध अ्रथवा संघर्ष नहीं करते। बड़े बड़े कैन्टनों में तो 
मतदाताओं का प्रतिनिधियों से केवल इतना संबंध है कि वह जिस दल के अनु- 
यायी अ्रथवा समथक हों उसकी सूची को मतपतन्न पेटी में डाल दें। बहुधा वह 
इन नामों से मी अनमभिश होते हैं। 

(२) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के परिणामस्वरूप विधानमणइल 
की स्थिति बहुत निबल हो जाती है। कोई एक पार्टी आधे से अधिक स्थान 
प्राप्त नहीं कर पाती अतः कोई एक पार्टी किसी एक नीति को स्वयं अपने बल 
पर लागू नहीं कर सकती | अ्रतः किसी नीति की सफलता का श्रेय या विफलता 
का उत्तरदायित्व किसी एक दल का नहीं हो सकता। राष्ट्रीय परिषद में एकता! 
न होने के कारण सरकार का कायकारिणी अंग, विशेषकर जनपदाधिकारी वर्ग, 
श्रधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली बन रहा है। 

(३) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के परिणामस्वरूप अनेकों दलों 
को लगभग समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ--जैसे १६५१-५४ की राष्ट्रीय परिषद 
में ५१ रेडिकल थे, ४८ कैथोलिक कंजरवेटिव, ४६ समाजवादी, २३ किसान 
इल तथा २५४ अन्य दलों के प्रतिनिधि | यह स्थिति एक कुशल विधानमण्डल के 
उपयुक्त नहीं हे क्योंकि ऐसी दशा में विधानमए्डल एक निश्चित नीति का अनु- 
सरण अथवा प्रतिपादन नहीं कर सकता | अनिर्वायतः विभिन्न विचारधाराओं में 
समझौता करना पड़ता है | उत्तरदायित्व भी विभाजित हो जाता है और विधान- ेु 
मण्डल को नीति भी परिवर्तित होती रहती है | । 

(४) संघीय-परिषद्‌ भी एक-दलीय न होकर मिश्रित होती है जिसका 
प्रभाव शासन पर पड़ता है। राष्ट्रीय परिषद बहुदलीय होने के कारण संघीय 
परिषद का रस प्रकार विरोध नहीं कर सकती जैसा कि संसदीय प्रणालियों में 
विरोधी दल सरकार का करता, है। 


ह 


' स्वत विधान मणडज्ञ है." जे ३ 
यह उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड में परियद के किसी सदस्य का स्थान 
कसा कारण रिक्त होने की दशा में दप्नबचन (9ए७-2 ९८९०) ने किया जा 
कर उस सदस्य के दल की सूर्ची के अनिवांचित उम्मेदद्ारों में सर्वाधिक मत प्राप्त 
उम्मेदवार को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है ! 
प्रत्येक स्विसवासी जिसकी आयु २० वर्ष की है राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन 
मे मत आंधकारी होता है | परन्तु यदि किसी व्यक्ति को जिस कैन्टन में वह रहता 
है उसके किसी कानून द्वारा सक्रीय भगरक्ता ने दलित आर, 
मतदाता. दिया गया है, तो निर्वाचनों तथा जनमत संग्रह में उसको मता- 
घधिकार नहीं रहता ; संबीय सभा को यह अधिकार दिया गया है 
कि वह कानून द्वारा कैन्टनों के इस कानून को नियमित कर सके । यह उल्लेखनीय 
हे कि लिव्ज़रलेंड में केवल पुरुषों को मताधिकार है, ज्ञियां इस अधिकार से ब॑चित 
हैं यद्यपि संविधान स्त्रयं इस प्रकार का कोई भेद नहीं करता । जिन व्यक्तियों को 
न्यायालयों के निणयों द्वारा नागरिक अधिकारों से वश्चित कर दिया गया हो, या 
जिनको फोजदारी अपराध में दण्ड मिला हो उन्हें भी मताधिकार नहीं दिया 
जाता। कुछ कैन्टनों में दीमालियों को, कुछ अन्य में भिकारियों (00०7८7७ तथा- 
अन्य दुष्चरित्र व्यक्तियों को मताधिकार से वश्चित किया गया है ; 
संविधान के अनुच्छेद 2५ में कह्दा गया है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जो 
कोई घर्मांधिकारी (0०४४०) नहीं है ओर जिसे मताधिकार प्राप्त है राष्ट्रीय परिषद 
के लिये उम्मेदबार बन सकता है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय 
सदस्यता. परिषद्‌ की सदस्यता न केवल राज्य परिषद्‌ के सदस्यों के लिये 
ही वजित है वरन्‌ संघीय परिषद के सदस्य अ्रथवा संघीय परिषद 
द्वारा निवांचित पदाधिकारी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नहीं बन सकते * सं बधान 
की यह धारा (धारा ७७) स्विस शासन प्रणाली की प्रकृति पर प्रकाश डालती है 
और यह संकेत करती है कि स्व्रिस शासन प्रणाली संसदात्मक नहीं है 
राष्ट्रीय परिषद का कायकाल ४ वर्ष है। यह काल स्थत्रयं संविधान द्वारा 
निश्चित है। ४ वर्ष के उपरान्त पुनः निर्वाचन होता है। १६३१ से पूब यह 
कायकाल केवल ३ वर्ष था। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय 
कार्यकाल परिषद के एक अधिवेशन के अवशिष्ट कार्य दूसरे अधिवेशन 
को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं और इसी प्रकार एक राष्ट्रीय 
परिषद के शेष कार्य दूसरी नवनिरवाचित राष्ट्रीय परिषद को 
राज्य परिषद की माँति राष्ट्रीय परिषद को भी अपने सदे्यों में से एक 
अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार, दिया गया है। संविधान के 


दृदढ ह स्विटज़ रलेंड की शासन प्रणाली 
अनुसार यह पदाधिकारी प्रत्येक साधारण अथवा अ्रसाधारण अधिवेशन के लिये 
चुने जाने चचीहियें परन्तु परम्परा यह हो गयी है कि यह अधिकारी प्रति अधिवेशन 
 नजुने जाकर प्रति वर्ष चुने जाते हैं| कोई भी सदस्य लगातार 
पदाधिकारी दो वर्षों तक उपाध्यक्ष नहीं बन सकता और न कोई जो एक 
वर्ष अध्यक्ष रह चुका हैं अगले वर्ष के लिये पुनः अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है| यह सब प्रतिबन्ध इसलिये लगाये गये हैं ताकि 
यह पद किसी एक व्यक्ति, या किसी एक राजनैतिक दल, या किसी एक कैन्टन या 
किसी एक भाषा-भाषी अथवा धार्मिक समुदाय के एकाधिकार न बन जायें | 
स्विट्ज़रलेंड में संघीय सभा के किसी भी सदन के अध्यक्ष को कोई 
विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जब सदन में किसी भी प्रश्न पर दोनों 
पक्ष बराबर बराबर विभाजित हों तो अध्यक्ष को निर्णायक-मत 
अध्य कह के अधिकार के प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है| जब सदन संघीय 
पदाधिकारियों के व्यूरो ( जिसमें अ्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ८. 
गणशनायक ((2॥९४७) होते हैं) तथा आयोगों का निर्वाचन करता है तो अध्यक्ष 
ताधारण सदस्य की भांति ही मतदान करता है| वह संसदीय दलों की उस बैठक 
की भी अध्यक्षता करता है जिसमें सब्ठीय सभा का कार्यक्रम (06७ 0 9087688) 
निर्धारित किया जाता है। जब्र कभी राष्ट्रीय परिषद्‌ और राज्य परिषद दोनों का 
संयुक्त अधिवेशन होता है तो राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष ही ऐसे संयुक्त अधिवेशन 
का समापतित्व करता है | परिषद में अनुशासन बनाये रखना तथा नियमों को 
लागू करना अध्यक्ष का ही कंतव्य है यद्यपि इसके लिये उसे कोई विशेषाधिकार 
प्राप्त नहीं है| परन्तु फिर भी, जैसा कि ब्राइस ने लिखा है और झमज़ ने भी इस 
मत का समथन किया है, स्विस संघीय सभा के सदनों की बैठकें बड़ी शान्ति व 
व्यवस्था के साथ होती हैं | इस संब्रंध में हाबर के शब्द भी उल्लेखनीय हैं। वह 
लिखते हैं : “राष्ट्रीय परिषद में संघ परिषद्‌ के सदस्यों को, दलों के नेताओं को तथा 
सका वी न पक कह पहल या सुप्रसिद्ध सदस्यों का व्यानपूर्वक्न सुना जाता है... स्विस स्विस अपने प्रशंसात्मक 
अथवा असन्तोषात्मक भावों को श्र सहज ही प्रकट नहीं करते । परिषद की 
के येवाह आय: बडी शान्तिपूवक होती है। नित्य प्रति का कार्य प्रतिष्ठा, सौजन्यता 
तथा अनुशासन के साथ सम्पन्न किया जाता है? 
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को जो देनिक तथा यात्रा भत्ता दिया जाता है 
उसका भार संघीय कोष को वहन करना पड़ता है| यह भत्ता अत्यलप होता है-- 
केवल ४० हैँ क॒ प्रति दिन अधिवेशन काल में जिन दिनों वह उपस्थित हों। जब 
परिषद का अधिवेशन न हो और वह संसदीय आयोगों पर कार्य कर रहे हों तत्र 











भी उन्हें यही भत्ता मिलता है | इसके अतिरिक्त मारा ब्यय मो उन्हें दिया जाता 
है। परन्तु भरते से उनकी जीविका नहीं चल सकती इसलिये संबीय सभी के सदस्य 
जीविकोपाजन के लिये कोई न कोई अन्य कार्य अवश्य करते ई--.जैसे अपने 
राजनैतिक दल का सचिव पद, या श्रमिक संघ का सचित्रपद या इसी प्रकार का 
अन्य कोई राजनैतिक बैतनिक पद ! 


संघीय सभा के अधिकार और काय 


आरम्भ मं ही यह उल्लेखनीय है कि स्विस संर्घाय सभा के दाना सदनों 
अधिकार और काय समान हैं! यहाँ तक कि वित्तीय मामलों में भी राष्ट्रीय सभा 
को राज्य सभा से कोई प्रथक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है| बजट तक किसी 
सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कापकारिएी के ऊपर दोनों सदनों का 
निरीक्षण व नियंत्रण समान है और विधान निर्माण के काय में तो दोनों समान 
हैं ही | संविधान के अनुच्छेद ८४ में कह्दा गया है कि “रा ष्ट्रप परिषद आर राज्य 
रिघद दोनों उस सच् काय को सम्पन्न करेंगी जो कि वर्मान संविधान द्वारा 
संघीय अधिकार क्षेत्र भ रखा गया है आर जा 'क अन्य कसी संघीय आधकार! 
को नहीं सपा गया है?  अग्ल अनुच्छेद (८ में संबीय सभा के अधिकारों का 
विस्तृत उल्लेख किया गया है जिससे पता चलता है कि संघीय सभा को अनेक! 
प्रकार के अधिकार दिये गये हँ--विधायी, प्रशासकीय, न्यायिक, वित्तीय 
संघीय सभा मूलतः एक विधायी सभा (|6ह520४6 90079) है । बह 
स्विस संघ का त्रिधान सण्डल है | अतः इसका प्रमुख काम क'नून बनाना है 
उन सब विषयों पर जो कि संविधान द्वारा संघीव अ्र घ्िकर ज्षेत्र 
विधायी अधिकार में रखे गये हैं संघीय सभा को कानून बनाने का अधिकार दिय! 
गया है। संघीय आधिकारियों (80070695) के संगठन तथा 
उनके निर्वाचन पद्धति संबंधी कानून बनाने का इसे अधिकार है। संघीय प्राधि- 
कारियों के वेतन तथा भत्ते को निर्धारित करना, तथा संघीय शासन के अन्‍्तगंत 
स्थायी पदों का निर्माण तथा उनके वेतन आदि निर्धारित करना भी संघीय सभा 


का कार्य है। संघीय समा संविधान के संशोधन कार्य में भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 


संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता दे अर तत्पश्चाल 
हैं| जनमत संग्रह के लिये भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पुनरीक्षण के 
कं।ई प्रस्ताव विचारार्थ हो तो संघीय समा को भंग कर नवीन सभा का निर्वाचन 
आवश्यक होता है | 

शासन की आय और उसके व्यय पर नियुंत्रण होना संसदीय संग्रसुता 


कूँ 


च््ः 


* स्विट्ज़रलेंड की शासन अणाक्ी 


का प्रथम चिन्ह माना जाता है। स्विट्ज़रलेंड में भी संघीय सभा संघीय परिषद 
“द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय-व्यय के अनुमानित लेखे को स्वीकार 
वित्तीय अधिकार करती है। ऋणों के लिये प्राधिकार देना भी संघीय सभा का. 
काय है। यह रेलवे अनुदान प्रदान करती है तथा साबंजानक 
आय व्यय-लेखे (?70]0 ०००४7) के परीक्षण का प्रबंध करती है। करों. 
के लिये प्रथक प्रथक कानून पारित किये जाते हैं | ' 
यद्यपि संधीय सभा मूलतः एक विधान निर्मात्री सभा है परन्तु इसको कुछ: 
महत्वपूर्ण प्रशासनीय अधिकार भी प्राप्त हैं। उदाहरणाथ यह संघीय परिषद 
(9&द३्षणं ७०ण०7ाल)), संघीय न्यायालय, चांसलर तथा संघीय 
हक सेना के प्रधान जनरल का निर्वाचन करती हे([/ संबीव- 
विधि द्वारा इसको अन्य किसी भी प्राधिकारी का चुनाव करने. 
अथवा किसी चुनाव की संपुष्टि करते का अधिकार दिया जा सकता है। स्विसः 
राज्य के राष्ट्रति तथा उपराष्ट्रपति (जो कि क्रमशः संघीय परिषद्‌ के भी अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष होते हैं) का चुनाव भी संघीय सभा प्रत्येक वर्ष करती है | संघीय विधियों. 
के अन्तर्गत यह विशेष जन अमियोजक (८080वा॥477 एफेस्‍।: 009७ 
०एॉ०) वा संघीय बीमा न्यायालय (00७०) गइप्राधा८6 पीलठपाओं) का 
भी निर्वाचन करती है। यह सब प्राधिकारी संघीय सभा के दोनों सदनों के 
संयुक्त अधिवेशन में चुने जाते हैं | 
संघीय सभा को विदेशों से सन्वियाँ (6४865) तथा सममौते 
(29706८5) करने का अधिकार है तथा कैन्ठनों द्वारा परस्पर अथवा विदेशों 
से की गई एसी सन्धियों को जिनपर संघीय परिषद्‌ अथवा किसी कैन्टन को 
कोई आपत्ति हो अनुमति प्रदान कर सकती है । स्विट्ज्षरलेंड की बाह्य आक्रमणों 
से रक्षा, तथा उसकी स्वतंत्रता व तटस्थता की रक्षाथं प्रभन्ध करना, युद्ध की 
घोषणा करना, शान्ति-सन्धि करना इत्यादि विदेशीज-क्षेत्र में संघीय सभा के प्रमुख 
अधिकार हैं । 
विभिन्न कैन्टनों के प्रादेशिक क्षेत्रों तथा उनके स'विधानों को गारन्दी 
(९००7४४०८) देना तथा इस गारन्टी के देतु आवश्यकता पड़ने पर उचित, 
हस्तक्षेप करनां देश में आन्तरिक शान्ति व व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा का 
प्रबन्ध करना,' संघीय संविधान को कायान्वित तथा उसका पालन कराना, तथा 
संघीय कर्तव्यों को पूरा करने के लियेआवश्यक” कारवाई करना, दंडित अप- 
राषियों की चुमादान (007) अथवा सामूहिक क्षमादान (77०४7) 
प्रदान करना, संघीय सेना छा नियमन व नियंत्रण करना तथा स'घीय प्रशासन 


है # 
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का निरीक्षण (50ए&४हांटय व निर्देशन करना संघोय सभा के प्रमुख प्रशासनीय 
धिकारों में से हैं 
संघ की न्याउ-ब्यसत्वाः का निरीक्षण तथा निर्देशन करना, न्‍्यायिके- 
संगठन संबंधी कानून बनाना तथा संघीय न्याय कहूप के नप्रयादीशं का निर्वाचन 
करना भी संघीय अधिकार क्षेत्र में है । संघीय न्यायालय संघीय 
न्यायिक अधिकार २] को अपनी कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 
संघीय सभा संघीय परिषद के संघीय न्यायालय अथवा बीमा न्यायालय स 
उत्पन्न विवादों अ्रथवा इन दोनों न्पादक्यों में परस्पर उत्पन्न बियादों का भी 
निर्णय करती है | यह स्पष्ट नहीं हैं कि ऐसे सामलों का निशय क्रिस भाँति 
किया जायेगा जिनमें संघीय सभा स्वयं वादी अथवा प्रतिवादी है । संविधान के 
द्वारा इसको प्रशासन विधि (#ताशंग्राआाशाए८ 99) सम्बन्धी मामलों मे 
संघीय परिषद के निर्यंयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने तथा उनपर अन्तिम 
निख्‌य करने का भी अधिकार दिया गया है। परन्तु संघीय प्रशासनीय न्यायालय 
की स्थापना के उपरान्त अब ऐसेशमामलों की संख्या बहुत कम हो गई है | 
संघीय सभा के दोनों सदनों--राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषरद--का * 
बष में एक अधिवेशन होना आवश्यक है। वास्तव में इनके वर्ष में ४ अधिवेशन 
, होते हैं: (१) दिसम्बर में प्रथम सोमवार को प्रारम्म होकर, 
के कल की (२) मार्च में, (३) जून में प्रथम सोमवार को प्रारम्न होकर, और 
गन (४) सितम्बर में । स्विस परम्परा के अनुसार ब में होने वाले 
सभी अधिवेशनों को एक अधिवेशन का भाग माना जाता है। उनके अतिरिक्त 
विशिष्ट अधिवेशन भी दोनों सदनों के बुलाये जा सकते हैं यदि संघीय परिषद 
श्थवा ५ कैन्टन अथवा राष्ट्रीय परिषद के चौथाई सदस्य इस बात का अनुरोध करे। 
प्रत्येक सदन में काय करने के लिये यह आवश्यक है कि कुल सदस्यों के 
आधे से अधिक सदस्य उपस्थित हों और कोई भी निर्णय करने के लिये 
पश्थित सदस्यों में आधे से अधिक पक्ष में हों। सदनों की बैठक खुले रूप से 
(700॥०) होती हैं यद्यपि किसी विशेष अवसर पर कोई परिषद अपनी या संघीय 
» सभा संयुक्त रूय से गुप्त बैठक भी कर सकती है | गुस अधिवेशन करने का प्रस्ताव 
किसी एक संघीय परिषद के सदस्य झ्थवा सदन के ३० सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 
किया जाना चाहिये। सदन की कारवाई समाचार पत्रा मं ग्रकाशित की जाती 
है। दोनों सदनो के अधिवेशन अ्रलग अलग भवनों में होते हैं पसन्द कुछ विशेष 
कार्यों के लिये--जैसे संघीय परिषद व संघीय न्यायाज्य के सदयों, संघीय 
सेना के प्रधान जनरल इत्यादि का चुनाव, कझ्षमादान प्रदान करना, विभिन्न 


जो 
पुदय स्विटज़रलेंड की शाखन प्रणाली रे 
संघीय अधिकारियों में परस्पर ज्षेत्राधिकार सम्बन्धी मतमेदों का निसंद 
करने इत्ये[दि--दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन होते हैं। एसे अधिवेशने 
का समापतिंत्व राष्ट्रीय परिषद का अ्रध्यक्ष करता है । कायप्रणाली की 
एक विशेषता यह है कि विधानसभा की अ्रवधि की समाप्ति पर अपू्ण का 
कालातीत नहीं समझा जाता वरन्‌ नवनिर्वाचित संघीय सभा उस अपूण काय को 
पूरा करती है।उन विधेयकों अ्रथवा प्रस्ताओं को पुनः प्रेषित करने की आवश्यकता 
नहीं होती | अधिवेशन अधिक समय तक नहीं चलते। कुल मिला कर चासे 
अधिवेशनों में १०-१२ सप्ताह से अधिक समय नहीं लगता । 
स्विस संघीय परिषद दो प्रकार के कानून निर्मित करती है। एक क्रे 
कानून (995) कहते हैं, दूसरे को डिग्नी (7०६68) यद्यपि दोनों में अब कोई 
अन्तर नहीं है। १६४६ से पूर्व किसी भी डिग्री को आवश्यक 
विधि निर्माण 
प्रक्रि।. (पा) कहकर जनमत संग्रह के खतरे से मुक्त कियाज] 
सकता था परन्तु ११ सितम्बर १६४६ को बने कानून के अनुसा 
ऐसी डिग्री पर भी जनमत संग्रह की मांग की जा सकती है परन्तु यदि जनता उद्े 
स्वीकार न करे तो वह एक वर्ष लागू रहेगी और तत्पश्चात्‌ रद्द दो जायेगी 
उसको पुनः लागू नहीं किया जा सकता। वह सब संधीय डिग्रियाँ जिनको 
ध्रावश्यक' (पाएुआं) कहकर लागू किया गया है परन्तु जो संविधान का 
उल्लंघन करती हैं एक व के अन्दर जनता तथा कैन्टनों द्वारा स्वीकृत न होने 
पर रद हो जायेंगी और उनको पुनः लागू नहीं किया जा सकता | 
संधीय समा के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक प्रेषित किया जा 
सकता है | प्रत्येक अ्रधिवेशन के प्रारम्भ में दोनों सदनों के अध्यक्ष परस्पर 
वार्तालाप करके यह निश्चित कर लेते हैं कि कोनसा सदन किस विषय पर पहले 
विचार करेगा | यद्सिदन इस निश य को स्वीकार नहीं करता तो फिर लॉरी 
द्वारा निर्शय किया जाता है। अधिवेशन प्रारम्भ होने से पूव जिन विषयों 
को संघीय परिषद आवश्यकः (प्रा._्टआ7 घोषित कर देती है उनपर प्रथम 
विचार! सम्बन्धी दोनों सदनों के अध्यक्षों में हुए निर्णय को सदनों की 
स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती । 
सदनों में विधेयक चार प्रकार से प्रेषित किया जा सकता है :--( १) संघीय 
परिषद द्वारा, (२) कैन्टनों द्वारा, (३) संघीय सभा के किसी भी सदन द्वारा, (४) 
है किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा अपने सदन में 
वास्तव में विधेयकों को तथ्यार करने और उनको प्रेषित करने का कार्य 
तो धीरें-घीरे संघीय परिषद्र में केन्द्रित द्टो गया है। कैन्टन तो बहुत कम 


; 
| 
; 
४ 
॒ 
! 


ह ७ 
स्विस विधान मण्डल * आृद8 


श्‌ 


अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। सदनों के सदस्य जब्र कोई विधेयक 
प्रषित करना चाहते हैं तो वह साधारदतवा केवल इतना करते हुँ कि सदन में 
एक प्रस्ताव ग्रे घित कर देते हैं जिसमें संघीय परिप्रद से उस ग्रस्ताव में दिये गये 
सद्वान्त के अनुकूल एक विधेयक तव्यार करने ओर उसे प्रेषित करने का अनुरोध 
कया गया होता है। अगर यह.प्रस्ताव दोनों सदन स्व्रीक्षार कर लेते हैं तो संघीय 
परिषद उस पर एक रिपरोटट तख्यार कर तथा उसके ग्नुकूल एक विधेयक तय्यार 
कर प्रेषित कर देती है। सदन द्वारा प्रेषित करने का केवल यह अथ है कि जब 
कोई विधेयक किसी सदन में स्त्रीकार हो जाता है तब दूसुरा सदन उसपर विचार 
करता है। उसे किसी औपचारिक ढंग से प्रेषित करने की ग्रावश्यकता नहीं । 

संघीय सभा में अधिकतर विधेयक सच्चीय परिषद द्वारा प्रेषित किये जाते 
है । जो विधेयक राष्ट्रीय परिषद अथवा राज्य परिषद के सदस्य गण ग्रेषित करते 
# उनके रिद्धान्तों से यदि सदन सहमत हो जाये तोी उनको भी सच्चीय परिषद्‌ 
को विचारार्थ भेजा जाता है ताकि विधेयक की विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा हो जाये 
और वह किसी प्रकार भी अपूर्ण या त्रुट्पूर्ण न रह जाय | संघीय परिषद विधेयक 
के प्रारूप को ठीक करके उसे पुन: संघीय सभा में प्रेषित कर देती है | इस प्रकार - 
सब्भीय परिषद सद्भीय सभा का “प्रारूप बनाने बाला प्रतिष्ठित विश्ञाग! 
(ह!0॥65 [6६2990ए6 ठदा०78 0776४7) बन गयी है । 

विधेयक प्रेषित होने पर उसके सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है ओर 
यदि सदन उनसे सहमत है तो उसे एक समिति को विचाराथ सोंप दिया जाता 
है। विचार करने के उपरान्त समिति अपनी रिपो- सदन को प्रस्तुत करती है । 
समिति में मतभेद होने पर दो प्रसूचक नियुक्त किये जाते हैं--एक बहुमत की 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये, दूसरा अ्ल्पमत की | महत्वपूर्ण विधेयकों के लिये 
ब्रहुमत और अल्पमत दोनों दो दो प्रसूचक नियुक्त करते हैं एक जन भाषा में 
श्र दूसरा फ्रैच में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये | इस प्रकार ऐसे विधेयकों पर 
समिति की रिपोट ४ प्रसूचक (7९०0०::278) प्रस्तुत करते हैं। 

समितियों की सदस्यता में प्रत्यक राजनेतिक दल का प्रतिनिधित्व होता है | 

* समिरतियाँ स्थायी (887678) तथा अस्थायी (30 700) दोनों प्रकार की होती हैं । 

समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विधेयक के ऊपर “विचार करने के 
लिये? (&४०१78 प०॥ ४6 77067) प्रस्ताव रखा जाता है और तदोपरान्त 
उसके प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तुत वाद विवाद (7706 99 87006 06७०८) 
दोता है और अन्त में सम्पूर्ण विधेयक पर मतसंग्रह (7०६6 ० ४7है ज706) / 
किया जाता है। यदि विधेयक स्वीकृत|हो जाता है तो उसे दूसरी परिषद को 





| हिवटज रलेंड ह 
१६० - स्विटज़रलेंड की शासन प्रणाली 


कि कस 7. «का पथ अलप-क नर 


भेज दिया जाता है। वहाँ पर पुनः उस पर वही प्रक्रिया (970 ०९१ एा०) हों; 
है जो पहले सदन में हो चुकी है। यदि दूसरा सदन उसे ज्यों का त्वयों स्वीकार | 
कर लेता है तो वह चांसलर व राष्ट्रपति के हृस्ताक्षरों के उपरान्त कानून बन 
ब्राता है। चांसलर श्थवा राष्ट्रपति इनमें से कोई भी उस प्र हस्ताक्षर करने 
मे इन्कार नहीं कर सकता । उन्हें कोई किसी प्रकार का निषेधाधिकार (सछक/ 
(0 ४८८०) नहीं है। परन्तु यदि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 
को स्वीकार न करे, या उसमें इस प्रकार के संशोधन करे जो पहले सदन क्रो 
स्वीकार न हों तो ऐसी दशा में विधेयक को एक से दूसरे सदन में पुर्नावचार ढे ढ 
लिये भेजा जायेगा | यदि किसी प्रकार भी समझौता न हो सके तो एक मध्यस्थ | 
समिति (8फ्रातधत07 (८०प्माक्न०8) की नियुक्ति की जाती है। इस समिति 
में राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद दोनों के सदस्य समान संख्या में होते हैं। 
होता यह है कि ऐसी स्थिति में राज्य परिषद की उस समिति की सदस्य संख्या 
जिसने इस विधेयक पर विचार किया था बढ़ा कर राष्ट्रीय परिषद्‌ की उस समिति ल्‍ 

| 











की सदस्य संख्या के बराबर कर दी जाती है जिसको यह विधेयक विचाराथ॑ दिया 
गया था। तदापरान्त दोनों समितियाँ मिलकर इस पर विचार कर कोई सममौता 
करने की चेष्टा करती हैं। इन दोनों समितियों के संयुक्त रूप को ही मध्यस्थ 
समिति कहते हैं। यदि यह मध्यर्थ समिति कोई समझौता कर सकने में असमर्थ 
रइती है तो विधेयक रद्द हो जाता है | परन्ठु यदि कोई सममौता हो जाता है तो 
उस पर दोनों सदन विचार करते हैं। यदि वह उसे स्वीकार न करें तो भी 
विधयक रद्द हो जायेगा । परन्तु दोनों सदनों में इस प्रकार के मतभेद क्रि 
मध्यस्थता की आवश्यकता पड़े बहुत कम होते हैं | ह्यबर के शब्दों, में “प्रायः 
सवंदा ही कोई मार्ग मिल ही जाता है और उपरोक्त मध्स्यता को व्यवस्था 
आवश्यकता नहीं द्ोती |? दोनों सदनों में मतभेद न होने के कारणों पर प्रकाश 
डालते हुये ब्राइस ने लिखा है कि अनेकों वर्षों तक दोनों सदनों में समान दल 
का बहुमत रहा, दोनों सदनों के सदस्य समान वर्गों में से रहे हैं और उनका 
निर्वाचन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से पुरुष मताधिकार के आधार पर होता 
रहा है और दोनों में किसी को मी किन्‍्हीं विशेष आर्थिक अथवा धार्मिक हितों. 
का संरक्षण करना नहीं था। दोनों सदन अपने कत्तव्यों को एक व्यापक रा्ट्रय 
दृष्टि से देखते हैं अतः दोनों के अधिकार समान होते हुये भी दोनों में इस प्रकार 
का गतिरोध उत्तन्नहोने की सम्भावना कम है जो कि राष्ट्रीय ह्वित के प्रतिकूल हो 
इध सम्बन्ध में विशेषकर राज्य परिषद ने जिस उदारता एवं व्यापक वृत्ति 
से अपना कार्य सम्पन्न किया वह सराइनीय है | यद्यपि इसकी स्थापना ही 
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इसलिये की गई थी कि विभिन्न राज्य सद्द व्यवस्था को स्वाकार कर लें और 
इसलिये इसके संगठन में राज्यों को समान अधिकार तथा! 
अधिकतम स्वतंत्रता दी गई थे परन्तु राज्य परिषद कभी भ! 
अपने इस संकुनित उद्देश्य से मर्पादित नहीं रही ! सह कभी भी 
गज्याधकारों (59689 पष्ठा॥8) के समथको का गढ नहीं रह और न ही बटेन 
को लाड सभा की भांति इसको पतिकियायादियों की प्रवक्ता कहा जा सकता है , 
विधेयरकों पर विचार विमश करने में इसने राष्ट्रीय परिषद भे भी अधिक उदारैता 
का प्रमाण दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसो भी समय इसने अपनी 
हट या नीति से देश की प्रगति में गतिरोध उत्पन्न किया हो था बाधा परईचायी 
हो। यही कारण है कि आज भो यह श्रपनी स्थिति व अधिकार राष्ट्रीय परिषद 
के समान ही बनाये हुये हैँ | संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट को छोड़ कर 
विश्व के अन्य देशों में द्वितीय सदनों के अविकार भराभर कस होते जा रहे है 
परन्तु स्विट्जरलैंड में राज्य ५रिपद पूर्युतः राष्ट्रीय परिषद के समान है । कोई भी 
विधेयक जब्न तक दोनों सदनों द्वारा पारित ने हो जाये तब तक कानून नहीं बन 
सकता | कोई सी जिवेवशक--यहाँ तक कि वित्तीय विधेयक नौ-हूसी भी सदन « 
में प्रेषित किये जा सकते हैं। ऋायका हिरण पर दोनों का नियंत्रण समान है' 
विदेशी नीति व॒॑ विदेशी सम्बन्धों को नियमित करने में दोनों के अधिकार समान 
हैं। यदि दोनों में कुछ अन्तर हई भा--जैसे दानों के संयुक्त ग्रधिवेशन में 
राष्ट्रीय परिषद के श्रध्यक्ष का सभापति होना, या संघीव सभा के विशेष अधि- 
वशन बुलाये जाने का अधिकार केवल राष्ट्रीय परिघद के सदस्यों को देना--- 
तो वह नगण्य हैं। वह कोई महत्वपूर्ण नहीं। कभी कभी यद्द कहा जाता है 
कि राज्य परिषद्‌ या तो निरथंक (ए5८६७७) है या खतरनाक अथवा हानि- 
फारक | निरथंक यह उस दशा मे है जन्न यह राष्ट्रीय परिषद से सहमत रहती 
है और यदि यह राष्ट्रोय परिषद से सहमत नहीं रहती तो हृनिदारक है। अतः 
इसका उन्मूलन कर दिया जाय । इस आराय का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय परिप्रद 
में श्य७० में रखा गया था परन्तु वह अस्वीकार हैं| गया । आज सभी इस बात 
» को मानते हैँ कि राज्य परिषद का विधान निर्माण काय में राष्ट्रीय परिषद से 
कम अनुदान (८०7४१०४४०॥) नहीं है ु 
परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज राज्य परिषद्‌ राष्ट्रीय परिषद से समान 
अधिकार रखते हुये भी कम महत्वपूण दो गई है । इसके कुछ सदस्यों का अल्प 
कार्य-काल, विभिन्न रीतियों से चुना जाना, इसके सदस्यों में से कम संबीय परिषद 
के सदस्यों का चुना जाना, इसके कुछ सदस्यों का अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाना 


राज्य परिषद का 
मूल्यांकन 
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तथा इसके सदस्यों का जनसंख्या के अनुपात मे प्रतिनिधित्व न करना इसके 


'ीरे-पीरें-कमू-होते-प्रभावः का कारण हो सकते हैं। लोवेल के अनुसार राज्य 
परिषद के राष्ट्रीय परिषद्‌ की अ्रपेज्ञा अधिकार व प्रभाव कम होने का एक कारण 


नह पहुबमलकबल5- पाए: सनम कर टमट की अपक्षा राज 


है | परन्तु यह तथ्य स्पष्ट ही है कि स्विस राज्य परिषद्‌ फ्रांस की गणतंत्र परिषद्‌ 
इंगलड की लाड सभा, भारतवर्ष की राज्य सभा, जापान व इटली की सीनेट 
इत्यादि देशों के द्वितीय सदनों से कहीं अधिक शक्तिशाली है | यह राष्ट्रीय परिषद 
का विरोध कर विधेयक्रों अथवा ग्रस्वावों को पारित होने से रोक सकती है। 
उदाइरणार्थ १६४६ में इसने राष्ट्रीय परिषद तथा संघीय परिषद द्वारा स्वीकत 
कुछ नये करों को लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर.दिया | ५१ सितम्बर १६४६ 
को हुये जनमत संग्रह में जनता ने राज्य परिषद के निर्णय का ही समर्थन किया | 
राज्य परिषद के सम्बन्ध में छूबर का कथन उल्लेखनीय है | उन्होंने लिखा है कि 
-पष्द परिषद की अपेक्षा राज्य परिषद्‌ के र ध्टू परिषद की अपेक्षा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या स्वल्प होने के कारण, 


राज्य परिषद को कायवाह और मो अधिक शान्ति पूणे, अनुतेजनापूर्ण और 


बस्तारपूर्ण होती है। विशेषकर राज्य हाती है। विशेषकर राज्य परिषद द्वारा नियुक्त की हुयी सरकोर्रे 


संमितियाँ अपने बवरणों 0०००:(७) की व्यापकता ((00:07 फ्रेम (72[0075) कौ व्यापकता (६07072897659) प्रर गव॑ 


(किलल+ न (नाक फ-8.., 8. >००+ केश स्स 


करती हैं : श्द४८ में बहुत से प्रगतिशील स्विस जनों को. मय-..था-कि कहीं 
राज्य समा, जो कि के राज्याधिकारों को संरक्षक संस्था ((०0०:०9800 9पा077) 
सममी ज़ादी थी, स्विस जनतंत्र के शीक्र एवं सहज राजनीतिक तथा सामाजिक 
विकास में विधनकारक न बने जाय | यह भय अब निराधार सिद्ध हो गया है 
ऐसे भी अनेकों दृष्टोति मिलते हैं जिनमें राज्य परिषद ने राष्ट्र परिषद की अपेक्षा 
कम संघवादा (९6०४ कमिठो होने का परिचय दिया? | या 


प्रत्येक वर्ष संघीय परिषद संघीय सभा के समज्ष संघीय बजट तथा आय- 

व्यय का लेखा (9०१७० 8०००प्ा७) प्रस्तुत करती है | यह एक वर्ष राष्ट्रीय 

परिषद में ओर दूसरे व राज्य परिषद में प्रथमश्प्रेषित किये जाते 

वित्तीय विधेयक है। जन्र एक सदन उन पर विचार कर उनको अपनी स्वीकृति 
पारित करने की कि 

प्रक्रया.. दान कर देता है तब वह दूसरे सदन के विचारार्थ तथा स्वी-/ 

कृति हेतु भेजे जाते हैं । प्रत्येक सदन में एक वित्तीय समिति 

(जाशालंशें (0777/6४) होती है जो कि बजट तथा एकाउंट के ऊपर विचार 

कर अपनी रिपोट सदन को प्रस्तुत करती है। यह दोनों समितियाँ एक संयुक्त वित्तीय 








अकपानमयारत 7... ना मैककारिर-नानॉकिशेकलकन नरकामोफीनत-क+अंजानमूहः++++4०ानअगक, 


3... सशोशा--घिए्क फएाडवतेथ्तपे 5 (00ए6772८0 , ए« 94 


६ स्विस विधान मरडल १६.३ 


मण्डल (छएाधवा०8 02525:50) की नियुक्ति करती हैं जिसमें प्रस्येकर समिति 
है सदस्य होते हूँ। इसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता है “जिस सदन 
को उस वष बजट के प्रेपत होने में प्राथमिकता मिल! है। इस वैत्तीय मण्डल 
का कार्य इस बात की देखभाल करना होता है कि घन का व्यय संघीय सभा 
को इच्छा अथवा अ्रनुमति अनुसार हो रहा है या नहीं | यह अपनी रिपोट दोनों 
समितियों को प्रस्तुत करता है। बजट तथा आय ब्यय लेखे /॥८८०८४८*४ को 
पारित करने की वही प्रक्रिया है जो कि साधारण कानूनों को पारित करने की- 
समिति अवस्था पार करने के उपरान्त 'बजद पर विचार करने के लिये! प्रस्ताव 
(70४78 प्र907 (76 5प्रछए655) रखा जाता है, तदोपरान्त प्रत्येक अनुच्छेद 
पर विवाद करने की अ्रवस्था आती है ! 
वित्तीय विधेयकों की एक विशेषता यह है कि इन प्र जनमत संग्रह को 
माँग नहीं की जा सकती | साधारण कानूनों पर ३ माल तक ३०,१०० मतदाता 
जनमत संग्रह किये जाने की माँग कर सकते है| यदि जनमत संग्रह भ॑ किसी 
कानून को मतदाताओं का बहुमत प्राप्त न हों तो वह कानून रद्द हो जाता है 
परन्तु वित्तीय विधेयक इस व्यवस्था से मुक्त हैं | > 
(संघीय सभा को संधीय प्रशासन का निरीक्षण एवम नियमन करने का 
अधिकार दिया गया है। संघीय परिषद (जों कि संघीय सरकार में कार्यकारिणी 
न आग है) का निर्वाचन स्वयं संघीय सभा करतो है और उसके 
पासन-नयत्रण सदस्य स्वयं संघीय सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं यद्यपि 
संघीय परिषद के सदस्य चुने जाने पर वह संघीय सभा के किसी सदन के सदस्य 
नहीं रह सकते | ऊपर यह कहा जा चुका है कि संघीय परिषद संघीय समा का 
“प्रारूप बनाने वाला प्रतिक्षित विभाग”? बन गई है ; परिषद बिना संघीय सभा की 
ब्रनुमति के न कोई कर लगा सकती है न कोई व्यय कर सकती है। यह संघीय 
परिषद्‌ से इसकी कारवाई की रिपोट मांस सकती है, प्रशासन की आलोचना कर 
सकती है तथा इसको आदेश निर्देश ([797०७०८४४०7०७५) दे सकती है जिनका 
पालन करना संघीय परिषद्‌ के लिये अनिवाय होता है। | 
*५_ सच्चीय सभा दो अकार के अस्ताव पारित कर सकती है जिनके उत्तर में 
सद्बभीय परिषद रिपोट प्रस्तुत करती है। एक को मोशन (70809) कहते हैं 
और दूसरे को पोस्द्रद्नेग-(9०४:४०८८) । दोनों में अन्तर यह इंतः है कि मोशन 
के लिए दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक होता है और यह सच्चीय 
परिषद के लिये आदेशात्मक (००0॥7270) होता है जब कि पोस्टलेट केवल 
एक सदन भी पारित कर सकता है और यह फेबल अनुरोधात्मक (ध:ए८४), 
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होता है । दोनों का उद्देश्य अथवा विषयनक्षेत्र समान होता है परन्तु आदेशात्मक॑ 
होते हुये भी सब्बीय परिषद प्रत्येक मोशन (70807) पर रिपोर्ट पस्तुत नहीं 
करती ओर अब ऐसा होता है कि यदि किसी मोशन के हस्ताक्षुरकर्ता सदन के 
सदस्य न रहें, या उस पर दो वर्ष के काल में कोई विचार विमश न हुआ हो, या 
चार वर्षों तक वह सचद्भोय परिषद द्वारा निरूत्तर (प79॥9ज्ञ०/८०) रहे तो उसको 
कालातीत (9.56) समर लिया जाता है। इस प्रकार १६४६ में १० मोशन रद 
कर हदनों के कार्यक्रम से हटाये गये | पोस्टलेट की भी यह स्थिति होती है-१६५१ 
में ३१ इटाये गये (४४७९८ णीं)। यह उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष पोस्टलेट की 
संख्या मोशनों से अधिक होती है--उदाइरणार्थ १६५० में सच्भीय चांसलरी के 
समक्ष (जो कि सद्भौय परिषद का कार्यालय है) ५४ पोस्टलेट प्रेषित किये गये जब 
कि मोशन केवल ५ थे | 
संज्जीय सभा सच्चीय परिषद्‌ से लिखित अ्रथवा मौखिक रूप से प्रश्नोत्तर मी 
कर सकती है। यह प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं : एक को इन्टरपैलेशन (7/0- 
7०॥०४४०॥) कहते हैं ओर दूसरे को क्वैश्वन ((276४४०7) | क्वैश्चन केवल 
“राष्ट्रीय परिंधद्‌ में ही किये जा सकते हैं जब कि इन्टरपैलेशन दोनों सदनों के. 
सदस्य कर सकते हैं। इन्टरपैलेशन लिखित रूप में होता है और इसे पर 
राष्ट्रीय परिषद्‌ में कम से कम १० और राज्य परिषद में कम से कम ३ सदस्यों 
के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं | सल्लीय परिषद का सदस्य जिससे कोई 
इन्टरपैलेशन किया गया है तुरन्त ही सदन में मौखिक रूप से या कुछ समय पश्चात 
इसका उत्तर दे सकता है | प्रश्नोत्तर पर वाद विवाद केवल सदन के प्रस्ताव द्वारा 
, ही हो सकता है | परन्तु उस पर कोई मतसंग्रह नहीं किया जा सकता | क्वैश्चन 
लिखित रूप में राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष को दे दिये जाते हैं और सद्डीय परिषद 
का सदस्य जिससे कोई अश्न (()४८5६४०॥) किया गया है अ्रधिवेशन समा होने 
तक उत्तर लिखित या मौखिक रूप से दे सकता है परन्तु जिन प्रश्नों का उत्तर 
नहीं दिया जाता वह रद्द (डप्रएध४7०7००॥60) हो जाते हैं| 
उपरोक्त वन से यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल साधारण विधि निर्माण 
कार्य में वरन्‌ वित्तीय विधि निर्माण अथवा आय-ब्यय प्र नियंत्रण, शासन का 
निरीक्षण एवम्‌ संविधान के संशोधन सभी बातों में सद्नीय सभा के दोनों सदनों के 
अधिकार समान हैं। हज का मत है कि व्यवहार में सामूहिक रूप से राष्ट्रीय परि- 
घद और व्यक्तिगत रूप से राज्य परिषद के सदस्यगण अधिक प्रभावशाली व प्रति- 
5ठवान ग्रतीत होते हैं| परन्तु यह उल्लेखनीय है कि सच्चीय सभा स्वयं उस सीमा 
तक संग्रभुता सम्पन्न नहीं है जिस सीमा तक बृटिश शासन प्रणाली में पालियामेंट 


है जो कि “सिवाये पुरुष को क्री इन ने के सब बुद्ध कर सकते हैं 
में सच्चीय सभा को यद्यपि संविधान में शासन का सर्वोच्च अज्ञ कद्दा#ाया है परन्तु 
उसके ऊपर कुछ स्वाभाविक सीमाये ई। सब से बढ़ी समा तो जनसत्ता (90ए0प- 
]57 50ए2८2ा8779) की है जा कि किसो भो सद्बोव सभा द्वारा पारित कानून को 
जनमत संग्रह की परीक्षा पास करने की माँग कर सकता है. सं वधान में संशोधन 
को माँग कर सकता है, स्वयं संशोधन प्रेषित कर सकते हैं इत्यादि | निश्चय हं। स्विस 
शासन प्रणाली में संसदीय संप्रभुता क. श्रपेज्ञा साबज नक संपरभुता को उच्च 
अथवा प्रधान माना जाता है। सिद्धांत ब्रिटेन में मी बह्दी+ है परन्तु एक महत्वपूर्ण 
अन्तर यह है कि त्रिठेन को जनसत्ता को नित्य प्रति के पालियामेंद काय में माग 
लेने का अवसर नहीं दिया जाता जत्र कि स्विदजरलैंड में जनमतसंग्रद और उप- 
क्रम के द्वारा जनसत्ता स्वयं वैधानिक तथा संवैधानिक कार्य में सक्रीय भाग लेती 
हैं| इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड की शासन प्रणालों संघ्राः्मक इने के कारण 
सद्भतरित राज्यों (0800078) के अधिकार भी स्विस सद्भीव सभा के अधिकारों 
को सीमित करते हैं | ब्रिटेन में इस प्रकार का कोई अन्धन पःलियामेंद पर नहीं 
है। अन्त में, संविधान द्वारा अन्य संघीव अर व का रिएपी को लो पे गये अधिकार और ” 
कार्यों में मी सच्लीय सभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंके यह इसके श्रधिकार त्लेत्र 
से परे कर दिये गये हैं| इन प्राधिकारियों में कार्यपयालिका सब्र से महत्वपूर्ण है। 
अ्रज इम देखते हैं कि विश्व के लगमग सभी देशों में कायग्रालिका अ्रधिकाधिक 
महत्वपूर्ण एवम्‌ अ्रधिकार संपन्न व शक्तिशाली ईंती जा रही है--उन देश में भी 
जहाँ सैद्धांतिक अथवा संवैधानिक रूप से विधान मण्डल को सर्वोच्च आर काय- 
पालिका को उसके आधीनस्थ माना जाता है , ग्रेट ब्रिटेन में बहुधा यह सुना 
जाता है कि वहाँ संसदीय सरकार! के स्थान पर 'मंद्रामण्दर्लाए सरकार! की 
स्थापना हो गई है और मंत्रीमएडल वहाँ स्जेच्छु चर! तानाशाइ (का८०७0०) 
ब्रन गया है। स्विट्जरलैंड में भी कार्यपालिका के उत्तरोचर बढ़ते हुये न्र-चरकरर! 
ने सच्बीय सभा को प्रतिष्ठा और उसके प्रभाव को कम किया है। अगले अध्याय 
ख, में हम स्विस कार्यपालिका पर ही विचार करेंगे | 
4. 
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अध्याय ४ 
स्विस का्यपालिका 


संसार की कार्यपालिकाओं में स्विस कार्यपालिका अतूल्य है। अपने 
संगठन अथवा अधिकारों वकार्यों में ही नहीं बरन्‌ विधान सभा से इसका 
जो संबंध है उसमें भी इसका कोई साहश्य नहीं मिलता | इस संबंध दे 
आ्राधार पर विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों को दो श्रेणियों में बांदा जा 
सकता हैं-.(१) संसदात्मक और (२) अध्यक्षात्मक । पहली का अगुआ ग्रेट ब्रिदेश 
है और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। पहली की विशेषता यह 
है कि इसमें एक मंत्रिमए्डल (कार्यपालिका) संसद के बहुमत प्राप्त दल या दलों 
के नेताओं का राष्ट्रति अथवा सम्राट द्वारा (जो कि नाम मात्र के लिये कार्य- 
पालिका का अध्यक्ष होता है) एक प्रधान मंत्री के आधिपत्य तथा नेतृत्व में संगठित 
किया जावा है जो कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति उतरदावी 
होता है और तब तक सत्तारूढ़ रहता है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त 
रहे । संसद के ग्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण मंत्रिमण्डल में यथा सम्भव 
एक दल के ही सदस्य लिये जाते हैं ताकि मंत्रिमएडल की सुहृढ़ता, एकता व गोप 
नोयता बनी रहे--ताकि सब “एक ही मत का प्रचार व समर्थन संसद में तथा 
संसद के बाहर करें चाहे वह मत अथवा विचार कुछ भी हो”? | यदि परिस्थितियों 
वश बहुदलीय मंत्रिमरडल भी बनाना पड़े तब भी सुहृढ़ता, एकता, गोपनीयता, 
व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व इसके आवश्यक गुण रहते हैं। मंत्रिमएडत 
को यह भी.अधिकार रहता है कि संसद द्वारा पद त्याग के लिये विवश कर दिवे 
जाने की दशा में स्वयं संसद को भंग कर जनता से अपील कर सके | 
: इसके विपरीत एक अध्यक्षात्मक का्ग्रपालिका में कार्यपालिका तथा 
व्यवस्थापिका परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र तथा प्रथक रहते हैं। दोनों का 
निर्वाचन प्रथक प्रथक जनता करती है और प्रत्येक के अधिकार स्वयं संविधान 
द्वारा निश्चित रहते हैं| कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है जो कि अपना. 
मंत्रिमए्डल वस्तुतः स्वयं नियुक्त करता है | यह मंत्रिमएडल केवल उसके ही प्रति 
उत्तरदायी होता है और उसको या उसके किसी सदस्य को वह किसी भी समय पद 
से हटा सकता है । राष्ट्रपति कार्यकारिणी का वास्तविक अध्यक्ष होता है और 
देश के शासन का संचाज्नन एवम्‌ निर्देशन करता है | उसका काय-काल 


है स्विस कायपाब्िका बृ६ 


नश्चित होता है जिससे पूर्व उसको साधारणतया किसी प्रकार भी नहीं हृठाया 
जा सकता । परन्तु कार्यपालिका का अधिकार त्षेत्र प्रमुखतः प्रशुहन रहता है; 
न राष्ट्रपति स्वयं न उसके मंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं। 
यहाँ तक कि वह इसकी बैठकों में भी उपस्थित नहीं हो सकते। इस कारण 
उनको संसद में विधेयक प्रेषित करने या किसी प्रश्न का उत्तर देने या अपनी 
किसी नीति के समर्थन करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता | अ्रतः काय- 
पालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
स्विस कार्यपालिका का सिंदहावलोकन करने पर यह सिद्ध हो जाता 
हैं किनतो यह शुद्धतः संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक; इसमें दोनों 
की कुछ विशेषतायें मिलती हैं। दोनों के गुणों का सम्मिश्रण तथा अवगुर्णों 
से बचने का प्रयज्ञ किया गया है। संसदात्मक प्रणाली की भाँति इसमें काय- 
पालिका के सदस्य विधान सभा के सदस्य नहीं हो सकते | मंत्रिमएडल साधा- 
रण काल में भी बहुदलीय होता है, उसमें एक मत का द्ोना आवश्यक नहीं ! 
सँसद में भी वह विरोधी विचार प्रगट कर सकते हैं। संसद के द्वारा उनके प्रस्ताव 
ग्रथवा विधेयक अ्रथवा नीति अस्वीकृत होने पर या उनके ऋृत्यों की निन्‍दा किये” 
जाने पर उनके पदत्याग करने की आवश्यकता नहीं। उनकी नियुक्ति किसी 
राष्ट्रति द्वारा न हो कर स्वयं संसद द्वारा होती है। स्विट्ज़रलेंड में नाम मात्र 
आर वास्तविक कायकारिणी में कोई अन्तर नहीं है। वहाँ पर मंत्रिमएडल का 
अ्रध्यक्ष ही राष्ट्रपति. कहलाता है। वह स्वयं संघीय परिषद्‌ का एक सदस्य होता 
है और एक वर्ष के लिये विधान सभा द्वारा चुना जाता है। उसकी तुलना किसी 
भी अर्थ में संसदात्मक मंत्रिमण्डलों के प्रधान मंत्रियों अथवा राष्ट्रपतियों से नहीं 
की जा सकती । न तो उसके अधिकार दी प्रधान मंत्रियों की ठुलना कर सकते 
हैँ न उसकी मान व प्रतिष्ठा ही राष्ट्रपतियों की | कार्यपालिका अवश्य ही व्यव- 
ध्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है परन्ठ उसका उत्तरदायित्व एक सहयोगी 
व्‌ स्वतंत्र प्राधिकारी का न होकर एक सेवक का होता है। जब कभी विधानसभा 
उसके कार्यों की निन्‍दा करती है अथवा उसके प्रस्तावों को अस्वीकृत कर देती 
है तो इसको मानद्वानी नहीं समझा जाता--अतः इसके उत्तर में पदत्याग करने 
की कोई आवश्यकता नहीं, न ही कार्यपालिका विधान सभा को भंग कराने का 
अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में कायपालिका अपनी नीति अ्रथवा ऋत्यों में 
विधान सभा की इच्छानुसार परिवतन कर देती है--प्रत्येक अवस्था में उसकी 
अज्ञापालन करना कार्यपालिका के लिये अ्रनिवाय है। कार्यपालिका के ऊपर 
संसदीय प्रधानता स्विट्जरलैंड में कम से कम सिद्धान्त में संसदात्मक प्रणालियों 


का... हाँ 
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से भी अधिक है। और यह तथ्य ही मुख्यतः इसको संसदात्मक कार्यपालिकाओं 
से भिन्न कर रेता है | यही कारण है कि स्विय्ज़्रलेंड' में कायपालिका की अवधि 
विधान सभा की अवधि के समान ही दोती है। कार्यपालिका का चुनाव चार 
बंध के लिये राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के उपरान्त संघीय सभा के दोनों सदनों के 


संयुक्त अधिवेशन में होता है | 
इसी प्रकार स्विस कायपालिका अशध्यक्षात्मक कायपालिकाश्रों से भी 


भिन्न है क्योंकि यह विधान सभा पर बहुत अधिक आश्रित तथा उसके आधीन 
रहती है जबकि अध्यक्षात्मक प्रणालियों में कायपालिका विधान सभा का सहयोगी 
तथा एक स्वतंत्र अंग होता है। इसका निर्वाचन ख्तंत्र तथा प्रथक रूप से 
जनता द्वारा न हो कर स्वयं विधान सभा करतो है। इसका कार्यकाल निश्चित 
होना तथा इसके अन्तगत वास्तविक और नाम मात्र की कायकारिणी में भेद न 
होना निश्चय ही इसके अध्यक्षात्मक कायपालिका से मिलते-जुलते गुण हैं परन्तु 
स्विट्जरलैंड में कायपालिका का कार्यकाल केवल इसलिये स्थायी है क्‍योंकि यह 
पूरंत: विधान सभा के आधीन है| उसका विरोध करके यह नहीं रह सकती | 
श्र यद्यपि स्विटजरलैंड' में संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति राष्ट्र तथा शासन के 
अध्यक्ष में विभेद नहीं किया जाता परन्तु किसी भी श्र्थ में स्विस राष्ट्रपति व 
प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती | अमेरिकी कार्य- 
पालिका विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती वह उससे स्वतंत्र तथा 
स्वाधीन होती है | 'शक्ति प्रथक्करण” अमेरिकी शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता 
है| परन्तु स्विट्जरलेंड में संसदीय संग्रभुता व प्रधानता के कारण कार्यपालिका 
न केवल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी वरन्‌ उसके आधीम होती है। 

स्विस कायपालिका के संबंध में उपरोक्त विचार इसके संगठन, अधिकारों 
तथा कार्यों के अध्ययन करने से पूर्णतः प्रमाणित हो जाते हैं | 

स्वस सावधान मे कायपालिका के लिये केबिनेट (८४०0७८) अथवा मंत्रि 
परिषद्‌ (८०णा८ां] छा ॥रंगा96४) के स्थान पर 'फैडल काउंसिल? नाम का 

प्रयोग किया गया है जिसका हिन्दी में अनुवाद “संघीय परिषद/* 
संगटन॒ किया जा सकता है| संविधान में राज्यसंघ की सर्वोच्च निर्देशन ० 
(60776:078) तथा कार्यकारिणी (&:०८ए४४६) शक्ति सात 

सदस्यों की इस परिषद को ही सौपी गयी है | अर्थात्‌ स्विट्जरलैंड में कार्यकारिणी 
शुक्त :कस। व्यक्ति (सम्राट, राष्ट्रपति अथवा गवरनर जनरल) में निहित न हो 
कर पक पर द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इसीलिये इसको एक मण्डलात्मक . 
(००॥०४०/८) कार्यपालिका कहते हैं और वास्तव में यह इसकी एक अनुपम 
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विशेषता है। यह वहाँ की एतिहासिक परम्परा के अनुकूल है तथा राष्ट्रीय 
भावना का भी प्रतिविमस्ब है। श्परद में संघीव संविधान 3 अर्मारः से पू् 
विभिन्न केन्टनों की कायपालिकायें मण्डलात्मक ही थीं | इसके अतिरिन श्णष्ट८ 
से श्य०३ तक जब स्विटजरलेंड फ्रांस के आधोन था तो राष्टीय करायकारिणी 
शक्ति पाँच सदस्यों की एक विइरेक्टर' को दी गई थी--यह भी एक मशइलाः 
त्मक कायकारिणी का ही राष्ट्रीय धरातल पर प्रयोग था | परन्तु सबसे मदस्वपूण 
तथ्य तो यह है कि स्विट्जरलैंड में जनतंत्रीय भावना किसी व्यक्तिगत प्रधानता 
(7वाशातप्र प्ा>थाअंत०706) को सइन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें 
राजतंत्र अथवा तानाशारी का आभास होता है। मैदस जनता के विचारों तथा 
स्वभाव में परिषदों की इरम्परा इतनी सुहृद है कि संविधान निर्माता किसी एक 
व्यक्ति के हाथों में शासन शक्ति सौंपने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे १ 


अतः कायकारिणयी शक्ति एक परिषद को सौंपी गयी | इसकी सदस्य संख्या 

७ निश्चित की गई ओर तब से यही संख्या चली था रद्दी है यद्यपि नवीन 

व सामाजिक आधथिक परिस्थितियों ने शासन काये नर इतना 

सदस्य-संख्या. अधिक कर दिया है कि यह संख्या अ्रतिग्नल्त प्रतीत ह!ती है 

१६०० तथा १६४२ में दो बार सावन नक उपक्रम द्वारा संघीय 

परिषद्‌ की संख्या ७ से ६ करने के देतु संवेधानिक संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत 
किये गये परन्तु दोनों बार वह जनता द्वारा अस्वीकृत हो गये । 


संघीय परिषद के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति भी अब तक वही चली आा 
रही हैं जो १८४८ में संविधान द्वारा निर्धारित की गई थी--कर्थात्‌ संधरी८ 
विधान सभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन द्वारा निर्वाचन 
निर्वांचन-पद्धति इस सम्बन्ध में भी १६०० आर १६४प८्: भे॑ प्रस्तुत हदेचा ना: 
संशोधन जिनमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि इन सदस्यों का 
निर्वाचन .संघीय विधान समा द्वारा न होकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जनता द्वारा हो 
लोकनिर्णय द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये । 


$ 
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१६२१ में स'घीय परिषद के कायकाल में अवश्य ही परिवर्तन हुआ | 
पहले इसकी अवधि केवल ३ वर्ष थी। परन्तु १६३१ में राष्ट्रीय परिषद ओर 
संघीय परिषद्‌ दोनों की अवधि ४ वष कर दी गई । यदि ४ वर्ष 
कार्य-काल्ल की अवधि के बीच किसी कारण संघीय परिषद का कोई स्थान 
रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति भी शेष काल के लिये संघीय 
सभा ही करती है | संघीय परिषद का चुनाव विधान समा द्वारा प्रत्येक चौथे वर्ष 
राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन के तुरन्त उपरान्त होता है | यदि अनुच्छेद १२० के 
अन्तर्गत संविधान का एनरीक्षण करने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो संघीय 
विधान सभा के साथ-साथ संघीय कार्यकारिणी परिषद का भी विघटन कर 
दिया जाता है ओर नव-निर्वाचित विधान सभा पुन संघीय परिषद का निर्वाचन 
करती है । 
सच्लीय परिषद के संगठन में यह एक संवैधानिक प्रतिबन्ध है कि इसकी 
सदस्यता के लिये किसी एक कैन्टन से दो व्यक्ति निर्बाचित नहीं किये जा सकते | 
यह व्यवस्था इसलिये की गई ताकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अधिक से अधिक 
कैन्टन प्रतिनिधित्व पा सके | परन्तु व्यवहार में कई अन्य परम्पराश्रों द्वारा 
इसकी सदस्यता को व्यापकतम बनाने का प्रयत्न किया जाता है--प्रमुख धर्माव- 
लम्बियों, भाषा माषियों तथा राजनैतिक दलों को सम्रुचित प्रतिनिधित्व दे कर | 
साधारणतया सच्चोय परिषद्‌ में १ इटालियन भाषी कैन्टन का सदस्य अवश्य होता 
है। १६११ से टिचिनो ([५०७70) नामक इटालियन कैन्टन को लगातार अब तक 
यह सौभाग्य ग्राप्त हो रहा है। एक या दो फ्रैंच-भाषी कैन्टनों के सदस्य अवश्य 
होते हैं। उदाहरणार्थ वाँड नामक कैन्टन जो कि फ्रैंच-भाषी है केवल कुछ वर्षो 
को छोड़कर सदैव सच्भीय परिषद्‌ पर स्थान पाता रहा। शेष ४ था ५ सदस्य 
जमन भाषी कैन्टनों से लिये'जाते हैं। इनमें मी अधिक जन संख्या वाले तथा 
अन्य किसी कारण से महत्वपूर्ण कैन्टनों को प्राथमिकता दी जाती है | उदाहरणार्थ 
१८४८ से आज तक निरन्तर ज्यूरिक तथा बन जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 
कैन्टन हैं परिषद पर स्थान पाते रहे हैं। हु 
यह विचित्र है कि स्विस कायकारिणी परिषद में केवल संसद में बहुमत 
प्रास दल के सदस्य. न होकर अन्य प्रमुख दलों के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व 
दिया जाता है। स्विस विधान सभा में ४ प्रमुख दल हैं--उदारवादी, कैथोलिक 
अनुदारबादी (८४७६॥०॥० ८०॥३७४४०० ४६७), कृषक दल' तथा समाजवादी | 
, १६२६ से इन चारों दलों को सच्भीय परिषद में इनकी संख्यानुसार स्थान प्राप्त 
: होते रहे। झ्नज्ञ ने इस स्थिति के स्पष्टीकरण में निम्न आँकड़े दिये हैं :- 
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श्पपधघ-६ २ : सल्लीय परिषद में सब सदस्य 
८9)9) थे 
१८६२-१६ १६ ४ ६ उदारबादी तथा १ कैथोलिक ह टुदार्द दी 
१६१६९-ए२८.. : ५४ उदारबादी तथा २ कैथीलिक अ्रनुद्ार 
१६२६-४३... ; ४ उदारबादी, २ कैथोलिक द्मदुदारदरादी तथा १ कृषकदल 
१६४३० ३ उदारवादी, २ कैथोलिक अ्नुदारवादी, १ कृषक दल तथ। 
१ समाजवादी दल 
सद्भीय सभा कार्यपालिका के लिए अधिकतर अपने सदस्यों में से ही 

निर्वाचन करती है यद्यपि संविधान में इस प्रकार का कोई ग्रतिबन्ध नहीं है 
संविधान के अनुसार सद्लडीय परिपद के सदस्य चुने जाने पर उनको सद्चीय सभा 
की सदस्यता से पद त्याग करना होता है क्योंकि अनुच्छेद ६७ के अनुसार सच्लीय 
परिषद के सदस्य राज्यसब्' अथवा किसी कैन्दन के अन्तर्गत अन्य कोई पद 
(ए१८८) ग्रहण नहीं कर सकते न दी वह कोई अन्य व्यवसाप्र द्वी कर सकते हैं 
वैसे कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय परिषद के लिये चुने जाने की योग्यता रखता हे 
संघीय परिषद की सदस्यता के लिये निर्वाचित क्रिया ज्ञा सकता है जिसका अथ* 
यह हुआ कि धर्माधिकार: (८080) संघीय परिषद के सदस्य नहीं चुने जा सकते 
क्योंकि उनके लिये राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता चजित है! १६१४ में एक कानून 
बनाया गया जिसके अनुसार दो निकट सम्बन्धी सेघ्रीय परिषद के सदस्य नहीं हो 
सकते और न ही संघीय परिपद के सदस्यों के निकट सम्बन्धी किसी ऐसे पद पर 
नियुक्त किये जा सकते हैं जो कि संघीय परिषद के आधीन हो। संघीय परिषद 
के सदस्यों को भी बार बार चुन लेने की परिपाटी बन गई है अतः परिषद के 
इतिहास में ऐसे नामों की भी कमी नहीं है जो कई कई आ्वधियों तक पुनः निर्वाचित 
होते रहे हैं | यह उल्लेंखर्न:य है कि संघीय परिषद में अनुभवी, योग्य तथा निपुण 
व्यक्तियों को ही चुना जाता है। अधिकतर सदस्य ऐसे होते हैं जो संघीय विधान सभा 
के किसी सदन के सदस्य अथवा अपने कैन्टन में कोई उच्चाधिकारी अथवा कैन्टन के 

ःघानम्ग्डज्ञ के सदस्य रह चुके हों ओर काफी दीघकाल तक | बार बार चने जाने 
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५. झोर उसी विभाग पर आसीन होने के कारण संघीव परिषद्‌ के सदस्य संघीय शासन 
झोर विशेषकर अपने अपने शिमाग से सम्बन्धित काय में निपुण हो जाते हैं। 


स्विस शासन प्रणाली में समस्त प्रशासन के काय को ७ विभागों में 

5 विभक्त कर दिया गया है | अत्येक विभाग एक संघीय परिषद्‌ के 
कक सदस्य के आधीन होता है जो कि उसके कारय संचालन के लिये 
समस्त परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। परिषद सामूहिक 


श्र स्विट जरतैंड की शासन प्रणात्री 
रूप से सम्पूर्ण प्रशासन के लिये उत्तरदायी है। यह विभाग निम्नलिखित है लक 
(हि राजनीतिक विभाग (जिसके आधीन विदेशी सम्बन्ध हैं, 
(२) शहर विभाग, 
(३) न्याय तथा पुलिस विभाग, 
(४) सेना विभाग, 
(४) वित्त तथा वहि; शुल्क (०प४८0०708) विभाग, 
(६) अ्रथ-व्यवस्था विभाग (जिसमें ऊंषि, उद्योग तथा सामाजिक बीमे ३ 
विभाग सम्मिलित हैं), और 
(७) डाक तथा रेल विभाग (जिसमें जलशक्ति तथा संवहान के विभाग 
(००्राग्रप्र02४0078) सम्मिलित हैं | 
सब निर्णय संघीय परिषद के नाम में ही लिये जाते हैं | यद्यपि प्रत्येक विभाग 
का निरीक्षण व निर्देशन तथा उसका कार्य संचालन व्यक्तिगत रूप से एक. 
संघीय परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में होता है परन्तु इस बात पर बल दिया जाता 
है कि ऐसा केवल शासन सुविधा व कुशलता के लिये किया गया है | प्रशासन 
: के लिये संघीय परिषद्‌ का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना निर्विवाद है । परन्तु 
.झैज का कहना है कि यद भ्रमात्मक है कि संघीय परिषद का सामूहिक रूप में 
(००:००:७६८ 9007) किस सीमा तक अस्तित्व है | बहुधा यह कहा जाता है कि 
“स्विट्जरलैंड में सात कार्यकारिणी सदत्य ((646/9] ००प्राल]079) हैं परनु 
कोई कायकारिणी परिषद ([०१७:४] ००प्ा०]) नहीं है? | सदस्यों का चार 
विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बंधित होना निश्चय ही परिषद के मण्डलात्मक 
चरित्र पर आघात करता है। परन्तु स्विस राजनैतिक संस्थाओं की टीका करते . 
समय हमें यह न भूल जाना चाहिये कि स्विस शासन प्रणाली के अन्तर्गत कार्य. 
कारिणी नीति-निर्माता नहीं है । नीति निर्माण स्वयं स्थिस जनता या उनके 
विधान सभा में संगठित प्रतिनिधियों का अधिकार क्षेत्र है। प्रशासन कार्य में 
निश्चय ही परिषद्‌ का सामूहिक रूप से कार्य करना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना 
उसके सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से कुशल्त और निषुण होना है | नीति निम 
संबंधी सब प्रश्नों पर निस्सन्देह संघीय परिषद सामूहिक रूप से विचार कर निणय 
करती है | हु 
.. सन्लीय परिषद्‌ की साधारणतया अम्ताइ में दो बैठकें होती हैं। परिषद की. 
कारवाई गुप्त होती है और तब तक का रवाई प्रारम्भ नहीं की जा सकती जब तक 
कि कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों। निर्णय के लिये 
कार्ये-प्रयात्री उपसि अं विशय 
पंत सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है | परिषद के 


* स्विश्न कार्यपासिका २०३ 
ग्ध्यक्ष को निशुयात्मक मत देने का भी अधिकार है | मत संग्रह गुप्त रीति स न 
होकर हाथ उठा कर (००एय ० ॥8708) किया जाता है। युंह्ीव चांसलर 


(#त७४ (047८९॥०) जो कि विधान सभा और सच्चीय परिषद के कार्यालय 
का अध्यक्ष होता है सद्नीय परिषद के सचित्र के रूप में परिषद की बैठकों में 
उपस्थित रहता है । यह कार्य कोई एक उप-चांसलर भी कर सकता है| कोई भी 
सदस्य बिना परिपद की आज्ञा लिये बैठक से अनुपस्थित नहीं रह सकता | एक 
सप्ताह के लिये परिषद्‌ का शअ्रध्यक्ष आशा दे सकता है। इससे अधिक समय के 
लिये पू् परिषद्‌ की अनुमति आवश्यक है 
सच्झोय परिषद्‌ के लिये एक सभापति और एक उपसनाप्रत्ति की व्यवस्था 
की गई है | संविधान के अनुसार स्विस राज्यसंघ का राष्ट्रपति ही सच्चीय परिषद 
का सभापति होता है :राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनात्र 
पदाशिकारी सच्भीय परिषद के सदस्यों में से ही प्रत व सट्ठीय सभा अपने 
सदनों की संयुक्त बैठक में करती है | इस प्रकार राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल केवल एक वर्ष है। कोई भी व्यक्ति लगातार 
दो वर्षों तक राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता | एक सदस्यन 
जो एक वर्ष राष्ट्रतति रह चुका है अ्रगले वर्ष के लिये उपराष्ट्रपति भी नहीं 
चुना जा सकता | इस प्रकार राष्ट्रपति ओर उपराध्ट्रपति के पद सद्लीय परिषद 
के सावों सदस्यों में घूमते रहते हैं, यदइ किसी एक राजनीतिक दल या भाषा 
भाषी समुदाय अथवा धामिक गुट के एकाधिकार बन कर नहीं रह जाते | पर- 
म्परा यह बन गई है कि एक वर्ष का उपराष्ट्रपति अगले वष राष्ट्रपति चुन 
लिया जाता है। अतः जैसा कि ब्रुक्‍्स ने लिखा है, राजनैतिक क्षेत्रों में बह जानने 
की उत्सुकता रहती है कि उपराष्ट्रपति कोन चुना गया | राष्ट्रपति कौन चुना गया 
यह तो पूर्व ज्ञात द्वी रहता है। वास्तव में ज्येष्ठता के सिद्धान्तानुसार (5070- 
70ए ए+70 96) ह्टी सदस्यों के उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने के कारण उप- 
राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कोई अधिक उत्सुकता उत्पन्न नहीं करता। 
ल्विस सद्डीय परिषद की भाँति इसके समापति का भी कोई साहश्य अन्यत्र 
नहीं मिलता | वह शासन का अध्यक्ष ही नहीं वरन्‌ स्विस राज्यसंघ का राष्ट्रपति 
हे भी है ओर इस कारण इस पद में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री 
सकल तथा सम्राट के पदों के सम्मिश्रण का आभास होता है।. 
परन्तु स्विस राष्ट्रपति की तुलना न ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
से की जा सकती है और न ब्रिटिश सम्राट से--अधिकारों में ब्रटिश प्रधान: 
मंत्री स्विस राष्ट्रपति से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है । वह अपने 
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श्व्ड स्विटजरलेंड की शासन प्रणाली 


साथी-मंत्रियों (००॥॥६४2०८७) का चुनाव स्वयं करता है, उनको किसी भी समय 
पद से हृठा उकता है, उनमें विभागों का वितरण करता है, बहुमत दले"का नेता 
होने के कारण वह संसद का भी नेतृत्व तथा निय॑त्रण करता है, विदेशी मामलों 
में राष्ट्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है, उसके त्यागपत्र से सम्पूर्ण मंत्रिमएडल विघटित 
हो जाता है, सब महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वह स्वयं करता हे, मंत्रिमएडल की एकता 
इनाये रखना उसी का काय है, सम्राट और मंत्रिमएडल के बीच प्रधान मंत्री ही 
वार्तालाप का माध्यम होता है | संक्षिप्त में यह कहना चाहिये कि जब तक प्रधान 
मंत्री को अपने दल का और उसके दल को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है वह 
शासन का सर्वोर्सर्वा रहता है--यहाँ तक कि उसकी ठुलना-सूय से की जाती है 
जिसके चारों ओर नक्षत्र धूमा करते हैं। परन्तु स्विस राष्ट्रपति को इनमें से कोई 
भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं; अक्षरशः वह सम्कक्षियों में एक! (छाता१05 479 
9876७) होता है। उसके निर्वाचन के साथ ही उसके साथियों का निर्वाचन 
सद्भीय विधान समा द्वारा होता है। उनके चुनाव में उसे कोई अधिकार नहीं 
होता | उन्हें वह किसी भी कारण पद से हटा नहीं सकता। परिषद्‌ के सभापति 
और राज्यसच्ड के राष्ट्रति के रूप में उसकी विशेष स्थिति केवल एक वर्ष के लिए 
है और उसके प्रत्येक साथी को बारी बारी से यह स्थान प्राप्त होते हैं। विभागों 
का वितरण सदस्यों में परिषद स्वयं करती है। उसके अधिकार अपने साथियों के 
ही समान हैं। उसे जो भी विशेष अ्रधिकार प्राप्त हैं वह काय की सुविधा के हेतु । 
बह उसके पद को कोई विशेष प्रतिष्ठा या शक्ति प्रदान नहीं करते | इन विशेष 
अधिकारों में मुख्य ये हैं :--- 
(१) सच्लीय परिषद की बैठकों का समापतित्व करना | 
(२) दोनों पक्चों के समान संख्या में विभाजित होने की दशा में निर्णायक 
मत के प्रयोग का अधिकार | 
(३) प्रशासन के सात विभागों में से किसी एक का संचालन करना तथा 
अन्य विभागों का सामान्य निरीक्षण (8०7९७) 8प9९०'ए३0०॥) 
करना यद्यपि अ्रन्य विभागों के उसके साथी-सदस्य उसकी बात 
मानने के लिये बाध्य नहीं हैं | 
(४) श्रापत्तिकाल म॑ सद्बीय परिषद उसे अपने सब अ्रधिकार इस्तान्तरित 
कर सकती है परन्तु उसके सब कार्यों का सछ्लीय परिषद द्वारा ग्र्नु 
मोदित किया जाना आवश्यक है | 
राज्यसंघ के राष्ट्रपति के रूप में भी स्विस राष्ट्रपति की तुलना ब्रिथ्शि 
$ “मीट या भारतीय राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती | उसे वह आदर, बह सम्मान 


स्व्स्ि दर, बंका, न हर 
० स्विस कायपालिक: >क है, 
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ग्रथवा वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती जो कि ब्रिव्श सम्राद को है। ब्रिद्िश 
सम्राट का पद अपनी ऐतिहासिक प्र्गार्ओ, अनुभव, प्रशिचर: 2 23202 328 
श्ौपचारिक कतंब्यों, प्रतिमा ओर वेमव॒ के कारण न केवल संपूर रपट के आदर 
और रूचि का पात्र बन जाता है वरन्‌ अपने व्यक्तत्व, ज्ञान ओर अनुभव के 
ग्रनपात में वह शासनकार में भी प्रभावशाली बन सकता दे. स्विस राष्ट्रगतति भी 
त्रिथ्शि सम्राट अथवा भारतीय राष्ट्रपति के समान स्विस राष्ट्र का प्रतोक् होता 
है । महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों पर वह राज्य तथा शासन का 
प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों से आये हुये राजदुत उसी को अपने मानउत् दत्ह्ट- 
78) प्रस्तुत करते हैं| संघ्रीय समा द्वारा पारित विधैयकों पर बह हस्ताक्षर 
करता है यद्यपि उनको निषिद्ध (200) नहीं कर सकता तथा संघीय चांसलरी का 
निर्देशन व नियमन करने का भी उसको अधिकार ई। यह सत्र काय &पचरिऋ 
मात्र हैं। और फिर उसको अवधि अति अल्पकालोन द्वोतं: है। बह राष्ट्रपति 
इसलिये निर्वाचित नहीं किया जाता है कि वह अपने दल का नेता है वरन्‌ इसलिये 
क्योंकि संघीय परिषद के ७ सदस्यों में से वह एक है और प्रत्येक को यह पद बारी- 
बारी से मिलेगा | अतः इस पद का कोई विशेष मदत्व या सम्मान को दृष्टि से 
नहीं देखा कद है संघीय परिषद के अन्य सदस्थो से उसे केवल ३००० क्र क 
प्रतिवर्ष आमोद प्मोद (धांश(ंणा6०७) के लिये भत्ते के रुप में 2 
मिलते हैं। वेतन सबेजका समान है--४८००० क्रेक ग्रतवष | परन्तु इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति का पद स्वत शासन में सर्वोच्च पद है और जैसा कि 


थी 5 _ 25 ही 
ब्रक्स ने लिखा है एक दीर्घ राजनैतिक जीवन के रूप में संवहनेक सेवा के 


पक 


उपरान्त इसकी प्राप्ति द्वोती है। राष्ट्रपति किसी एक प्रमुख दल का नेता होता 
है। एक प्रशासनीय विभाग का अध्यक्ष और संघीय परिषद का समार्पात तथा 
राज्यसंघ के राष्ट्रपति के रूप में वह समस्त राष्ट्र का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय 
अवसरों और उत्सवों पर उसे सर्वोच्च स्थान व महत्वप्राप्त होता है ओर इन 


कारणों से वह सम्पूर्ण स्विस जनता के आदर का पात्र होता है | 


संधीय परिषद्‌ के अधिकार और कारये 


शासन का कार्यकारिणी अ्ेग होने के कारण संबीय परिषद के झधिकार 
मूलतः प्रशासनीय हैं परन्तु इसको कुछ महत्वपूर्ण विधा नी एवम्‌ विच्ीय अधिकार 
भी प्रासत हैं। प्रशासनीय ज्षेत्र में इसका सुख्य कततव्य यह ह्टेकि राज्यसंघ में शान्ति 
एवम्‌ व्यवस्था का अत्रन्ध करें तथा देश को बाह्य आ्राकमरण! एवम्‌ जशान्तरिक 
उपद्रवों से र्चा तथा स्विट्जरलैंड की स््रतंत्रता एवम्‌ तव्स्थतः के। सुरहा करे | 


ह. 
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संघीय कानूनों व नियमों के अनुसार यह संघीय शासनकार्य करती है तथा इस 
निश्ज्ञण करती है कि संघीय संविधान तथा संघीय कानूनों का पालन 
हो रह्य है या नहीं | उनका पालन कराने के लिये आवश्यक कारंवाई करती है 
संघोय विधान सभा के कानूनों व अधिनियमों (॥77०65), संघीय न्यायालय के 
निशंयों तथा विभिन्न कैन्टनों के परस्पर झूगड़ों के निपयारे हेतु हुये सममौतों 
(०ण77णाप्रे56 १९7०९४7९८705) एवम्‌ मध्यस्थों (४7080079) के नि्यों को 
लागू कराने का प्रबन्ध करती है। सद्डीय प्रशासन के सब अधिकारियों 
(००४०७) वथा कमचारियों के चरित्र एवम्‌ व्यवहार का यह निरीक्षण करती 
है। जिन पदों पर नियुक्ति करने को अधिकार सच्चीय विधान सभा, सच्चीय 
न्यायालय अथवा अन्य किसी सच्चीय प्राधिकारी को नहीं दिया गया है उन पर 
नियु क्तयाँ करने का अधिकार सच्छीय परिषद को दिया गया है | 





संघीय परिषद को स्विट्जरलैंड के विदेशों से संबंध नियमित करने का 
भी समुचित अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि संघीय परिषद “देश के 
वेदेशिक (०:०7) ह्वितों का संरक्षण करेगी” | वेदेशिक संबंधों की देखभाल 
करने --विशेषकर स्त्रिटज़रलेड के अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने-. 
का कार्य संघीय परिषद को ही सौंपा गया है। जो सन्धियाँ कैन्टन आपस में करते हैं 
अथवा कुछ संविधान में निर्धारित सीमित विषयों पर विदेशों से करते हैं उनका 
संघीय परिषद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है| उनका परीक्षण करके 
संबीय परिषद्‌ यदि उन्हें उचित समझती है तो अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। 


संघीय सना तथा संघीय प्रशासन के अन्य सब विभाग संघीय परिषद के 

वीक्षण में ही अपना काय करते हैँ | यदि संघीय सभा का अधिवेशन न चल 
रहा हो ओर द्यावश्यकता पड़ जाये तो संघीय परिषद को अधिकार है कि सेना 
का संगठन कर उसका आवश्यकतानुसार उपयोग कर सके | परन्तु यदि सेना 
३ सप्ताइ से अधिक के लिये ग्रथवा २००. सेनिकों से अधिक संगठित किये जायें 
तो संब्रीय समा के सदनों की तुरन्त ब्रैठक बुलाना श्रावश्यक है। संघीय परिषद 
प्रति बषे संघीय सभा के समजझ्ष अपने कार्य का विवरण प्रस्तुत करती है। यह 
राज्य संघ की आन्तरिक एवम्‌ अन्‍्तराष्ट्रीय स्थिति पर भी एक वार्षिक विवरण 
प्रस्तुत करती है तथा विधान सभा के विचारा्थ सावजनिक कल्याण के उपायों के 
सुझाव रखती है। संघीय सभा द्वारा अर्थात्‌ उसके किसी एक सदन या समिति 
द्वारा मांग किये जाने पर यह वार्षिक विवरणों के अतिरिक्त विशेष विवरण भी 
प्रस्तुत कर सकती है । अपने आप भी यह किसी एक या दोनों सदनों को किसी 


कप 


क स्विस कारयपांलिका टुत2% ४ चथट, 4 द बा 
भी विषय पर सन्देश भेज सकती है जिसके साथ विभेयकों अ्रथत्रा यो जने ओे क्र 
प्राहप भी संबीय सभा के विचार तथा स्वीकृति देतु भेजे जा सकते था " 

कैन्टनों के प्रशासनों के कुछ विभागों के निरीक्षण करने का श्रव्रिकार 
भा संघीय परिषद को दिया गया हे तथा कैन्दनों के दिवानमण्डनलो द्वारा पारित 
कुछ कानून बिना इसको स्वीकृति प्राप्त किये लागू नहीं किये जा सकते | परिषद 
उनका परीक्षण कर उनको अनुमोदन प्रदान करती है| जब करना कोई कैटन 
अपने संविधान में संशोधन करता है तो उसके लिये संघीय विधान सभा की 
स्वीकृति आवश्यक होती है । संघीय परिष्रद ही ऐसे संशाधनों का परीक्षण कर 
उनको स्वीकृति प्रदान करने के हेतु प्रस्ताव संसद में प्रेषित करती है | जब कभी 
किसी कैन्टन में उपद्रव अथवा अशारनिर के कारण संघीव इस्तक्षेय को आवश्य- 
कता होती है तो संघीय परिषद ही इसका निश्चय करती है तथा संघीय बिधान- 
सभा का अनुमोदन प्राप्त कर हस्तक्षेप करती दे | 

स्विट्ज़रलेंड में संघीय कार्यपालिका के सदस्य विधान सभा के किसी भी 
सदन के सदस्य नहीं हो सकते परतु सदस्य न होते हुये भी बहू किसी भी सदन की 

ब्रैठक में उपस्थित हो सकते हैं, अपने विचार एवम्‌ मत प्रकट 
विधायनी अधिकार (२ सक्ते है, अपने सुराव दे सकते हैं तथा कसी भी विचारा- 
घीन विषय पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते 5; वास्तव में सदनो के दाद अब दे 
में वह महत्वपूर्ण भाग लेते हैं तथा उनको बड़े आदर से सुना जाता है। संघीय 
परिषद संघीय विधान सभा के समक्ष स्वेच्छा से विधेयक प्रेषित कर सकती है | 
वास्तव में संघीय विधान सभा में प्रेषित होने वाले विधेयकों में ग्रधिकतर संघीय 
परिषद के सदस्यों द्वारा ही प्रेषित किये जाते हैं। कभी-कभी विधान सभा के सदस्य 
भी उन्हें विधेयक प्रेषित करने का निर्देश देते हैं | सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा 
जितने भी विधेयक प्रेषित किये जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संध्रीय परिषद के 
परीक्षण के लिये भेजा जाता है | संघीय परिपद उन पर विचार कर उनके प्रारूप 
को वैधानिक दृष्टि से त्रुटि रह्दित बना कर अपने विचारों के विवरण सहत 
संघीय समा में प्रस्तुत करती है ) कैन्टन भी विधेयकों को संघीय सभा में प्रेषित 
करने से पूर्व उनको परीक्षण के हेतु संघोय परिषद्‌ को भेजते हैं। इस प्रकार 


३ क 


संचीय विधान सभा में ग्रेषित किये जाने वाले विधेयकों में कोई भी ऐसा नहीं हो 


सकता जिस पर संघीय परिषद ने विचार न कर लिया हो । इससे लाम यह होता 


है कि प्रत्येक विधेयक का निपुण विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण हो जाता हे श्लोर कम से . 
कम वैधानिक दृष्टि से वह त्रुटिद्दीन हो जाता है। । 
) संघीय सभा को समितियों में भी संघीय परिषद के सदस्य प्रभाव्यात्री 


भ्ै 
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रहते है |/ उनके अनुभव एवम्‌ शान का स्वभाविक रूप से ही समितियों के अनु- 


भत्र रहित '्तुथा अज्ञानी सदस्यों पर प्रभाव पड़ता है। अतः वह साधांरणतया 
उनके मतों की उपेज्ञा नहीं कर सकते | समिति की रिपोर्ट भी संघीय परिषद के 
विशेषज्ञों की सहायता से तय्यार की जाती है, अतः जिस परिषद के सदस्य के 
आ्रार्धन वह विधेवक है उसको संसद में कोई बाधा अथवा कठिनाई का सामना 
विधेयक के पारित होने में नहीं करना पड़ता | 


संघीय सभा द्वारा पारित कानूनों एवम्‌ प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में 
कभी-कभी विनियमों का निर्मित करना आवश्यक हो जाता है। संघीय सभा 
गपने कानूनों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के हेतु संघीय परिषद को विनियम 
(76९प०४४४०7४७) बनाने का अधिकार दे देती है। अतः एक भारी संख्या में 
संघोय परिषद प्रति वर्ष विनियम अथवा अधिनियम प्रसारित कर प्रत्यक्ष रूप से 
विधिनिर्माण काय में भाग लेती हेश परन्तु यह संदिग्ध है कि परिषद को स्वत: 
भी राज्य की नीति से सम्बन्धित अधिनियम निर्मित करने का अधिकार है या 
नहीं । १६३६ में स्पेन में हुये गृह युद्ध के समय इसने स्वेच्छा मर्ती (ए0]प7०- 
778) और गोला बारूद भेजने को निशिद्ध घोषित करने में इस प्रकार के अधि- 
कार का प्रयोग किया | 


संप्रीय परिषद को कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं यद्यपि यह अधिकार 
सर्घाय प्रशासनीय न्यायालय की स्थापना के उपरान्त बहुत कम हो गये हैं| परन्तु 
अब भी संघीय परिषद को कुछ विशेष प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियों ([।0790072) !7०४४6७) तथा कुछ संविधान 
को धाराओं [जैसे घार १८३ जिसका सम्बन्ध शुल्क्र रहित सैनिक अखों-वन्नों 
(68 प्रांधध्वाए ध्युणंएाञथा) से है, धारा २७ (२) (२) जिसका सम्बन्ध 
प्रारम्मिक स्कूलों से है, धारा ११ जिसका सम्बन्ध जीसूट घार्मिक समुदाय से है, 
धारा ५३ (२) जिसका सम्बन्ध कृत्रिस्तानों से है] के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के 
ऊपर की गई अपीलों पर निर्णय करने का अधिकार है | फैडल-रेलवे प्रशासन 
(666४ सि।ज़रचए &वाशंताआ9007) तथा संघीय परिषद के विभिन्न 
विभागों के निशयों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा की गई अपीलों की भीसंधीय परिषेंद 
सुनवाई करती है। यह उल्लेखनीय है कि स्विस शासन प्रणाली में कार्यपालिका 
को ज्षमादान का अधिकार नहीं दिया गया है| इस अधिकार का उपभोग संघीय 
विधान सभा करती है। 

राज्य संघ का वित्तीय प्रशाउन भी संघीय परिषद के ही आधीन है। 


न्‍्यायिक अधिकार 
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स्कस कार्यपात्िका २०६ 





यह वार्षिक बजद तथा संघीय आय-ब्यय का खाता (.६०८०प7४) तब्पार कर 
उन्हें संघीय विधान सभा की स्वीकृति के हेतु क्रैपित करती है, 
संघीय राजस्व एकत्र करती है तथा उसके व्यय का अधीक्षण 
करती है | 


वित्तीय अधिकार 


संविधान के अन्तर्गत संघीय परिषद को सँकट श्रथवा अ्रापक्िकाल में 
कोई विशेष अधिकार नहीं प्रदान किये गये हैं परन्तु जब कभी देश की आसन्तरिक 
अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारश आपत्तिकारी परिस्थिति 
उत्पन्न हुईं संघीय विधान सभा ने परिषद को 'सब-अधिकार! 
सौंप दिये ताकि कार्यपालिका देश की स्वतंत्रता, तटस्थता एवम्‌ 
आशिक व्यवस्था की सुरक्षा के हेतु कोई भी उपाद अपन' सके | इस प्रकार श्८४६, 
१८४३२, श्प३६, तथा १८७० में संघीय सभा ने परिषद को देश की तटस्थता के 
रक्षार्थ कोई भी कार्रवाई कर सकने का अधिकार दे दिया था यद्यपि इस अधि- 
कार का कभी प्रयोग नहीं किया गया। १६१४ तथा १६३६ में विश्व युद्ध के 
छिड़ जाने पर भी संघीय परिषद को “सम्पूर्ण अधिकार” अर्पित कर दिये गये ! 
उदाहरणाथ ३० अगस्त १६३६ को संघीय समा ने अपनी एक डिक्री में संघीय परिषद 
* को यह अधिकार प्रदान किया कि वह स्विट्ज़रलेंड की सुरक्षा, स्व॒तन्त्रता तथा 
. तेटस्थता को बनाये रखने, इसके आधिक हितों की रक्षा हेतु तथा देश को खाद्यान्न 
की कमी न होने देने के लिये कोई भी मार्ग अपना सके | परिषद को आवश्यक 
व्यय करने तथा आवश्यक ऋण लेने की भी अश्रनुमति दे दी ग्यी। ह्ूबर का 
कथन है कि इन पूर्णाधिकारों के द्वारा बहुत मात्रा तक संविधान विलम्बित हो 
गया, सरकार ही वस्तुतः विधायनी शक्ति बन गयी, बहुत सी जनतान्त्रिक संस्थाओं 
(विशेषकर लोकनिर्णय पद्धति) को बाधा पहुँची, तथा संघीय परिषद के अधिकारों 
का इतना अधिक प्रसार हो गया कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | 
केवल युद्धकाल में दी नहीं आधिक संकटकाल में भी संघीय परिषद को इस प्रकार 
के पूर्णाधिकाए! ([प| ए0ज़्ञ७०3) समय समय पर दिये गये, उदाहरणाथ १६३० 
में | ऐसे समयों में संघीय परिषद द्वी सर्वोस्तर्वां बन गई। कैन्टनों के अधिकार भी 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त किये गये। विधान-मण्डल ने अपने अधिकार काय- 
पालिका को सॉंप दिये तथा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी विलम्बित 
कर दिया गया। इस प्रकार युद्ध तथा आधिक संकट के समयों में संघीय परिषद्‌ 
के अधिकासें में संविधान का उल्लंघन एवम्‌ उसकी उपेज्ञा कर भी प्रसार किया 
गया | संकट बीत जाने पर पुनः पूव॑ स्थिति लौद आयी परल्तु संघीय परिषद के 


संकटकालीन 
अधि शार 


क्र त्ः 


२० स्विट्ज़रलेड की शासन प्रणाली 





अधिकारों एवम्‌ कार्यों, उसकी स्थिति एवम्‌ प्रभाव पर निश्चय ही वह अपने कुद्य 
चिह छोड़ सेयी 
स्विस शासन अणाली के अन्तर्गत कार्यपालिका तथा विधान समा का 
पारस्परिक संबंध भी विलक्षण (7)।५०6) है। इसको ब्रिटिश व अमेरिकी प्रणाह्ी . 
मध्यवर्ती (70 ज़्ञ8ए) कहा जा सकता है | ब्रिटेन के विपरीत _ 


संघीय परिषद स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के सदस्य विधान सभा के सदख 
का विधान सभा 


से संबंध नहीं हो सकते और न ही उनको विधान सभा में पराजित होने 
पर पद्धत्याग करना होता है परन्तु विधान सभा से वह इतना 

स्वतंत्र नहीं हाते जितना कि अमेरिकी कायपालिको के सदस्य जो कि कंग्रेंस को 
असमतायद॥हामभकमम ५0५६३ क/७०७०५६.. 0 0७५8.७९२५००४९पम५०० यह ३७ का-प काम *सयाा्ाामााभाणाााकमजजक /20900 40999 -42७०५/५५५७र ७७७ ९०७०७-५-५.०... 

: बैठकों में भी उपस्थित नहीं हो सकते । अमेरिका में केवल राष्ट्रपति काँग्रेस क्र 

| सन्देश भेज सकता है और उसमें अपने विधायनी सुर्काव प्रस्तुत कर सकता है 

: कार्यकारिणी को विधेयक प्रेषित करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु 

:  स्वियज्रलैंड में संघीय परिषद के सदस्यों को विधान समा की सदस्यता से वजित 


४४ होते अकता 





। * में भाग लेने तथा मतदान के अतिरिक्त अन्य सब अधिकार होते हैं । विधियों के' 
। प्रारूप तो सभी परिषद द्वारा निर्मित किये जाते हैं ओर जो कुछ विधेयक सदन के 
सदस्यों द्वारा प्रेषित किये जाते"हैं वह भी सर्वप्रथम संघीय परिषद के परीक्षण के 
लिये भेजे जाते हैं| इस प्रकार विधायनी उपक्रम (6884996 70907) 
संघीय परिषद के हाथों में चला गया है। कुछ लेखकों ने इस स्थिति की टीका 
करते हुये संघीय परिषद को संघीय सभा का 'विधायनी प्रारूप बनाने वाला प्रति 
ब्ठित विभाग” (8[00760 ]6९79]909ए6 ता ग९ 906०४) कहा है। 
कुछ लेखकों का यह मत है कि स्विस संवैधानिक प्रणाली में कार्यपालिका 
शासन का एक स्वतन्त्र अथवा सहयोगी अंग न होकर विधान सभा की सेविका 
'. है। निश्चय ही कुछ संवेधानिक तथ्व इस मत को समर्थन करते हैं, उदाहरखाय 
संघीय परिषद के सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संघीय विधान सभा 
द्वारा निर्बाचित किया जाना, विधान सभा के विघटन- होने की दशा में संघीव 
:.. परिषद का भी विघटन हो जाना, संघीय परिषद का अपने कारय का वार्षिक विवरण 
संघीय सभा के समझ्ष प्रस्तुत करना, सभा के सदनों में उपस्थित होकर सदस्यों 
द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर देना तथा सदनों के प्रस्ताश्रों (00008 शा। 
7०७४:7॥3(8) द्वारा किये गये आदेश अथवा अनुरोध के उत्तर में रिपोर्ट प्रस्तुत 
करना । संघीय परिषद को संघीय सभा द्वारा पारित किसी कानून को निषिद् 
(५८0) करने का अधिकार नहीं होता और सब से विचित्र बात यह है कि यदि 
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परिषद द्वारा प्रेषित कोई विधेयक या उसकी किसी क्रिया अथवा नीति को विधान 
सभा स्वीकार नहों करती या लोकनिरंय द्वारा वह अस्वीकृत हो झये तो संघीय 
परिषद के लिये परदत्याग करना आवश्यक नहीं होता | संघीय सभा में श्रपनी 
अलोचना अथवा पराजय को संघीय परिषद के सदस्य अपनी मानद्वानी नहीं 
समझते | वह अपना काय केवल सुझाव एवम परामर्श देना समभते हैं परन्तु 
“एक वकील या शिल्पकार की भांति अपने परामश के न माने जाने पर स्वयं 
पदत्याग करना आवश्यक नहीं समझते” । वह अपनी नीति अथवा कार्य में संघीय 
सभा के आदेशानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन कर उम्की इच्छा के अनुकूल 
बना देते हैं ताकि फिर कोई विरोध अथवा आलोचना न रह जाये | विन्सिन्ट का 
। यहाँ तक कहना है कि वह चुने ही केवल वैधानिक प्रश्नों पर अपने निष्कृपट 
विचार बताने के लिये जाते हैं| ग्रतः यदि उनके द्वारा प्रेषित विधेयक विधान 
ग अ्रस्वीकार होते हैं तो इसमें उनके आत्म सम्मान को कोई ठेस पहुँचने 
का प्रश्न चद्दीं उठता । ऐसी दशा में वह ऐसे विधेयक तव्यार कर देते हैं जो कि 
विधान समा को स्वीकृत हों । संसदात्मक प्रणालियों की भाँति उनको पदन्य[ग 
नहीं करना होता और न ही उनको संघीय विधान सभा को भंग करने का अधिकार * 
होता है.। प्रत्येक दशा में उनके लिये संघीय सभा की इच्छा का पालन करना 
झावश्यक होता है। संघीय सभा परिषद के कार्यों का सामान्य निरीक्षण तथा 
नियमन करती है संघीय सभा के अधिकार इतने व्यापक एवम विस्तृत हैं कि 
सेना संगठन, विदेशी सम्बन्ध, यहाँ तक कि नित्य प्रति के प्रशासन में परिषद ज्ञो_ 
भी करती ई उसके लिये सच्डीय सभा की पू्॑ स्वीकृति ((#6एं0०08 धपाठात- 
52007) अथवा सम्पुष्टि (॥प४९० पर 79009800) आवश्यक होती. है । 
परन्तु वास्तविकता संवैधानिक ध्यवस्था से प्रायः मिन्न है। आज अपने 
अनुभव, ज्ञान, अल्याकार (आप! 8526), सामाजिक एवम्‌ आर्थिक परिस्थितियों, 
युब्कालीन स्थितियों से उत्पन्न संकट, राज्य के निरन्तर बढ़ते हुये कार्यों तथा उन 
कार्यों को करने के लिये विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होने के कारण संघीय 
परिषद व्यवहार में लगभग वबूटिश मंजिमंडलों के समान ही ओर कुछ फ्रांसीसी 
ण्डलों से तो अधिक भी शक्ति का प्रयोग कर पाती है। रेपड का तो यहाँ 
तक कहना है कि वास्तव में स्विस संघीय परिषद का संघीय सभा पर प्रभाव बृटिश 
मंत्रिमएडल के बृूटिश' कामंस-सभा पर प्रभाव की अ्रपेज्ञा अधिक निणुयात्मक होता 
हे।| छज़ ने यह मत प्रकट किया है कि सम्मवतः प्रारम्मिक धारणा यह थी कि 
“संघीय परिषद विधान मएडल की एक कार्यकारिणी समिति मात्र है? परन्तु अब 











साधारणतया ऐसा माना जाता है कि संघीय परिषद सँंधीय समा की कार्यकारिणी 
हा ह्व 


क्र का 


२१२ स्विटजरतलेंड की शासन प्रणात्री 


समिति न.होकर राष्ट्र की कायपालिका हैं--अतः इसका अस्तित्व तथा इसका 
न्यक्तत्व एवम्‌ स्वाधीन है। श्रन्य देशों की भांति स्विगज़रलैंड मेंभी 
वैधानिक तथा वित्तीय उपक्रम संघीय परिषद के हाथों में चला गया हे अतः उन 
दोनों ही क्षेत्रों में परिषद सभा का केवल अनुसरण ही नहीं वरन्‌ नेतृत्व भी करती 
है | लगभग सभी देशों में विधानमण्डल की शक्ति में हास हो रहा है ्रौर 
कायपालिका के अधिकारों में विकास | स्विटज्ञरलेड' में भी संघीय परिषद अधिका 
धिक शक्तिशाली होती जा रही है यद्यपि बहुदलीय होने के कारण उसकी श्रपनी 
कुछ आन्तरिक दुबंलकयें हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ने इन दुबंलताश्रों को ओर 
भी अधिक प्रोत्साहन दिया है। परन्तु फिर भी परिषद सभा का नेतृत्व, उसका पथप्रदशन 
और कुछ सीमा तक निर्देशन एवम्‌ नियंत्रण करने में सफल होती है | परिषद के 
सदस्य विधानमण्डल के प्रमुख दलों के प्रमुख नेता होते हैं। बार-बार चुने जाने के 
कारण वह अपने विभाग में विशेषज्ञ एवम्‌ निपुण हो जाते हैं ओर फिर लोकनिदे- 
शन (7र्ध#थाणा) को पद्धति ने भी विधान सभा की प्रतिष्ठा एवम्‌ शक्ति को 
. आघात पहुँचाया है । संसद के सदस्य परिषद के द्वारा प्रेषित विधेयकों को अस्वीकृत 
कर अपने विरुद्ध आलोचना से बचने के लिये यह अधिक सुविधाजनक सममते हैं 
कि जनता स्वयं यदि उन्हें अपने हित में नहीं समझती तो लोकनिणय द्वारा उनको 
अस्त्रीकृत करे। इस प्रकार परिषद्‌ के ऊपर संघीय सभा का नियंत्रण शिथिल पढ़ 
जाता है और व्यवहार में परिषद अपनी इच्छानुसार विधेयक स्वीकृत कराने में 
सफल होती है| प्रशासन का संचालन वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करती है ओर संकट 
काल में वो उंसकी शक्ति असीमित हो जाती है। ऐसे समय में विधानमण्डल केवल 
परिंषद के कार्यो को अनुमोदित करने की रबर-मोहर बनकर रह जाता है परन्तु 
साधारण काल में भी संधीय परिषद्‌ संघीय विधान सभा का नेतृत्व एवम्‌ निदे 
शन करती है। कम से कम व्यवहार में तो ऐसा ही है, सैद्धान्तिक अथवा संवैधा: 
निक व्यवस्था चाहे कुछ भी हो | 


संघीय परिषद्‌ की विशेषतायें 


उपरोक्त वर्णन से स्विस कायपालिका की कुछ विशेषतायें दृष्टिगोचर ह्वोर्ट 
हैं जो कि अनुपम एवम्‌ विलज्षण है| (१) स्विस कार्यपालिका मण्डलात्मक हें 
कार्यकारियी शक्ति एक प्रधान मंत्रि अथवा राष्ट्रपति में निहित न होकर एः 
सात सदस्यों की परिषद को सॉंपी गयी है | शासन संचालन के लिए यह परि् 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है 
- (२) स्विस संघीय परिषद्‌ एक-दलीय न होकर बहुदलीय होती है । विधा 


; स्विस काय्यालिका.... / +२१३ 
सभा के लगभग सभी प्रमुख दल्लों को इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान क्रिया जाता है । 
वास्तव में इसको निर्दलीय 727 एथामइ:८) कहना अधिक उपब्रुक्त- हीगा | 
ब्राइस का कथन है कि स्विस संघीय परिषद “दलों से प्रथक रहती है, दलों का 
काय करने के लिये नहीं चुनी जाती, दलों की नीति निध/रित नहीं करती यद्यात 
दलीय प्रभाव से यह पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकती” | 

(३) स्थिरंता संघीय परिषद का एक अन्य गुण है। इसके सदस्य चार 
वर्ष के लिये चुने जाते हैं और इससे पूव अपनी नीति का विरोध अथवा खण्डन 
किये जाने की दशा में भी उनको पद त्याग नहीं करना पड़ता । बार बार चुने 
जाने के कारण उनका कार्यकाल और भी लम्बा हो जाता है। बहुघा एक ही 
विभाग बारम्बार उनके आधीन रखा जाता है अतः वह अपने कार्य मे कुशल 
एवम्‌ दल्तु हो जाते हैं अतः वह विधान सभा तथा सार्वजनिक सेवा वर्ग के अधि- 
कारियों दोनों पर अपना ग्रभुत्व स्थापित करने में सफल द्वते हैं | 

(४) संघीय परिषद में दलीय एकता न होने के कारण सुदृढता भी नहीं 
पाई जाती। सदस्यों का मतैक्य होना आवश्यक नहीं। वह परस्पर विधानसभा 
में एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं | ९ 

७ ३) संघोय परिषद के सब सदस्य समान हैँ | परिषद्‌ का अध्यक्ष भी यद्यपि 
वह राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण करता है अन्य सदस्यों से प्रधान नहीं होता क्योंकि 
प्रत्येक सदस्य बारी बारी से यह स्थान पाने की क्षमता रखता है। अ्रतः स्विस 
संघीय परिषद्‌ किसी एक व्यक्ति की प्रधानता अथवा नेतृत्व में कार्य नहीं करती | 

(६) संघीय परिषद का कार्यकाल विधान सभा के काय काल के समान 
होता है। संविधान में युनरीक्षण प्रस्ताव विचाराधीन होने की दशा में संघीय 
सभा को विघटित किया जाता है तो संघीय परिषद भी विर्घाट्त कर दी जाती है। 
संघीय परिषद्‌ को विधान समा से मतमेद होने की दशा में उसे भंग करने का 
अधिकार नहीं होता क्योंकि सिद्धान्त यह माना जाता है कि कार्यपालिका 
विधानसभा की सेविका है न कि कोई स्वतंत्र अग। 

(७) स्विस संघीय परिषद के बारे में मूल धारणा यह है कि वह केवल 
विधानसभा की कार्यकारिणी समिति मात्र है। इसीलिये उसके सदस्यों का 
विधान समा के सदस्य न होते हुये मी इसकी बैठकों में भाग लेने, विधेयक प्रस्तुत 
करने, प्रश्नों के उत्तर देने, सन्देश मेजने तथा अपने कार्यों को रिपोर्ट प्रस्तुत 
करने के कार्य सौंपे गये हैं | कार्यकारिणी समिति होने के नाते इसका मुख्य कार्य 
प्रशासन संचालन समर्का जाता है, न कि नीति-निर्माश | अतः यह देश में 
शान्ति एवम, व्यवस्था स्थापित करती है, कानूनों को लागू करती है, राजस्व 

| 


क्ष च् 


२१४ स्विट्ज़रलेंड की शासन प्रणात्री 


है 


एकत्रित करंती है तथा उसका व्यय करती है, रेलों का प्रबन्ध करती है, विदेशी 

संबंधों का .संज्ञालन करती है, कैन्टनों की सरकारों का सामान्य निरीक्षण करती 

है ताकि वह संघीय संविधान का उल्लंघन न कर सर तथा अन्य प्रकार से देश 

का शासन काय॑ करती है। परन्तु जैसा कि ऊपर बणन किया गया है व्यवहार 

में संत्रीय परिषद्‌ केवल एक प्रशासनीय संस्था न रह कर नीति निर्माण में भी 
सर्वाधिक प्रभावशाली बन गई है | 

संघीय परिषद स्विस शासन प्रणाली की एक अद्भुत सफलता मानी गई 

की है | लॉड ब्राइस ने इसके ३ प्रमुख गुण बताये हैं जो कि उनके 

स्व्सि अनुसार “एक ऐसे देश में जहाँ सम्पूर्ण जनता शासन करती 
हो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं |” 
(१) स्विस संघीय परिषद्‌ एक ऐसी समिति के रूप में कार्य कर सकती है 
जो बिना जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कम किये केवल विधान सभा 
को ही परामश एवम्‌ प्रभावित नहीं कर सकती वरन्‌ निर्दलीय (07-98750॥) 
होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विरोधी दलों में भी मध्यस्थता 
(7760986) कर उनमें समझौता करा सकती है तथा उनके बीच गुत्थियाँ सुलमा 
सकती है। 

(२) स्विस पद्धति में, यह सम्भव है कि योग्यतम एवम्‌ अनुभवी व्यक्तियों 
को चाहे उनके राजनैतिक विचारों में परस्पर विरोध ही क्‍यों न हो राष्ट्र की सेवा 
में रखा जा सके | 

(३) स्विस प्रणाली के अन्तगंत संघीय परिषद के स्थायित्व तथा सदस्यों 
के बारम्बार चुने जाने तथा एक ही विभाग पर आसीन किये जाने के कारण 
शासन नीति में अविच्छिन्नता रहती है तथा परम्पराओं का विकास भी संभव 
है। अतः नये मंत्रिमएडल के आने पर शासन में उथल-पुथल नहीं होती | न ही 
सदस्य गणयों को अपना काय सीखने में समय लगाने की आवश्यकता होती है। 
यह केवल इसी लिये संभव है क्‍योंकि स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के सदस्य 
अपने दलीय संबंधों के कारण न चुने जा कर अपने शान एवम्‌ अनुभव के कारण 
ही चुने जाते हैं | ब्राइस का मत था कि स्विट्जरलैंड ही केवल एक ऐसा प्रजा- 
तंत्रीव राज्य हे जहाँ कि प्रशासक दलगत बन्दी से बाहर रह पाते हैं | रे 

स्विस कायपालिका के इन तीन गुणों में यह तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है कि स्विस संघीय परिषद्‌ में स्थायित्व (७77027०7०८) एवम उत्तरदायित्व 
दोनों गुणों का सुन्दर समन्वय पाया जाता है। बृटिश शासन प्रणाली में कार्य- 
पालिका विधानमणडल के प्रति उत्तरदायी होती है परन्तु उसका कार्यकाल 


; स्विस कार्य पालिका ०१७ 
निश्चित अथवा स्थिर नहीं होता | अमेरिकी शासन प्रणाली में ऋामकऋारिणी का 
करायकाल निश्चित एवम्‌ स्थिर होता है परन्तु वह संसद के प्रति एल्‍रदयी नहीं 
होती | स्विस कार्यपालिका के अन्तर्गत संघीय परिषद का का£काल भी स्थायी 
होता है ओर वह विधानसभा तथा जनता दोनों के प्रति उत्तरदायी भी रहती 
है | इस दृष्टि से देखने पर निश्चय ही स्विस ऋषरपालिऋः में बृटिश तथा अमे- 
रिका दोनों प्रणालियों के गु्ों का समन्वय पाया जाता है और यह दोनों के 
दोषों से भी रद्दित है | 


* ७ अध्याय ४ 
हि स्विस न्यायपालिका 


'/त्विस सट्जीय न्याय-प्रणाली में एकमात्र न्यायालय “सब्बलीय न्यायालयः 
(9०06४]| | ०ए॥४)) है जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय है | संयुक्त राज्य 
अमेरिका की माँ.त स्विटज़रलेंड में स्ठीय धरातल पर सर्वोच्च न्यायालय के अति- 
रिक्त निम्ने न्यायालय (570907079/8 ००पा१७) नहीं हैं। यद्यपि 'सट्जीय-न्यायालय? 
की व्यवस्था श्य४८ के संविधान में की गई थी परन्तु अपने वर्तमान रूप में यह 
१८७४ के संवैधानिक पुनरीक्षण की ही देन है | १८४८ के संविधान के अन्तर्गत 
जिस 'सद्लीय न्यायालय! की स्थापना की गई थी उसका अधिकार क्षेत्र बहुत 
सीमित था | वह पूर्णतया सच्चीय सभा तथा सच्चीय परिषद के आधीन था | उसकी 
बैठक भी तमाम साल नहीं होती थी । लगभग विधान सभा के साथ साथ ह्द 
उसका भी अधिवेशन प्रारम्भ होता था | विधान सभा के सदस्य स्वयं न्यायालय 
के भी न्यायाधोश हो सकते थे | राज्य सद्ठः तथा कैन्टनों के बीच अथवा परस्पर 
कैन्टनों के मध्य उत्पन्न विवादों में निर्शंय करने का इसको कोई अधिकार नहीं 
था | ऐसे विवादों का निर्णय स्वयं सद्भीय समा तथा सच्चीय परिषद करती थी । 
१८४८ से पूव तो उनके निपटारे के लिये मध्यस्थ नियुक्त किये जाया करते थे। 
संविधान में हुये ८७४ के पुनरीक्षण ने 'सच्चीय न्यायालय? के सक्लठन एवम्‌ 
अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये और तब से निरन्तर सच्चीय विधि द्वारा 
इसके अधिकारों में वृद्धि होती रही है । 

सच्चीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान ;द्वारा निश्चित नहीं 
ई--बह निश्चित करने का अधिकार सच्डीय विधान सभा को दिया गया है| यह्‌ 

संख्या निरन्तर परिवर्तनशील रही है। श्८७५ में केवल ६ 
संगठझन॒ न्यायाधीश थे परन्तु अब यह संख्या बढ़कर २६ हो गयी है। 
इनके अविरिक्त कुछ उपन्यायाधीश ([)60पए०ए ]902685) भी 

नियुक्तकिये जाते हैं जिनकी संख्या ११-१३ के लगभग होती है। उपन्यायाधीश 
न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं | 542४७ 

इन सब न्यायाधीशों तथा उपन्यायाधीशों का निर्वाचन सच्चीयं विधान 
सभा के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन में ६ वर्ष के लिये किया जाता 
' है। उनका पुनर्निर्वांचन किया जा सकता है और स्विस परम्परा यह है कि 

जब तक वह इच्छुक हों न्यायाधीशों का बारम्बार पुनर्निर्वाचन होता रहता है। 

५००5 हा ं 


रजँ 


+ स्विस न्यायपालिका! ' १७ 


सच्छीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने के लिये किसी विशेष योग्यता 
या अनुभव को आवश्यकता नहीं है | कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय परिषद का 
सदस्य चुने जाने की क्षमता रखता है सद्यंय न्‍्यायाज्य का न्यायाधीश बनाया 
जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्माधिकारी न्यायालय में नियुक्त नहीं 
किये जा सकते क्योंकि राष्ट्रीय परिषद्‌ की सदस्यता उनके लिये वर्जित है | संबि- 
धान में कहा गया है कि सच्चछीय सभा को न्यायाधीशों का निर्वाचन इस प्रकार 
करना चाहिये कि राज्य सद्ठ की तीनों राजकीय भाषाओं के बोलने वाले उनमें 
हों । इसके अतिरिक्त मुख्य राजनैतिक दलों एवम्‌ कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट दोनों 
धार्मिक समुदायों को भी उचित प्रतिनिधित्व न्यायालय में भी देने का प्रयज्न किया 
जाता है | एक विधि के अनुसार दो निकट सम्बन्धी न्यायालय के सदस्य नहीं 
हो सकते | सच्छीय विधान सभा अथवा सद्चीय परिषद के सदस्य साथ साथ न्याया- 
लय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकते और न ही इनके द्वारा 
निर्वाचित कोई पदाधिकारी न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सच्चीय 
न्यायालय के न्यायाधीश जब तक वह न्यायाधीश पद पर कार्य कर रहे हैं उस काल 
में राज्य सद्ध अथवा किसी कैन्टन के अन्तर्गत कोई अन्य पद नहीं ग्रहण कर 
सकते और न ही वह अन्य कोई व्यवसाय अथवा नौकरी कर सकते हैं | परस्तु 
उपन्यायाधीशों पर इनमें से कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं होता । १८७४ से पूर्व तो 
न्यायाधीश भी केवल सट्ठडीय परिषद्‌ के सदस्य अथवा कोई सद्भीय पदाधिकारी 
नहीं हैं! सकते थे | परन्तु विधान सभा की सदस्यता उनके लिये वर्जित नहीं थी 
ओर न ही कोई अन्य व्यवसाय अथवा घन्धा करना उनके लिए वर्जित था | 
बहुधा न्यायाधीश कोई न कोई अन्य काय अवश्य करते थे | 


वेतन : सच्चीय न्यायालय के न्यायाधीशों को इस समय ३०,००० फ्रैंक॒ प्रति 
व वेतन दिया जाता है | न्यायालय के अध्यक्ष को इसके अतिरिक्त २००० 
फ्र के प्रति वर्ष भत्ते के रूप में मिलते हैं | उपन्यायाधीशों को कोई वाधषिक वेतन 
नहों दिया जाता | केवल जिन दिनों वे न्यायाधीशों के स्थान पर कार्य करते हैं 
उनको प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है | 

पदघिकारी: सट्ठीय न्‍्वायालग का एक अध्यक्ष होती है और एक उपाध्यक्ष | 
दोनों का निर्वाचन दो वर्षों के लिये स्वयं सब्भडीय सभा द्वारा किया जाता है। 
यह दोनों पदाधिकारी न्यायालय के न्यायाधीशों में से ही होते हैं | 


:.बैशन : न्यायाधीशों को पैंशन दिये जाने की भी व्यवस्था है। पदनिवृत्ति 
यदि ६० वर्ष को आयु पर हो और न्यायाधीश १ ० वर्ष से अधिक न्यायालय 


जे 





जा 
कि: 
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० स्विट ज़रलेंड की शासन अणाली 


के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है तो उसके सेवा काल के अनुसार उसके 
वेतन का-४० से ६० प्रतिशत तक पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। 


सचिवात्यय : न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायालय में कुछ क्लक तथा 
सचिव भी नियुक्त किये जाते हैं | इनकी संख्या, इनका वेतन तथा कार्यकाल 
सज्छीय सभा निर्धारित करती है परन्तु इनकी नियुक्ति का अधिकार स्वयं न्याया- 
लय को हैं। इस ग्रकार न्यायालय स्वयं अपने सचिवालय ((.870७॥0४ए) का. 
सज्जठन तथा उसके कमंचारियों की नियुक्ति करता है | 


स्थान : सन्नीय न्यायालय का स्थायी स्थान बॉड नामक कैन्टन की 
राजधानी लोज़ान नगर है लो | इस नगर में न्यायालय के संस्थायन करने का मह मुख्य 
कारण यह था कि सच्नोय शासन के अंगों में से कम से कम एक देश के फ्रेंच _ 
भाषा>माघी भाग में अवस्थित हो जायें क्‍योंकि अन्य दो बन (जो कि प्रधानत 
जमन-भाषा भाषी है) में अवस्थित ये | इसके अतिरिक्त यह भी विचार किया 
गया कि राजधानी से दूर रहकर न्यायालय राजनैतिक वातावरण से मुक्त रह 
सकेगा | झ्यबर का कहना है कि न्यायालय को बन _ से हटा कर संविधान के 
निर्माता शक्ति-प्रथलकरण सिद्धांत पर बल देना चाहते ये | 


कार्य की सुविधा के लिये संघीय. न्यायालय चार विभागों (तासंञ०9) 

में विभक्त किया गया है | एक विभाग का सम्बन्ध सावजनिक विधि (0900॥० 
29) के मामलों से हे, एक दूसरे का ऋण तथा दीवालियों से 

विभाग सम्बन्धित मामलों से | शेष दो दीवानी मामलों पर विचार करने 
वाले विभाग हैं | इन विभागों की नियुक्ति पूरा न्यायालय दो वर्ष के लिये कर की ! न्यायालय दो वष के लिये करता 
है। जब कभी न्यायालय के संगठन अथवा कार्य सम्बन्धी नियम निर्मित करने 
होते हैं, अथवा न्यायालय के अन्तर्गत पदों पर नियुक्तियाँ. करनी होती हैं, अ्रथवा 
विशिष्ट प्रकार के मुकदसों में नि्ंय करने के लिये (जैसे वा संबंधी 
रेल सड़कों तथा..चोट ज़ारी-करने वाले बंकों का बलंपूर्वक ल्‍बइ बन सम्ब- 
न्धित) सम्पूण न्यायालय की बैठक बुलायी जाती है। ऐसी बैठक में कम से कमर 

दो तिहाई सदस्य अवश्य ही उपस्थित होने चाहियें अन्यथा बैठक नहीं हो सकती 


फोजदारी मामलों के लिये भी न्यायालय के चार विभाग किये गये हैं 
(१) फ्रोजदारी विभाग («शाप ७॥07/6); (२) संघीय दरडः विभाग 
(८०७४) 96०४ ०007), (३) चैम्बर आफ कम्पलेंटस त्काइत्राक 


५ छा), तथा. (४ तथा (४) कोट ऑफ काज़ शन (००८ ० "्द्वात्ओो | ) | 
, संघीय न्यायालय का फौजदारी विभाग (गा ८ध्रापक्ष समय समय पर 
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देश में परिभ्रमण करता हैं। सम्पूर्ण देश को ३ प्रदेशों में चाँट दिया गया हे । 
प्रत्येक में न्यायालय का यह विभाग अपनी बैठक समय समय पर करता है 

फोजदारी मामलों में निशंय ज्री की सहायता से किए जाता है। प्रत्येक 
फौजदारी मुकदमे की सुनवाई में १० जरी वाई में १२ जुरी के सदस्प्र उपस्थित रहते ई , इनका निया 
चन ६ वर्ष के लिये जनता द्वारा होता है। इनको जितने दिन वह काम करते हैं 
उतने दिन के लिये ३२० फ्रक प्रति दिने के हिसाब से भत्ता दिया जाता है 

संघीय न्यायालय का क्षत्राधिकार 

संघीय न्यायालय के व्यापक ज्षेत्राधिकार को तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है: (१) दीवानी, (२) फीजदारी, तथा (३) संवैधानिक । दीवानों 
मामलों में इसका ज्षेत्राधिकार प्रारस्मिक (छःझात् तथा पुनविचारक 
(2070]968) दोनों प्रकार का है। आरम्मिक रूप में निम्न प्रकार के दीवानी 
म।मले न्यायालय के समक्ष निशय के लिये लाये जा सकते हैं :-- 

(१) राज्यसंघ तथा किसी एक कैन्टन के मध्य उत्पन्न विबाद; 

(२) राज्यसंघ तथा किसी एक निगम (८०७ए००४०7) अथवा साधारण 
नागरिक के मध्य उत्पन्न विवाद | परन्तु यह आवश्यक है कि वादी 
नॉगरिक अथवा निगम हो राज्यसंघ नहीं और विवादग्रस्त राशि. 
४००० फ के से कम न हो 

(३) विभिन्न कैन्टनों के बीच पारस्परिक विवाद; 

(४) किसी एक कैन्टन तथा साधारण नागरिकों श्रथवा निगमों के बीच 


उत्पन्न विवाद परन्तु यह आवंश्यक है कि विवादगअस्त राशि ४००० 
फ्रोंक से कम न हो; 
(५) विभिन्‍न कैन्टनों के कम्यूनों के बीच नागरिकता तथा अधिवास 
(१०ग्रांट८) संबंधी विवाद । 
यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक रूप में बहुत कम दीवानी मामले सच्चीय 
न्यायालय के समछ निशा याथ लाये जाते हैं। १६४० में ऐसे मामलों की कुल 
स झ्या केवल १० थी। इसका कारण यह है कि अधिकतर दीवानी मामलों का 
” निपयारा कैन्दनों के न्यायालयों में ही हो जाता है 
यदि दोनों पक्ष सहमत हों तथा विवादगस्त राशि १७००० फ्रेंक से कम न 
हो तो सच्भीय न्यायालय में किसी मुकदमे में अपील भी की जा सकती हे 
१६५० में इस प्रकार के ७ मामले सद्चीय न्यायालय के समक्न 
पुनर्विचार के लिये प्रस्तुत किये गये थे। इसके अतिरिक्त 
विधियों के अन्तर्गत सह्लीय न्यायालय को कैन्टनों के न्‍्णयालयों 
६ 
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२२० स्विट्ज़रलेंड की शासन प्रणात्री 


के निर्णयों के विरुद्ध पुनरावेदनों (80699) प्र भी सुनवाई तथा निर्णय करने. 
का अधिकार है और वास्तव में न्यायालय के समक्ष जितने मामले निर्णय के लिये. 
आते हैं उनमें से ,& भाग इसी प्रकार के होते हैं। १६४० में न्यायालय के 
समज्ष ३४६० मामले निण यार्थ प्रस्तुत किये गये | यह आवश्यक है कि कैन्टनों के 
न्यायालयों के विरुद्ध सच्चं'य न्यायालय में पुनूरावेदन ३० दिन में किया जाये 
संविधान के अनुच्छेद ११३ के अनुसार सच्लीय न्यायालय को निम्न प्रकार 
के फौजदारी मामलों में निण य करने का अधिकार हैं:--(१) राज्यसंघ के विरुद्ध 
राजड्रोह (080 08807) [2 (68507) तथा सद्भीय अधिकारियों के विरुद्ध 
का विद्रोह अथवा हिंसा के के. मामले; (२) श्रन्तर्राष्ट्रीय विधियों के 
कार सैतिक 
विरुद्ध अपराध अथवा दुराचार के मामले; (३) राजने 


अपराध अथवा दुराचार के ऐसे मामले हिल ऋरय शहीद भरत बचे सैनिक हस्तत्तेप की 
श्रावेश्यकंता पड़ी हो; (४) किसी सल्डौय प्राधिकारी द्वारा नियुक्ते किर्सी अधिकारी 
के विरुद्ध लगाये गये अमियोगों के मामले जो कि सच्ठीय प्राधिकारी स्वयं न्याया- 
लय को निर्ण याथ प्रस्तुत करे। 
. _ “स्विस सच्चीय न्यायालय का संवैधानिक क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। 
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भाँति स्विस न्यायालय को संविधान का संरक्षक 
'वैधानि नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह न्यायालय सद्भीय कानूनों के 
पेज कार विरुद्ध संविधान की रक्षा करने में अ्समथ है अर्थात यदि 
संद्डदीय सभा कोई ऐसा कानून भी पारित करती है जो 
संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल है तब भी सद्नीय न्यायालय ऐसे कानून की 
संवैधानिकता की परीक्षा कर उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता | हाँ कैन्टनों के 
विधानमण्डलों के अतिक्रमणों (॥॥००0४०॥77८०४४) के विरुद्ध वह अवश्य 
संविधान की रक्षा कर सकता है। यदि इसके मतानुसार कोई भी कैन्टन का 
कानून सच्चनीय संविधान का उल्लंघन करता है तो सच्भीय न्यायालय उसके 
असंवैधानिक होने के कारण उसे रद्द तथा अवैध घोषित कर सकता है | सच्चीय 
समा के विरुद्ध सच्बोय न्यायालय को न्यायिक समीक्षा (परधाण&] 76एा6ण) के 
, अन्तिम निशुय करने का अधिकार स्वयं जनता के हाथों में सुरक्षित है। ३०,००० 
नागरिक यदि चाहें तो किसी भी सद्डीय कानून पर जनमत संग्रह की माँग कर 
सकते हैं | यदि किसी कानून पर जनता लोकनिर्णंय की मांग नहीं करती तो इसका 
अर्थ यह लगाया जाता है कि उसे जनता का उनुमोदन प्राप्त है। इस प्रकार 
कोई कानून तत्र तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि उसे जनता कीं स्पष्ट 


* 
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655)-अथवा गम्ित (700॥50) स्वीकृति प्रास्त न हो जाये | और जब किसी 
कानून को जनता की स्वीकृति प्राप्त दो गई है तो उस कानून को रद अथवा अवैध 
करने का अधिकार किसी न्यायालय को देना जन-संप्रभुता “5०७६:८२०८६ 
0९ 006 06००8) रिद्वान्त के प्रतिकूल होगा | इस प्रकार स्विस शासन प्रयाह 
में न्यायिक प्रधानता (]0ठालंवों इ्यकाटयाएटएो के लिये कोई स्थान नहीं ड्ड 
सकता । इस प्रकार संघीय न्यायालय का संदेवानक क्लेत्र' धक + केवल कैंन्टनों 
के विरुद्ध ही रह जाता है। यदि किसी कैन्टन की दिधान सभा कैस्टलः अथवा 
संघ के संविधान, संघ द्वारा की गई सन्धि अथवा किसी संघीय द्वात्रनियम पर 
अतिक्रमण करती दै तो संघीय न्यायालय उसके ऐसे कानून को अवैध घोषित कर 
रद कर सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद ११३ हे भब्रन्तर्गत 
संघीय न्यायालय को निम्न प्रकार के संवैधानिक मामलों में भी नशप्र करने का 
अधिकार दिया गया है :-- 
(१) संघीय प्राधिकारियों तथा कैन्टनों के अधिकारियों के मध्य क्षेत्राघिकार संबंधी 
विवाद | 
(२) कैन्टनों के बीच आपस में,तावजनिक विधि (9प0]0 9 ज्ञ) सम्बन्धी झगड़े । 
(३) नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार के विरुद्ध अपीलें 
अब्तराष्ट्रीय सन्धियों तथा सममोतों का उल्लंघन किये जाने पर भी 
साधारण नागरिक संघीय न्यायालय में अपील कर सकते हैं। परन्तु यह 
उल्लेखनीय है कि संघीय न्यायालय केवल कैन्टनों के प्रह्रों के विरुद्ध ही 
नागरिकों के अधिकारों को रक्ला कर सकता है। संघीय ग्रह्यरों के विरुद्ध वह 
शक्तिहदीन है। ह्मज्ञ का मत है कि संघीय न्यायालय यद्यपि संघीय विधियों 
तथा संघीय समा द्वारा स्वीकृत सन्धियों को चुनौती नहीं दे सकता परन्तु 
वह निश्चय ही संघीय परिषद्‌ द्वारा जारी किये गये अधिनियमों (७7९६६४) 
की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। 
संविधान में लिखित दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक केत्राधिकार के 
अतिरिक्त संघीय न्यायालय के ज्षेत्राधिकार में संघीय कानूनों द्वारा भी वृद्धि की 
जा सकती है ओर वास्तव में आजकल न्यायालय के समज्ष प्रस्तुत होने वाले 
६४ प्रतिशत मामले संघीय विधियों के अन्तर्गत ही प्रस्तुत होते हैं। संघीद समः 
की अनुमति से कैन्टनों के विधान मण्डल भी कुछ दीवानी मामले संघीय 
न्यायालय के ज्लेत्राधिकार में रख सकते हैं। संघीय न्यायालय इसके समझ्ष प्रस्तुत 
मामलों का निणय करने में संघीय कानूनों, संघीय अधिनियमों (3078/८४) तथा 
सद्छ द्वारा की गई सन्धियों को लागू करता है। व्यक्तिक अधिकारों पर प्रहार 
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होने की दशा में यह कैन्टनों के कानूनों तथा प्रशासनीय निणयों के विरुद्ध कैन्टों 
के संविधान को लागू करता है। 

स्विट्जरलैंड में विधि को दो भागों में विभाजित किया जाता है; (१) 
सावजनिक तथा (२) प्राइवेंट | सावजनिक विधि (एॉ०!९८ ]8छ) का संबंध 
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नागरिकों तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों से होता है। सावजनिक विधि के भी 
दो भाग किये जाते हैं ; (अ) राजकीय विधि (58/8 |8७9) तथा (ब) प्रशासनीयु 
विधि | राजकीय कानून का संबंध राज्य के संगठन, प्रशासन के संगठन, नागरिकों 
के मताधिकास्-दवत्यादि प्रश्नों से होता है। शेष सावजनिक विधि जो कि राजकीय 
कानून की परिभाषा के अन्तगत नहीं आती प्रशासनीय विधि कही जा सकती है | 
यह ऐसे विषयों से संबंधित होती . है जैसे उद्योग, ऋषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ 
नागरिकता, विवाह, मृत्यु, नाप तौल के माप दण्ड इत्यादि । 
१६१४ से पूर्व स्विट्जरलैंड में प्रशासनीय विधि के अन्तर्गत उत्तन्न 
मामलों पर निणय करने क्रा अधिकार किसी न्यायालय को न हो कर स्वयं संघीय 
मर को आह दम थक नाल 
न्‍्यायात्षय 
«की व्यवस्था कर दी | इसको उनमामलों पर नियय करने का 
अधिकार दिया गया (१) जो कि संघीय कानूनों द्वारा इसको हस्तान्तरित किये 
जायेंगे ,तथा (२) जो कि संघीय सभा की अनुमति से कैन्टन इसको संपिंगे | इस 
व्यवस्था को लागू करने के हेतु कानून १६२८ में बनाया गया जिसके अन्‍्तगंत 
प्रशासनीय न्यायालय को एक प्रथक न्यायालय के रूप में संगठित न कर के 
संघीय न्यायालय के एक भाग के रूप में संगठित किया गया | प्रशासनीय विधि के 
अन्तर्गत उत्पन्न अधिकतर मामलों पर अब यह प्रशासनीय न्यायालय ही विचार 
तथा निणय करता है यद्यपि कुछ मामले श्रच भी संघीय परिषद के ज्षेत्राधिकार 
में हैं जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति स्विप्त संघीय न्यायालय के पास अपने 
निर्यों को लागू कराने के लिये अपने कर्मचारी नहीं होते | इसके लिये संघीय 
न्यायालय कैन्टनों पर निर्भर रहता है और यदि कोई कैन्टन 
डेट अपने कर्तव्य का पालन न करे तो संघीय परिषद से आवश्यक क्‍ 
कारबाई करने के लिये अनुरोध किया जा सकता है। श्ष्८६ में 
एक संघीय श्रेटॉर्नी! (६१७४) ४(076ए) के पद का संस्थापन किया गया 
था | उसकी नियुक्ति संघीय परिषद करती है | उसका मुख्य कार्य यह है कि देश 
, में रहने बाले खतरनाक विदेशियों के संबंध में कैन्टनों की घुलिस की सहायता से 
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तह 


तथ्य संग्रह्वित करे और इस सूचना के आधार पर संघीय परिषद को किसी भी 
खतरनाक व्यक्ति के देश सेनिष्काषित करने का सुझाव दे 
हेन्‍्स ह्यबर ने जो कि स्वयं स्विस संघीय न्यायालय के न्याय बडा थे स्विस 
न्याय प्रशासन की बड़ी प्रशंसा की है । उनका मत है कि ऋगल- * न्‍्याय- 
प्रशासन के समान ही स्विस न्याय-प्रशासन भी सतंवता एवम्‌ 
22338: 558 निष्पक्षता के लिये +ख्यात है। वास्तव में इंगलेंड की अपेक्षा 
यहाँ वैधानिक कार॑वाई में व्यय क्रम होता है। एक संघीय 
विधि द्वारा वकीलों के न्यूनतम एवम्‌ अधिकतम शुल्क शुल्क निश्चित है | इसी प्रकार 
गवाहों (ज़र0065565) वथा विशेषज्ञों (६६०८7४७) के शुल्क एवम्‌ मार्ग-ब्यय 
इत्यादि भी निश्चित हैं | यदि कोई वादी अपने वकील के बिल्ल में आपत्ति करता 
है तो न्यायालय स्वयं निर्णय करता है | संघीय न्यायालय के समन्ष वाद विवाद 
करने के लिये वकीलों का कोई प्रथक झथवा विशेष समुदाय (5८7) नहीं है। यदि 
कोई व्यक्ति चाहे तो स्वयं भी अपने मामले में पैरवी कर सकता है। यह भी 
उल्लेखनीय है कि न्यायालय में मतविनिमय खुले रूप से होता है और दोनों पक्ष 
तथा जनता कोई भी न्यायालय की का रवाई का परयवेक्षण कर सकता है ! हे 
( संघीय न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से संगठन, अधिकार 
ज्षेत्र | अनेकों बातों में भिन्न है| (१) स्विटज़रलेंड में संघीय धरातल पर 


* अमेरिकी केवल एक ही न्यायालय है। इस संघीय न्यायालय के आघीन 
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६ सर्वोच्च न्यायाज्ञय कोई अन्य निग्न न्यायालय नहीं हैं| इसके विपरीत संयुक्त राज्य 


तुद्दना अमेरिका में संघीय धरातल पर एक सर्वोच्च न्यायालय के अ्ति- 


रि रेंक्त निम्न न्यायालय संगठित करने का भ्रधिकार भो कांग्रेस को दिया गया है 


इस अधिकार के अन्‍न्तगत कांग्रेस ने प्रादेशिक तथा पुनर्विचारक परिभ्रमण न्याया- 
लय संगठित किये हैं जिनकी संख्या इस समय क्रमश: ६० तथा ११ है| 

(२) स्विस संघीय न्यायालय हा सदस्य हैं और यह ४ विभागों 
(फसांह०7०७) में बटा हुआ है | इसके संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ 
की जन संख्या स्विटक्षरलैंड की जनसंख्या से ३० गुनी से भी अधिक है सर्वोच्च 
न्यायालय में केवल ६ न्यायाधीश हैं श्र्थात स्विस संघीय न्यायालय की न्यायाधीश 
संख्या से एक तिहाई । 

(३) स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन स्वयं संघीय 





सभा करती है| इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के 


न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने तथा सीनेट द्वारा उनकी 
संपुष्टि (०००४0) के उपरान्त होती है। | 


मा मन आय, £ः 0 


र्र्ट स्विटजरलेंड की शासन प्रणाल्री 


(४) इन दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्य काल में भी कम से का 
संवैधानिक अन्तर है| संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च व्यायालय के न्यायाप्ती 
सदाचार पयन्त (8000 9802 ४00०) अपने पद पर आसीन रहते हैं परन्तु 
स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीश केवल ६ वर्ष के लिये निर्वाश्रिक्र/किये जाते 
हैं। यह अवधि पूरी करने पर उनका पुननिर्वाचन आवश्यक होता है | परन्तु 


सससर/ममपलु७ ०. 


बारम्बार पुननिर्वाचन की परिपाटी के कारण स्विस न्यायाधीशों का कार्यकाल 
व्यवहार में वस्तुतः सदाचार पर्यन्त बन गया है। ््् 

(५) अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भाँति, स्विंस संघीय न्यायात्षय के 
पास अपने निर्णय लागू कराने के लिये अपने कोई प्राधिकरी नहीं-होते | इस 
कार्य के लिये वह कैन्टनों तथा संघीय परिषद पर आश्वित है | स्विस 
संघीय न्यायालय को अपने कार्यों की एक...वार्षिक . रिपोर्ट _भी संघीय. विधान 
सभा को प्रस्तुत करनी होती है। (इस प्रकार यह न्यायालय. विधान सम्मा के 
श्रधीक्षण में कार्य करता है परन्तु अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय पूर्णतः कांग्रेस से 
_मुक्त है | इसका एक कारण यह भी है कि अमेरिकी संविधान का एक मूलभूत 

- सिद्धान्त शक्ति 'प्रथक्करण? है जिसका स्विस संविधान में कोई स्थान नहीं है। 
(६) दीवानी और फोजदारी मामलों में स्विस संघीय न्यायालय का क्षेत्रा- 
घिकार अमेरिकी सर्वोच न्यायालय से अधिक विस्तृत एवम्‌ ब्यापक है। इसका 
कारण यह है कि स्विट्ज़रलेंड' में दीवानी ओर फौजदारी विधियाँ बनाने का 
अधिकार स्वयं संघीय सरकार को हैओऔर इस अधिकार के अन्तर्गत इन्होंने 
व्यवहार संहिता (लज्! ००१6) तथा दर्ड संहिता (७]7079] ००१6) की रचना 
की हे [परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में दीवानी तथा फौजदारी कानून बनाने का 
अधिकार राज्य-सरकारों के ज्षेत्राधिकार में होने के कारण उनके अन्तर्गत उतपत्न 
मामलों पर राज्यों के उच्चतम न्यायालयों का निर्णय ही अन्तिम ह्वोता हैं संघीय 
न्यायालयों में इन निख॒यों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती परन्तु स्विट्जरलैंड 
में दीवानी श्रोर फौजदारी मामलों में कैन्टनों के न्यायालयों को संघ द्वारा निर्मित 
व्यवहार तथा दण्ड संहिताओं के अनुसार ही निर्णय करना पड़ता है जिनके 
विरुद्ध संघीय न्यायालय में अपील की जा सकती है| (हर कारण स्विस संघीव 
_न्‍्यायात्यय का दीवानी और फोजदारी क्षेत्राधिकार अमेरिकी संघ्रीय न्यायाल्रयों के 
क्षेत्राधिकार से अधिक विस्तृत है | इसके अतिरिक्त स्विस न्यायालय के ज्षेत्राधिकार 
में संघीय विधान सभा द्वारा समय समय प्र पारित विधियों से भी वृद्ध हुई. है तथा 


संविधान के अनुसार कैन्टन भी दीवानी मामलों में कुछ प्रकार के मामले इसकी 
इस्तान्तरित कर सकते हैं| ह 9 पे न 


हम 
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(७) १६२८ में स्विटज़रलेंड में एक संघीय प्रशासनीय न्यायालय का 
संस्थापन किया गया था जिसको वास्तव में संघीय न्यायालय का ही एक भाग 
माना जाता है। प्रशासनीय विधि के अन्तर्गत उत्मन्न होने वाले सभी मामलों पर 
यह प्रशासनीय न्यायालय निणुय करता है | परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई 
प्रशासनीय न्यायालय अथवा प्रशासनीय विधि प्रथक रूप से नहीं है | 

(८) परन्तु अपने संवैधानिक अधिकारों के कारण अमेरिकी सर्वोच्च न्‍्या- 
यालय स्विस संघीय न्यायालय से कहीं अधिक शक्तिशाली तथा ग्रतिष्ठावान है | 
झमरिक्री न्यायालय संविधान का संरक्षक है और किसी के द्वारा भी उस पर 
किये गये अतिक्रमण अथवा उसके उल्लंघन को राक सकने की ज्षमता सर्वोच्च 
न्यायालय को है क्योंकि कांग्रेस, सद्लडीय प्रशासन, राज्यों के विधान मण्डल, राज्यों 
के संविधान अ्रथवा राज्यों के प्रशासन इनमें से यदि कोई भी ऐसा कानून अथवा 
अधिनियम पारित करता है जो संविधान के प्रतिकूल हो तो सर्वोच्च न्यायालय 
उसको अवैध घोषित कर उसे लागू करने से इन्कार कर सकता है और इस प्रकार 
उसको रद्द कर सकता है| इस प्रकार यह संविधान, नागरिकों के अधिकार, 
राज्यों के अधिकार सभी की रक्षा करता है | इसीलिये कुछ लेखक इसको “स्विधान 
का संतुलन चक्र! (9809708 ज्ञ]66 ० ६76 ०075४7प0४४०7) कहते हैं और 
कुछ अन्य इसको “कांग्रेस के तीसरे सदन! की संज्ञा देते हैं। किसी कानून की 
वैधानिकता की परीक्षा करने में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करनी 
पड़ती है। उदारवादी न्यायाधीशों, जैसे माशल, ने इस अधिकार का प्रयोग 
संविधान का विकास करने के लिये किया जिसका सबसे प्रमुख प्रमाण “गर्मित 
शक्ति रिद्धान्तः का प्रतिपादन है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारों 
में महत्वपूर्ण प्रसार किया गया। इसमें सन्देश नहों कि संविधान की व्याख्या 
करने का अधिकार कभी कभी देश की सामाजिक ओर आशिक प्रगति में 
भी बाघक हुआ क्योंकि वेधघानिकता की आड़ में सर्वाच्च न्यायालय ने कांग्रेस 
के अनेकों ऐसे कानूनों तथा प्रशासन के अनेकों ऐसे कार्यों को रद्द कर 
दिया जो कि कांग्रेस ओर प्रशासन, देश की सामाजिक और आधिक परि.- 
स्थितियों का सामना करने के लिये आवश्यक समझते ये | ऐसे समयों में सर्वोच्च 
न्यायालय सम्पूर्ण देश के आकण का बिन्दु बन गया परन्तु संविधान के विकास 
करने में सर्वोच्च न्यायालय का जो हाथ रहा है उसका साहश्य शअ्न्य 
किसी देश में नहीं मिलता | 

स्विव्जरलेंड में संघीय-न्यायालय केवल कैन्थन के कानूनों' के विरुद्ध 
संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, संघीय कानूनों , 


तु दी 
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के विरुद्ध नहीं क्‍योंकि संघीय कानूनों की वैधानिकता की जांच करने 
का अधिकार इसे नहीं हे। उनको लागू करने के लिये यह बाध्य है| अतः 
संघीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को न होऋर 
स्वयं विधान सभा तथा जनता को है | यही कारण है कि स्विस संविधान के विकास 
में न्‍्यायालयों के निर्णयों का अधिक हाथ नहीं रहा | इस कार्य के लिये वहाँ 
संवैधानिक संशोधनों का ही श्राश्रय लिया गया । संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके 
विपरीत संविधान की व्याख्या द्वारा उसका विकास करने के कारण सर्वोच्च न्याया- 
लय को एक अ्रद्ट८ (०००४४7४०४७) संवैधानिक सभा (08 0प009] 
(.०7ए४7४09) माना जाता है। समय समय पर स्विस संघीय न्यायालय को 
संघीय कानूनों की वैधानिकता की जाँच करने का अधिकार दिये जाने की चर्चा 
घुनी जाती है। १६३६ में इस प्रश्न पर 'जनमत-सुग्रह? (ररे४७४१४ा) मी 
किया गया परन्तु लोक निर्णय इसके विरुद्ध था | संघीय न्यायालय को यह अधि- 


कार न दिये जाने के कई कारण है :-- 
प्रथम, संघीय कानूनों की न्यायिक समीक्षा (]प080४] 76ए।6फ्ञ) करने 
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| ४ ल्लय-को- प्रटात व पैस-स प्रभता? व[क्रमणा हगा 
क्योंकि संघीय सभा द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जनता की स्पष्ट (65076855) 
अ्रथवा ग्ित (777॥60) स्वीकृति प्राप्त होती है। संघीय विधानसभा जितने भी 
कानून पारित करती है उन पर ६० दिन के अन्दर 'जनमत-संग्रह* किये जाने की 
मांग २०,००० नागरिक कर सकते हैं| यदि इस मतसंग्रह में कानून के पक्ष में 
बहुमत न हो तो वह रद्द हो जाता है| यदि किसी कानून पर जनमत संग्रह की 
मांग नहीं की जाती तो इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि जनता ने वह. 
कानून बिना मतसंग्रह की मांग किये ही स्वीकार कर लिया है। अतः संघीय 
न्यायालय का किसी कानून की समीक्षा करने का अर्थ होगा लोक निर्णय की 
समीक्षा करना जो कि स्विस प्रजातन्त्र सहन नहीं कर सकता | 
द्वितीय, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश केवल ६ वर्ष के लिये संघीय 
विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं | पुनरनिर्वाचन के इच्छुक न्यायाधीश 
विधान सभा के कानूनों की समीक्षा, निर्भय एवम्‌ निःस्वार्थ होकर निष्पक्नता से 
नहीं कर सकेंगे क्‍योंकि अपने पुनः निर्वाचन के लिये वह स्वयं उस सभा पर आशित 
हैं जिसके कार्यों की समीक्षा करने का कार्य उन्हें करना पड़ेगा | 
तृतीय, न्यायिक समीक्षा? सैद्धान्तिक तथा व्यव्यारिक दृष्टि से दोषरहित 
-नहीं हे। स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी कु आलोचना को जाती है। 
किसी कानून को संविधान के विरुद्ध होने के कारण अवैध घोषित करमें में न्याया- 


ही 


स्का 
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धीश एकमत नहीं हो पाते अतः न्यायालय के निधन के उपरान्त भी यह सन्देइ- 
जनक रह जाता है कि इस प्रकार अवैध किया गया कानून वास्तव में असंवेधा- 
निकर था या नहीं | यह व्यवस्था प्रजातन्त्र के विरुद्ध कही जाती है क्योंकि जनतंत्र 
म॑ केबल जनता अथवा उनके प्रतिनिधियों को यह निर्णय करने का अधिकार 
होना चाहिए कि उन पर कौन से कानून लागू होंगे। एक न्यायालय को इसमें 
हस्तक्षेप करने का अधिकार देना जनता अ्रथवा उसके प्रतिनिधियों की अवहेलना 
करना है जो कि जनतंत्र कें लिये असहनीय है। इसके अतिरिक्त यह भी आरोप 
लगाया जाता है कि अधिकतर कानूनों की वैधानिकता निश्नज्ञ रूप से निश्चित 
नहीं की जा सकती | यह स्वभाविक है कि न्यायाधीश इस प्रकार के निख॑व करने 
में अपने सामाजिक, आ्िक एवम्‌ राजनैतिक विचारों से प्रमावित हों। अपने 
सिद्वांतों को जो कि स्वयं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण, 
आर्थिक दशा, एवम्‌ प्रशिक्षण की उपज होते हैं बह पूर्णतया निष्पक्ष होते हुये 
भी अपने निर्णायों से श्रलग नहीं रख सकते | उनकी विचारधारा तथा तक शक्ति 
ही उनके सिद्वान्तों से निर्मित होती है। अतः उनके निर्यय उनकी विचारधारा 
से प्रभावित होते हैं | समय समय पर यह विचारधारा प्रचलित जन-विचारघारा 
के प्रतिकूल हो सकती है श्रतः किसी ग्रश्न के परीक्षण करने में दोनों के माप- 
दर्ड में विरोध हो सकता है | ऐसे समय में न्यायिक समीक्षा सामाजिक एवम्‌ 
आ्रार्थिक प्रगति में बाधक बन जाती है | (हुन सब कठिनाइयों एवम्‌ जटिलताओं 
के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को कठु आलोचनाओं 
एवम घातक प्रह्मरों का सामना करना पड़ा है और बड़ी कठिनाई से यह अपने 
अधिकार एवम्‌ प्रतिष्ठा को बनाये रखने में समथ हो सकी है | स्विस संघीय 
न्यायालय तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कहीं अधिक अशक्त है। उस्को 
स्यायिक समीक्षा' जैसा गुरुतम एवम्‌ जय्लि काय सौंपना राजनैतिक चतुराई 


(9०0०३ ज्ञांईतणा) न होगा / 
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स्विसर न की ३ ६ इयों (४४73) को कैन्टन कहते हैं जिनकी संख्या 
२२ है| इनमें से ३ कैन्टन: वाल्डेन, अपैन्ज्ल तथा बाज़ेल--२ भागों में 
विभक्त होने के कारण ६॥अर्ध कैन्टनों (9]-८897075)--आबवाल्डेन, 
निडवाल्डेन, अपैन्जल इनर रौडड़, अपैन्ज़ल आउटर रोडस, बाजेल नगर तथा 
बाज़ेल गांव--का रूप धारण किये हुोओ्े हैं। इस प्रकार राज्यसंघ में कुल मिला 
कर २५ इकाइयाँ हो जाती-हैं। सवेधानिक दृष्टिकोण से कैन्टनों तथा अर््॑-कैन्टनों 
में दो अन्तर हैं :-- ह 
(१) राज्य परिषद में त्येक कैन्टन को दो परन्तु प्रत्येक अर कैन्टन को 
केवल एक प्रतिनिधि चुनकर/भैजने का अधिकार होता है। 
(२) संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव पर जनमत संग्रह में प्रत्येक कैन्टन का 
एक मत माना जाता है,परन्तु प्रत्येक अरू-कैन्टन का केवल आधा | 
आकार प्रकार्र, जनसंख्या, आथिक साधन, ऐतिहासिक प्रृष्ठभमि, भाषा 
धम जाति इत्प्रदि अनेकों बातों में इन विभिन्न कैन्टनों में परस्पर महान अन्तर 
हैं| बाज़ेल नगर का ज्षेत्रल केवल १४ वर्ग मील है जबकि बर्न का २६५८ वर्ग 
मील है ओर ग्रिसोन्स का २७४६ | अपैन्ज्ञल इन्टीरियर की जनसंख्या (१६५७ में) 
फेवल १३४२७ है जबकि बन की ८०१६४३ | कानूनी दृष्टिकोण से सब कैन्टन 
तथा अद्ध-कैन्दन समान हैं। उनको वह सब अवशिष्ट (7&80797ए) अधिकार 
प्राम् हैं जो संघीय संविधान द्वारा संघ सरकार को प्रदान नहीं किये गये हैं | 
प्रत्येक कैन्टन अ्रथवा अ््ध केन्टन को अपना संविधान निर्मित करने तथा उसमें 
संशोधन परिवद्धंन करने का अधिकार है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि 
(१) संविधान में कोई व्यवस्था ऐसी न हो जो कि संघीय संविधान के 
प्रतिकूल हो | पु 
(२) संविधान के अन्तगत एक गणतंत्रात्मक (720प70॥09॥) सरकार की 
व्यवस्था की गई हो चाहे जनतंत्रीय (१७702८:8४0०) अथवा 
प्रतिनिधिमूलक । 
(३) संविधान जनता द्वारा स्वीकृत किया गया हो तथा जनता द्वारा मांग 
किये जाने पर उसमें संशोधन की व्यवस्था हो 






+ कैन्टन व कृम्यून मरा 
किसी कैन्‍्टन का संविधान उपरोक्त मायदरइ के अनुकूल हैया नहीं 
इसका निर्शय स्वयं संघीय सरकार करती है। अनुकूल हं ने प* ही उसे संघोय 
सरकार को 'गारन्दी ग्रात्त होती है जिसके बिना कोई संविधान लागू नहीं किया 
जा सकता | 
स्विदज़रलेंड की यह विशेषता है कि वहाँ आज भी एक हन्‍्डन (स्लेर्स) 
तथा ४ अरद-केन्टनों (अपैन्ज़ल इनर। रोडस, अपेन्ज्ल आउदर रे इस, नडवाल्‍दन, 
कक आऑबवाल्डेन) में (शासन ग्रयाली शुद्ध अथवा प्रत्यक्ष प्रजातत्र 
मे कल (एप ०7 ती।ट त९702०2०ए) है ग्र्थात वहाँ पर क्रेन्ट्न 
की मतग्राप्त जनता स्थूयं--प्रतिनिधियों के हारा नहीं-हैन्प्न 
का शासन करती है। इस कार्य के लियेजसाधारणतया व में एक बार केन्द्रन 
की सम्पूर्ण मतप्रास्त जनता--अर्थात सब॒पुर्रष नागरिक जिनकी आयु बस वर्ष 
हैं! गई हो--कैन्टन के किसी मुख्य नगर श्रथेत्ता राजधानो में किसी खुले मैदान 
मे आकर मिलती है | इस जनसभा को लैंडसज़ीमाइंड (]8705027९7व07) 
कहते हैं। साधारणतया यह बैठक रविवार का होती है-अप्रैल या मई में। 
आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय इसका अधिक्षेशन किया जा सकता है। « 
यह लेंड्सजीमाइंड कैन्टन का ग्रशासन करने के लिये एक का्कारिय 
परिषद्‌ (७४६८प४९ ८००प्राश) का चुनाव करती है(जिसकी सदस्य संख्या भिन्न 
केन्टनों में मिन्न है--कुछ में ७ कुछ में ११ तक | इईन सदस्यों में से एक को 
प्रतिवष अध्यक्ष चुना जाता है जो कि कैन्टन का भी प्रमुख होता है। उसको 
जन-नायक (]27त6ंवधायक)) कहते हैं। जन-सभा के अन्ध प्रमुख अधिकार और 
कार्य निम्नलिखित हैं :-... 
(१) केन्टन के संविधान में संशोधन करने, आंशिक 
(२) कानून बनाना । 
(३) कर लगाना | आय-ब्यय के खाते ०३" ७75) तथा लेखे (#घ0 7८९) 
का अनुमोदन करना तथा उसे स्वाक्वति प्रेषान्‌ करना । 
(४) कैन्टन के न्यायाधीशों तथा केन्‍्टने के संघीय रॉज्य परिषद में प्रति- 
निधियों का निवाचन करना । 
(छ) नये पदों का निर्माण करना तथा उनहै वेतन निश्चित करना | 
0९) ऋण (0७9६ 489769), मताधिकार (70056 हाध्व5) साब- 
जनिक सम्पत्ति का अनुदान, नागरीकैसोँए (परह्ाण्रवीद्धाएंता) 
इत्यादि समस्याओं पर निशय करना । ४ 
जनसभा के निर्णय कार्यकारिणी परिषद द्वारा का 
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कैन्टन का शासन संचालन यह परिषद ही करती है। परन्तु विधिनिर्माण कार्य में 
भी जनसभा की सहायता करने तथा उसे परामशं देने के लिये एक परामरश॑दात्र 
परिषद (30 एक्‍507ए ००ए्ाल) होती है जिसका निर्वाचन कैन्टन के प्रदेश 
((+87०४७) अथवा कम्यून (०००४४०॥८७) करते हैं। कायकारिणी परिषद ढ़े 
सदस्य भी इसमें होते हैं। इस परामशदात्री परिषद्‌ का मुख्य काय जनसभा के 
समज्ञ विधेयक प्रस्तुत करना होता है। यदि कोई साधारण नागरिक कोई विषयक 
प्रस्तुत करना चाहता है तो उस पर भी संबंप्रथम यह परिषद विचार करती है 
तदोपरान्त इसके मत सहित वह जनसभा को प्रस्तुत किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त परामशदात्री परिषद को कुछ प्रशासनीय अधिकार भी प्राप्त हैं जिनमें 
अध्यादेश (0:0797068) जारी करने का अधिकार महत्वपूर्ण है | 
८7 जनसभा के अधिवेशन बड़े उत्साह एवम्‌ उल्लास के समारोह होते हैं| 
/ ब्राइस के शब्दों में “यह प्रजातंत्र का प्राचीनतम, सरलतम और शुद्धतम रूप है? | 
! परन्तु बढ़ती हुई जन संख्या तथा शासन-समस्याओं की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
। जटिलताओं के कारण इन जनसभाओं का भविष्य सन्देहजनक है। इनमें बाद 
। विवाद सम्भव नहीं हो सकृता। निरन्तर इनका महत्व केवल ऐतिहासिक 
"तथा समारोहात्मक होता जा रहा है 

उपरोक्त लेंडसजीमाइंड वाले कैन्टनों को छोड़कर शेष १८ कैन्टनों तथा 
२ अब कैन्टनों में शासन प्रणाली प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र (८//6827/9076 

त७४०८५४८ए) है अर्थात इनमें जनता अपना स्थान एक 
024९०) प्रतिनिधि सभा को अर्पित कर देती है जिसे कुछ कैन्टनों में, 
महा-परिषद्‌ (8870 ०८००ए्रगण)) तथा कुछ में कैन्टन-परिषद्‌ 

(०७॥०॥8) ००7९८) कहा जाता है | इसका निर्वाचन स्वयं जनता करती है| 
अधिकतर कैन्टनों में यह निर्वाचन ३ या ४ वर्ष के लिये किया जाता है| परल्तु 
निडवाल्डेन में कैन्टन परिषद्‌ का कार्यकाल ६ वर्ष है और फ्री बर्ग में 
५ बष जबकि ग्रिसोंस में यह केवल २ वर्ष है| सभी कैन्टनों में यह विधान सभा 
एक-सदनात्मक (८४77९) है। इसकी सदस्य संख्या में भी परस्पर कैन्टनों 
में मिन्नता है। ऑरगाव तथा वॉड में यह २०० से भी ऊपर है जबकि उरी में 
केवल ४० के लगभग है | इनका संगठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है 
तथा अधिकतर कैन्टनों में निर्वाचन पद्धति आनुपातिक ग्रतिनिधित्व प्रणाली है। 

कुछ कैन्टनों में मतदाताओं की एक निश्चित संख्या द्वारा माँग किये जाने 
पर कैन्टन-परिषद के विधटन किये जाने की व्यवस्था है परन्तु इसका प्रयोग अब 
रीघकाल से नहीं किया गय्या हे। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि फ्री 
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बर्ग के अतिरिक्त प्रत्येक कैन्टन में साधारण कानूनों पर भी अनिवार्य अथवा 
वैकल्पिक लोक निणंय की व्यवस्था है | 

कैन्टन परिषदों के कार्यों में कानून बनाना, कर लगाना, वार्षिक बजट 
' स्वीकृत करना, जनता द्वारा मांग किये जाने पर या स्वेच्छा से संविधान में संशो- 
धन करना तथा सरकार का अधीक्षण एवम्‌ निरीक्षण करना मुख्य हैं। कुछ 
कैन्टनों में यह न्यायाधीशों का निर्वाचन भी करती हैं | 

राज्यसंघ की भाँति प्रत्येक कैन्टन में भी काय कारिण! शक्ति किसी एक 
व्यक्ति में निहित न की जा कर एक परिषद्‌ अथवा सम्मिति में निहित की गई है | 
कुछ कैन्टनों में इस कायकारिणी परिषद को प्रशासनीय-परिपद 
(स्‍वग्राणांआाए७ ००प्रयरण)), कुछ में लघु-परिषद्‌ (5छ9)] 
००ए्राथ॑)) तथा अ्रन्य कुछ में राज्य-परिषद्‌ (८००४॥८ ० 8६४६8) कहा जाता 
है। यह उल्लेखनीय है कि कैन्टनों में प्रशासनीय परिषद्‌ भी स्वयं जनता द्वारा 
निर्वांचित की जाती है। इसका कार्यकाल कैन्टन की विधान सभा के कायकाल 
के समान होता है। इसकी सदस्य संख्या भिन्न कैन्टनों में भिन्न है -- कुछ में ७ ओर 
कुछ में ११ तक | प्रशासनीय परिषद के सदस्यों को बारम्बार निर्वाचित कर लिख्ये 
जाने की परिपाटी कैन्दनों में भी लोकप्रिय बन गई है | 

प्रशासनीय परिषद के सदस्यों का वेतन बहुत कम है अतः कुछ केन्टनों में 
अपने मुख्य काय के अतिरिक्त वह कोई अन्य व्यवसाय अथवा धंधा भी कर 
सकते हैं। उल्लेखनीय बात तो यह है कि प्रशासनीय परिषद्‌ के सदस्य (टिचिनों 
को छोड़कर) अपने कैन्टन की विधान सभा अ्रथवा संघीय सभा (छ«त८क्ा 
4५956770)9) के भी सदस्य बन सकते हैं। प्रशासनीय परिषद के सदस्यों में से 
एक सभापति और एक उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। इन दोनों का 
निर्वाचन केवल एक वर्ष के लिये किया जाता है और कोई लगातार दो वर्षों तक 
किसी एक पद के लिये निवांचित नहीं किया जा सकता है। परम्परा यह बन गईं 
है कि एक वर्ष का उपसभापति दूसरे वर्ष सभापति बना दिया जाता है। सभापति 
का कैन्टन में वही स्थान होता है जो संघ में राष्ट्रपति का । 
प्रशासनीय परिषद का प्रत्येक सदस्य कैन्टन के शासन के एक विभाग का 
अ्रधीक्षण एवम्‌ संचालन करता है। कैन्टन के शासन के लिये सम्पूर्ण परिषद 
संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती दै। अतः कैन्टन में शान्ति एवम्‌ व्यवस्था स्थापित 
करना, कैन्टन की विधान सभा द्वारा पारित कानूनों एवम्‌ प्रस्तावों को लागू 
करना, विधान सभा की स्वीकृतिथ विधेयक प्रस्तुत करना इत्यादि प्रशासनीय, 
परिषद के मुख्य कार्य हैं। शासन संचालन के लिये यह कैन्टन की विधान स 
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के प्रति उत्तरदायी है जहाँ कि सदस्य इसके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, 
इसके सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको किसी विषय पर रिपो् प्रस्तुत करने 
अथवा विधेयक तय्यार करने के लिये आदेश दे सकते हैं | प्रशासनीय परिषद्‌ स्वयं 
अपने कार्यों की एक वार्षिक रिंपों० विधान सभा के समज्ञ प्रस्तुत करती है। परस्तु 
विधान सभा द्वारा अपनी आलोचना किये जाने अथवा अपनी नीति एवम्‌ 
विधेयकों के अस्वीकृत हो जाने पर प्रशासनीय परिषद पदत्याग नहीं करती। उसे 
अपनी नीति अथवा कार्यों में विधान सभा की इच्छानुकूल परिवत्त न करना होता 
है। परन्तु व्यवहार में अपने ज्ञान, अनुभव, का्य-कुशलता, राजनैतिक प्रभाव 
इत्यादि के कारण प्रशासनीय परिषद के सदस्य विधान सभा का नेतृत्व एवम्‌ पथ 
प्रदर्शन करने में सफल होते हैं 
प्रत्येक कैन्टन में न्याय-प्रशासन के लिए एक उच्च-न्यायालय (596१० 
८७70792] ००प7४) होता है जिसमें ७ से १३ तक न्यायाधीश होते हैं। अधिकांश 
कैन्टनों में इनका निर्वाचन विधान सभाश्रों द्वारा होता है। 
न्यायपालिका कैन्टनके उच्च न्यायालय को दीवानी तथा फौजदारीदोनों प्रकार के 
मुकदमे सुनने तथा उन पर निर्णय करने का अधिकार होता है। परन्तु विधान 
सभा द्वारा पारित किसी कानून की वेघानिकता की जाँच करने का अधिकार इसे 
नहीं है । 
कैन्टन न्यायालयों से निम्न श्रेणी प्रादेशिक न्यायालयों (तक#त6 
८०0४७) की है| उनके न्यायाधीशों की संख्या भिन्न कैन्टनों में भिन्न है। इनका 
निर्वाचन स्वयं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुछ निश्चित काल के लिये किया 
जाता है। । 
सब से निम्न कोटि शान्ति-न्यायाधीशों के न्यायालयों ([५३४०० ०(.७9७४८८) 
को है। पत्येक कम्यून में एक शान्ति-न्यायाधीश का न्यायालय होता है। मामले 
पर वैधानिक दृष्टि से विचार करने से पूर्व बह दोनों पन्नों में समझौता कराने का 
प्रयास करता है. और इस प्रकार अनेकों मामलों पर न्यायिक-निर्णय की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती | यह प्रयास निष्फल होने पर ही मामले की वैधानिक 
जाँच (४४४)) की जाती है ओर उस पर वह निर्णय करता है | शान्ति-न्यायाधीश 
केवल दीवानी मामलों पर ही सुनवाई कर सकते हैं। फौजदारी मामले उनके 
क्षेत्राधिकार से बाहर हैं | 
| स्विट्ज़रलेंड में फोजदारी मामलों पर निर्णय करने के लिये प्रथक न्यायालय 
3 संग्रठित किये गये हैं| प्रादेशिक तथा केन्टन के उच्च न्यायालयों में जब किसी 
फोजदारी मामले में घुनरावेदन (997०9) किया जाता है तो उस पर निर्ख॑य 
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के 
५५ 


करने के लिये इन न्वायालयों का एक विभाग (0[ज्ञञ्०7) विचार करता है। 
यह विभाग ही कैन्टनों तथा प्रदेशों का फौजदार्ी न्यायालय (८तशाए०] णोक्ष/टा) 
होता है। छोटे छोटे मामलों पर निर्णय करने के लिये पुलिस-मजिस्ट्रेंट (00!06 
782[579०४९) के न्यायालय होते हैं। फोजदारी मामलों पर निर्णय करने में जूरी 
की सहायता ली जाती है। जरी में ६, ६ तथा १२ तक सदस्य हो सकते हैं । 
इनका निर्वाचन स्वयं जनता द्वारा किया जाता है | 

दीवानी मामलों में कौन सा मुकदमा किस न्यायालय के समक्ष प्ररम्मिक 
रूप (07879/) में प्रस्तुत किया जा सकता है यह इस,बात पर निर्भर करता है 
कि विवादगस्त मामले की राशि (8770प70 क्या है। परन्तु प्रत्येक मामले में 
कम से कम एक वार अपील करने का अ्रवसर अवश्य दिया जाता है। 

कुछ कैन्टनों में, विशेषकर औद्योगिक प्रदेशों (09770(8) में, कुछ औद्यो- 
गिक (॥0005079]| तथा वाशिज्य (८0777672८9|) न्यायालय भी संस्थापित 
किये गये हैं। वाशणिज्य-न्यायालयों में १ या दो न्यायाधीश तथा २ से लेकर ५ तक 
अनुभवी तथा निपुण व्यापारी वाणिज्य संबंधी मामलों पर निर्णय करते हैं। इसी 
प्रकार आ्रोद्योगिक न्यायालयों में अमिकों तथा मालिकों के प्रतिनिधि मिलकर्र 
औद्योगिक ज्षेत्र में न्‍्याय-कार्य करते हैं। परन्तु इन दोनों प्रकार के विशिष्ट 
न्यायालयों को केवल एक निश्चित घनराशि के मुकदसों पर ही निर्णय करने का 
अधिकार होता है | इनके निर्णयों के विरुद्ध साधारण न्यायालयों में अपील की 
जा सकती है | 


प्रदेश व कम्यून 

बड़े बड़े कैन्टनों में शासन की सुविधा के लिये कैन्टन को कुछ प्रदेशों 
(0807१०09) में बाँठ दिया जाता है ओर प्रत्येक प्रदेश को कम्यूनों में | परन्तु 
छोटे छोटे कैन्टनों में प्रदेश नहीं होते वहाँ कैन्टन सीधे कम्यूनों में बंदा होता है 
जो कि स्विदज्ञरलेंड में स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं। १६२१ में लिखित 
ब्रक्स की पुस्तक से पता चलता है कि ज्यूरिक कैन्टन ११ प्रदेशों तथा १८६ कम्यूनों 
बँंटा हुआ है, बन॑ ३० प्रदेशों और ४०७ कम्पूनों में | प्रदेशों का शासन एक 
कैन्टन की सरकार के प्रतिनिधि की अधीक्षणता में होता है। परन्तु स्वशासन के 
दृष्टिकोश से कम्युन ही महत्वपूर हैं | इनकी संख्या ३००० से भी अधिक है | 
ब्राइस के कथन से पता चलता है कि अठारहवीं शताब्दी के अ्रन्त तक स्विट्ज्रलेंड 
के कुछ मागों में तो कम्यून वस्त॒तः संप्रभुता-सम्पन्न छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे । अब 
भी स्वशासन की वह प्रारस्मिक इकाइयाँ हैं। उनके महत्व का अनुमान इसी से 


कर 
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लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये किसी एड . 
कम्यून की नागरिकता प्राप्त करना आवश्यक ह्वोता है क्‍योंकि कम्यून की नाग- 
रिकता प्राप्त करने पर ही कैन्टन की नागरिकता प्राप्त हो सकती है जोकि 
राष्ट्रीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवश्यक है | 


आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इन कम्यूनों में परस्पर महान अन्तर 
हैं। कुछ कम्यून ऐसे हैं जिनकी जन संख्या १०० से भी कम है और कुछ ऐसे-.. 
जैसे ज्यूरिक, बाजेल, बन, जिनेवा इत्यादि--जिनकी जनसंख्या १००,००० से भी 
ऊपर है| ह्यबर ने अनुमान लगाया हे कि देश की लगभग ३०५८ जन संख्या 
कुल ३१ कम्यूनों में निवास करती है। अतः अधिकांश कस्यून छोटे छोटे हूं 
तथा ग्रामीण हैं । 

इन कम्यूनों की शासन व्यवस्था में परस्पर अनेकों मिन्‍नतायें हैं, परन्तु 
कुछ सामान्यतायें भी हैं। अधिकांश छोटे कम्यूनों में शासन का मुख्य अंग 
“नगर सभा? (0 ज्ञ 7762८7१78) होती है जिसमें कम्यून में रहनेवाले सब नागरिक 
भाग ले सकते हैं। कुछ कैन्टनों में इन कम्यून-सभाश्रों में भाग लेने के लिये कुछ 
“कर देने! की अथवा “निवास-काल' की योग्यतायें ((8४ .929ज॥8 07क्‍69 00704] 
(००४११०७४४०॥७) निर्धारित की गयीं हैं। इन “नगर-समाश्रों! को एक विधान 
सभा के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं--जैसे कम्यून संबंधी विषयों पर विचार 
विमश करना, कानून बनाना, अ्रध्यादेश जारी करना, कर लगाना, व्यय स्वीकृत 
करना, तथा कम्यून के अधिकारियों का निर्वाचन करना । परन्तु बड़े विशाल 
कम्यूनों में जहाँ इस प्रकार की “नगर सभा? का आयोजन सम्भव नहीं हो सकता 
वहाँ नागरिकों द्वारा एक प्रतिनिधि समा का निर्वाचन किया जाता है जिसे 
नगर-मदहापरिषद (2768७ ०५० ००णा्ट)) कहते हैं। इन नगरों में जनमत 
संग्रह (6 धातप्ा॥) की व्यवस्था की गई है ताकि नगर परिषद द्वारा पारित 
किसी कानून पर जनता को अपना मत प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो सके | 


कम्यून का शासन संचालन एक कम्बून-परिषद्‌ (0077४) ००ए॥९॥) 
द्वारा किया जाता है जिसमें ५ से £ तक सदस्य होते हैं | इनका निरवाचन “नग्गर- 
सभा? अथवा जनता द्वारा किया जाता है। इस परिषद का एक अध्यक्ष तथा 
एक उपाध्यक्ष होता है। कम्यून परिषद का यह अध्यक्ष कम्यून का प्रमुख प्रशासक 
होता है यद्रपि उसके अधिकार अपने साथियों के ही समान होते हैं | नगरों में उसे 
नगर-पति (झांए एलध्ञंतथा0 कहते हैं। बड़े बड़े नगरों में यह नगर की 
प्रशासनीय परिषद अपना कार्य अनेकों विभागों में बाँट देती है--जैसे शिक्षा, 
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पुलिस, निर्माण विभाग, वित्तीय विभाग इत्यादि | प्रत्यक विभाग एक सदस्य की 
आधीनता में रख दिया जाता है ! 

कम्यून के कुछ अन्य अधिकारी भी नगर सभा द्वारा निवाचित अथवा 
कम्यून परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनमें ऋम्यून-क्लक, कोषाध्यक, 
शान्ति-न्यायाधीश इत्यादि के पद प्रमुख हैं 

स्विटज़रलैंड में कम्यूनों के क्षेत्राधिकार में साबंजनिक हित के अनेकों 
विषय हैं---जैसे शिक्षा, स्वास्थ, सफाई, गिरज्ञाघर, पुलिस, निधनों की सहायता 
अग्नि से रक्षा, निर्माण काय, अन्त-क्रिया आदि | »वहाँ कम्यून वह सच काय 
करते हैं जो श्रन्य देशों में जैसे मारत, इंगलेंड अथवा अमेरिका में नगर एवम 
गाँव की स्थानीय संस्थायें करती हैं। उनके द्वारा किये जाने वाले साबंजनिक 
कार्य इतने व्यापक एवम्‌ विस्त्तुत हैं कि स्विट्जरलैंड में म्युनिसिपल-मसाजवा 
(ग्रण्मांल्9०) 5००ंधाग) राष्ट्रीय राजनेतिक जीवन का एक आधारभूत तथ्य 
बन गया है। स्विस कम्यूनों के संगठन का एक विशेष गुण यह है कि अपने 
ज्षेत्राधिकार में वह स्वाधीन हैं | इसमें वह कैन्टनों के नियंत्रण के श्राधीन नहीं 
हैं। कैन्टन द्वारा अपने अधिकारों पर आक्रमण किये जाने पर बह संघीय सर्वोच्च 
न्यायालय की शरण ले सकते हैं | 

ब्रूइस का मत था कि स्विटज़रलेंड में जनतंत्रीय संस्थाश्रों की सफलता का 
एक मुख्य कारण स्वशासन की संस्थाओं--कम्यूनों--का कुशल संगठन एवम 
संचालन था | यह प्रशासन की आधारभूत इकाइयों के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं 
है वरन नागरिकों को सावजनिक जीवन में प्रशिक्षित करने के यह प्रारम्भिक 
शिक्षालय भी हैं। “अपने संगठन की सरलता एवम्‌ सावंजनिकता में, अपने 
आय साधनों की प्रासि तथा अपने कार्यों को कुशलता से सम्पन्न करने में यह 
विश्व की सर्व श्रेष्ठशासित (965: 80ए&7760) म्युनिसिपलटियों की बराबरी कर 
सकते हें? (ब्रक्‍्स)। छ- क्‍ 


अध्याय ७ 


राजनेतिक दल 


वर्तमान काल में लगभग प्रत्येक जनतंत्रात्मंक देश में राजनैतिक दल 
(एगाप्तत॥ 987/४65) शासन के संचालक-चक्र (86७१78४ 66) बन 
गये हैं परन्तु यह अ्राश्चयपूर्ण है कि स्विदज्ञरलेंड में, जहाँ कि जनतंत्रीय संस्थायें 
प्राचीनतम हैं तथा जहाँ 'जनतंत्रीय सिद्धान्तों का अधिकतम विकास किया गया 
है, दलों का राजनैतिक जीवन में अ्रधिक महत्व नहीं हैं । अमेरिका तथा युरोपीय 
देशों की विषम तथा कठु दलगत बन्‍्दी का यहाँ प्रायः अभाव है| लाड ब्राइस 
के कथन से पता चलता है कि स्विट्ज़्रलेंड में, सावजनिक निर्वाचन, जनमत 
संग्रह, विधानमण्डल, कार्ययालिका इत्यादि राजनैतिक संस्थायें दलगत बन्दी 
(2४५ 79०४४09) से प्रायः मुक्त रहती हैं | इसका यह अमभिप्रायः कदापि नहीं 
है कि स्विट्ज़रलेंड में राजनैतिक दल नहीं हैं। वास्तव में वहाँ पर अनेकों राज- 
नैतिक दल हैं जिनमें से कुछ प्रमुख तथा राजनैतिक जीवन में प्रधान हैं जैसे रेडि- 
कल पार्टी, सामाजिक ग्रजातंत्रवादी दल, अनुदार कैथोलिक दल (0४00०१० 
(.0ए्रष्ट'एधाए8 एवधाए) तथा क्रषक दल (ह8ाधाप४05, एि87769, एऐ०- 
शा5 9पप (६00]6 ०७55) | इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे दल भी हैं जैसे 
स्वतंत्र दल ([706967060708 (७79), उदारबादी प्रजातंत्रात्मक दल (/06- 
794 008४0 08709), श्रमिक दल ([,9500/7 927०), प्रजातंत्रवादी दल 
([2श000४0० 0४7४०) इत्यादि | परन्तु वहाँ पर विभिन्न दल सहयोग, सम्पक 
सह अस्तित्व तथा समझौते की भावना से कार्य करते हैं, विषमता, विरोध तथा 
वैमनस्य की भावना से नहीं | इस कारण कुछ लेखक स्विस शासन व्यवस्था को 
बहुद्लीय (ग्रणाा-ए279) की अपेक्षा निर्दीय (707-027758॥) कहना 
अधिक पसन्द करते हैं । 
यह भी कम आश्वय की बात नहीं कि स्विटज़रलेंड जैसे देश में जहाँ 
भाषा, जाति तथा धमं की इतनी अनेकतायें हैं राजनैतिक दलों का संगठन (केवर्ल 
अनुदार कैथोलिक दल को छोड़कर जिसका संगठन धर्म के आधार पर हुआ था) 
, इनमें से किसी भी आधार पर न हो कर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक 
ठिद्वान्तों के आधार पर हुआ है और इस प्रकार राजनैतिक दल राष्ट्रीय एकी 
करण (20078) एशंति००0०7) में सहायक सिद्ध हुये हैं। परन्तु उनके 
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शिथिल संगठन के कारण यह सहायता अधिक न हो सकी | केवल सामाजिक 
प्रजातंत्रवादी दल को छोड़कर अन्य दोनों के संगठन बड़े ढीले हैं। विशेषकर 
यह उल्लेखनीय है कि संघीय तथा कैन्टनों के दलों में कोई सरंगठनात्मक सम्पक 
अथवा संबंध नहीं है। विचारों अथवा रिद्धान्तों में समानता होते हुये भी उनके 
संगठन तथा नाम भिन्न हैं। संघीय संगठन का कैन्दनों के संगठन पर प्रझ॒त्व 
(70०0) नहीं होता । कुछ संघीय दल तो विभिन्न कैन्टनों के दलों के सम॒दाय 
मात्र हैं। स्विस राजनेतिक दलों के संगठन में वह केन्द्रीकरण, सुदृढ़ता, अथवा 
एकता नहीं मिलती जो प्रायः इंगलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या 
भारत में भी देखी जा सकती है 
राजनंतिक दलों का इतिहास 
संविधान के निर्मित होने से पूतबर ही वास्तव में स्विस राजनीति में विभा- 
जन उत्पन्न हो गये ये | कुछ कैन्टन कैथोलिक धर्म के गढ़ थे तथा संघीय डाइट 
(0७) से प्रथदईः होकर अ्रपना अलग संघ (5070०) बनाना चाइते 
यह कैन्दन अनुदार (००7र४धए४४४८) थे तथा सब सुधारों के विरोधी थे | 
इसके विपरीत अन्य कैन्टन ये जो कि प्रोटेस्टैन्ट तथा उदारवादी थे ओर केन्द्रीय 
सरकार को सशक्त बनाना चाहते थे । श्य४८ से पूर्व संघीय डाइट पर इन उदार- 
वादी कैन्टनों का ही ग्रभुत्व था। श्द४७ में यह विरोध हिंसात्मक रूप घारण कर 
गया परन्तु ५६ दिन के ग्रह युद्ध के उपरान्त संघीय सेना कैथोलिक कैन्टनों का 
दमन करने में सफल हुयी | इस प्रकार स्विस राजनीति में उदारबादी दल (॥ +४9- 
छा 0070090० 7०४7५) प्रधान हो गया | श्यष्टण का संविधान इसी दल 
की देन था। यह शासन शक्ति के केन्द्रीकरण किये जाने के पक्कु में था| परन्‍्ठु 
शीघ्र ही उदारवादी दल की शक्ति का हास होने लगा। १८६७० में इसके केवल 
२२ प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद्‌ में रह गये जबकि श्८७छ८ में ३१ थे। निरन्तर 
इसकी संख्या गिरती ही गयी--१६१६ में ६, १६३५ में ७, तथा १६५४१ में केवल 
यू | संघीय परिषद में १८६१ में इस दल को केवल एक स्थान प्राप्त रह गया ओर 
अन् एक भी नहीं । यह दल इस समय समाजवाद तथा प्रत्यक्ष संघीय करों का 
'बरोधी तथा उदारबाद एवम्‌ राज्याधिकारों का समर्थक है। अधिकतर घनी 
प्रोटैस्टेन्ट इसके सदस्य हैं और इसकी जो भी शक्ति बची है बह जिनेवा, लोज़ान, 
न्यूचेटल तथा बाज्ञ ल नगर में पाई जाती है । 


संविधान के लांगू होते ही उदारदल (॥,0प्त ?279) लुप्त होने लगा 
और राजनीतिक क्षेत्र मं इस दल का वास पक्ष (४ ज्ञागट्ट) जो कि श्य३२ 


श्र 


शेशेद स्विदज़रलैंड की शाघन अणाली 
में ही उदार दल से प्रथक हो गया था और अपने को रेडिकल जनतंत्रवादी 
7२७0॥०४। ॥0070०:०७४७) कहता था प्रधान हो गया | १६१६८ 
रेडिकल दल तुक्त रेंडिकल जनतंत्रवादी दल का ही प्रस॒ुत्व स्विस राजनीति 
पर रहा | यह केन्द्रवादी (८थाधाभ50) दल था तथा आशिक क्षेत्र में सरकार 
के सीमित हस्तक्षेप करने, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों-«जनमत संग्रह तथा 
उपक्रम--के व्यापक प्रयोग तथा अप्रत्यक्ष निरवांचनों के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वा- 
चनों की व्यवस्था किये जाने के पक्ष में था। यह व्यक्ति तथा राज्य पर चर्च एबम 
धर्माधिकारियों के प्रभाव का बिरोधी तथा एक धर्मनिरपेज्ष राज्य की स्थापना 
करने के पक्ष में है। आर्थिक क्षेत्र में राजकीय इस्तत्षेप के साथ-साथ यह दल 
ब्यक्तिवादी उदारबाद का भी समथ न करता है और अरब सामाजिक जनतांत्रिक 
तथा श्रमिक दलों के सामने इसका अतिवाद (750॥02)97) फीका पड़ गया 
है । इन दलों के उद्भव तथा इनकी उन्नति से इसकी राजनैतिक प्रभ्रुता को भी 
धक्का पहुँचा | १६१७ में संघीय परिषद के ७ सदस्यों में ५ इस दल के थे परन्तु 
जब केवल ४ ही हैं| इसी प्रकार संघीय सभा के दोनों सदनों में जैसा कि निम्न 
तूलिका से प्रकट होगा इसको केवल अब लगभग एक-चौथाई स्थान प्राप्त हैं | 
श्ध६०.. ६१६ शी६३१ १६३६ १६४७. १६५४१ 
राष्ट्रीय परिषद: एरे भ््प ४२ १० प२ए ४१ 
राज्य परिषदः १६ प्‌ ११ १२ 
राष्ट्रीय परिषद में इस दल को इस समय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हैं जबकि संघीय 
परिषद में इसका स्थान दूसरा है। 
श्य६० के लगभग वह दल जिसने १८३० ओर श्८४८ के बीच उदारदल 
का विरोध किया था वथा १८४८ के उपरान्त संघीय सभा में उदार दल का विरोध 
करने के लिये अपने को कैथोलिक अनुदार दल ((900॥० 
(.0786५४०४०४९४ ४०५५) में संगठित कर लिया था धीरे-धीरे 
प्रभावशाली दोने लगा । यह उदारदल की केन्‍्द्रवादी नीति का 
विरोधी तथा राज्याधिकारों का समर्थक था तथा राज्य में कैथोलिक धर्म की 
प्रभुता चाइता था। इन्हीं विचारों का समर्थन यह संघीय सभा में करता रहा । 
यह परिवार तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाज का आधार मानता है तथा इन 
दोनों को राज्य इस्तक्षेप से मुक्त करने के पक्ष में है। यह स्त्रियों को मताधिकार 
दिये जाने के पक में हैं तथा धम निरपेक्ष शिक्षा का विरोध करता है। यह संघीय 
परिषद के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किये जाने का भी 
समर्थन करता है । यद्यपि इसके कुछ दस्यों ने धर्म के आधार पर क्रिश्वग 


अनुदारदल 


५ राजने दिक द्लं ई३६ 


श्रमिक संघों (0॥50987 ॥7906 ऐ7075) की स्थापना की है परन्तु प्रेधानतः 
यह दल प्रतिक्रियावादी, धामिक तथा सांसाजिक एवं राजनैतिक प्रगति का विरोधी 
है। श्य४८ के संविधान का इस दल ने विरोध किया था | उदार दल का विरोध 
करने के उद्देश्य से ही यह संघीय सभा में प्रविष्ट हुआ | श्ष७छ८ में राष्ट्रीय परिषद 
में इसके ३५ सदस्य थे, जो कि १६१७ में ४१, १६३१ में ४४, तथा १६४१ में 
४८् हो गये। राज्य परिषद्‌ में इस समय इसको सर्वाधिक स्थान (श्८) प्रात हैं 
जैसा कि निम्न तालिका से प्रकट होता है :-- 


१६.४७ १६४१ 
केैथोलिक अनुदार दल श्प ड़ श्षः 
रेडिकल दल ११ 9 १२ 
सामाजिक जनताजिक दल ड है 
ऊषक दल डे रे 
उदार दल रे ५7 
अ्मिक दल ना २ 
प्रजातन्त्रवादी दल र्‌ २ 
निर्दलीय सदस्य २ 
स्वतन्त्र दल& १ 


49१८६ १ में इसका एक सदस्य सन्चीय परिषद में भी ले लिया गया था। यह 
संख्या १६१६ में २ हो गई । इस दल के नेता डा० फिलिप एटर चार बार स्विस 
राज्य के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं (१६३६, १६४२, १६४७ तथा १६४३ में) | 

जिस प्रकार उदार दल में रेडिकल दल का जन्म हुआ था उसी प्रकार 
रेडिकल दल से सामाजिक जनतन्त्रवादी दल्ल का उद्भव हुआ | १८६० में रेडि- 
कल दल का अतिवादी अ्रथवा वामपक्षीय भाग इस से अलग 

बा हर : होकर सामाजिक जनतंत्रवादी दल में सद्भठित हो गया। इस 
(3००ंव) त670- दैंल का आधार माक्संबाद था तथा यह क्रांतिकारी साधनों को 
०7४0० 08779) प्रयुक्त करने के पन्न में था | परन्तु कालान्तर में इसने विकास- 
बादी समाजवाद को स्वीकार कर लिया | यह अनुपातिक प्रति- 

निषित्व प्रणाली का समर्थक था | बड़े बड़े उद्योगों तथा बैल्लों का राष्ट्रीकरण, 
ज्रियों को मताधिकार, श्रमिकों को अधिक वेतन, बेरोज़गारों को सहायता, सामा- 
जिक बीमे का अधिकाधिक प्रसार, सच्चछीय परिषद का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 
निर्वाचन, इत्यादि इस दल की प्रमुख माँगें हैं। यह सर्वाधिक सुसंगठित तथा 
सुदृढ़ दलं है तथा श्रमिक सच्चों के द्वारा ओऔद्येगिक अ्रमिकों पर भी इसका प्रभाव 








र४० स्विट्ज़रत्ेंड की शासन प्रणाली 
है | राष्ट्रीय परिषद्‌ में १८६० में इसको केवल ६ स्थान प्राप्त थे जो कि १६०२ में 
६, १६३१ में ४१, १६३५ में ५०, तथा १६४३ में ५४ हो गये । १६४३ में राष्ट्रीय 
परिषद में इसके स्थान सर्वाधिक हो गये परन्तु १६४७ में इसके स्थान ४८ रह 
जाने से इसकी यह स्थिति न रही। १६५१ में एक श्रन्य स्थान की वृद्धिहोने से भी 
कोई अन्तर नहीं पड़ा | राज्य परिपद में इसकी स्थिति मिबल है| वहाँ इसे केवल 
४ स्थान प्राप्त हें (१६४७, १६४१) | १६२६ के उपरान्त सल्चीय परिषद में भी 
सामाजिक जनतंत्रवादी दल को एक स्थान दिया जाने लगा है। १६४६ में इस 
दल का नेता अनेस्ट नॉब्स (27768 ०७७) स्विदज्ञरलेंड का राष्ट्रपति चुना 

गया था | ह 

१६१८ में रेडिकल दल का पुनर्विभाजन हुआ । इसके कुछ सदस्यों ने दल 
की ग्रामीण नीति से असंतुष्ट हो कर एक नबीन दल का संगठन कर लिया ओर 
अपने को कृषक दल (#2777075 90779) कहने लगे | इस दल 
कृषक दल का प्रमुख लक्ष्य कृषकों की दशा में सुधार करना, उनको 
आिक सहायता देना तथा उनके हित में विधियाँ पारित 
कराना है | रेडिकल दल से यह अधिक केन्द्रवादी वथा राष्ट्रीय सुरक्षा, तीज राष्ट्री 
यता की भावना, खाद्योत्पादन (2277 7007८४०१) को प्रोत्साहन, खाद्यान्न पर 
सरकारी एकाधिकार तथा सरकार द्वारा खाद्यान्न का मूल्य निश्चित होना इत्यादि 
विषयों पर यह अ्रत्यधिक बल देता है। इसकी सदस्यता में कृषकों के अतिरिक्त 
अ्मिक तथा मध्यमवर्गीय लोग भी हैं। १६१६ में राष्ट्रीय परिषद में यह दल ३१ 
स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ और १६२६ में इसका एक प्रतिनिधि सच्नय 
परिषद में भी चुना गया | परन्तु १६३४ के निर्वाचन में इसके निर्वाचित सदस्यों 
की संख्या केवल २१ रह गयी | १६३६ में भी यही रही । १६४३ में २२ हो गई 
परन्तु १६४७ में फिर २१ हो गईं परन्तु १६४५१ में २१ हो गई | राज्य परिषद में 
१६३१ से निरन्तर इसको केवल ३ स्थान प्राप्त होते रहे हैं केबल १६४३ को छोड़ 
कर जब इसके ४ प्रतिनिधि राज्य परिषद्‌ में चुने गये थे। १६११ तथा श६५४ 
में इसके नेता ऐडवड वॉन स्टीजर राज्य सह् के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित 
किये गये । , 
स्विस राजनीति में उपरोक्त चार प्रमुख दलों (रेडिकल दल, कैथोलिक 
शअनुदार दल, सामाजिक जनतन्त्रबादी दल तथा कृषक दल) के अत्तिरिक्त कुछ 
छोटे छोटे दल भी कार्यशील रहते है | इन छोटे दलों में उदार 
छोट छोट दल दल सब से प्राचीन है। इसके अतिरिक्त १६३५ में स्वतन्त्र दल 
(४70292४९७7(8) का जन्म हुआ जिसके १६३५ में ७ प्रति- 


के राजनैतिक दल हा 


निधि राष्ट्रीय परिषद में चुने गये । १६४१ में निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद में तो यह 
१० स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ | परन्तु राज्य परिषद्‌ में इसको १ भी सदस्व 
प्रप्त नहीं है! १६३५ में ही एक अन्य पार्टी का भी जन्म हुआ था जो कि अपने 
का यह्ध फामरस (५०0प7९ (9/7675) कहती थी। यह केपक दल में से ही प्रथक 
टुआ एक भाग था। १६३५ में राष्ट्रीय परिषद में इसको ४ तथा १६३६ में ६ 
स्थान प्राप्त हुये। १६४१ में प्रजातन्‍्त्रबादी दल (त९॥70०८४8४0० एश५9) का 
जन्म हुआ जो कि विशेषकर ज्यूरिख, ग्रिस्सोसं तथा ग्लेरस ने केन्द्रित है। १६४२ 
में इसके ६ सदस्य राष्ट्रीय परिषद में चुने गये, परन्तु १६४७ में उनको संख्या 
केवल ५ और १६५१ में केवल ४ रह गयी ; इस दल को राज्य परषद में भी 
पराबर स्थान प्राप्त होते रहे हैं। छोटे दलों में सब्न से महत्वपृष्ण श्रमिक 
दल (]990प7 ए877) है जो कि स्विदज़रलेंड का साम्बवादी दल है; इसके 
सर्वाधिक संख्या में अनुयायी ज्यूरिंख नगर तथा शाजाइाइस एवम बाजेलनगर 
नामक कैन्टनों में पाये जाते हैं। १६३१ तथा १६३५ में इसको राष्ट्रीय परिषद में 
२ स्थान प्रास हुये परन्तु १६३६ में एक भी नहीं | १६४० से १६४५ तक सरकारी 
प्रतिबन्ध के कारण यह दल विधघटित रहय। १६४७ में राष्ट्रीय परिषद में यह स्थान 
प्राप्त करने में सफल हुआ परन्तु १६५४१ में इसके केवल ४ स्थान रह गये। 
१६५६१ में राज्य परिषद में भी सर्वप्रथम इसको २ स्थान ग्राप्त हुई । 


श्र 


स्विस राजनेतिक दलों का संगठन 


स्विटजरलेंड' में राजनैतिक दलों के सन्नठन में परस्पर अनेकों अन्तर हैं 
परन्तु उनकी रूप रेखा में कुछ समानतायें भी हैं| प्रत्येक दल म॑ सर्वोच्च शक्ति 
एक समा में निहित होती है जिसको डाइट (06 कहते हैं। इसके अधिवेशन 
वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार भी हो सकते हैं | यह 
अधिवेशन जिनमें ३०० और ४०० के बीच प्रतिनिधि भाग लेते ई देश के किसी 
प्रमुख नगर में होते हैं| इस डाइट के समज्न पार्टी कार्य की बाषिक रिपोर्ट तथा 
पार्टी की आय-ब्यय का खाता प्रस्तुत किये जाते हैं। सद्दीय समा में पार्द के 
सदस्यों के व्यवह्वर की समीक्षा की जाती है| डाइट का सब से महत्वपूर्ण कार्य 
है समकालीन समस्याओ्रों पर विचार विमर्श करना तथा उन पर पार्दी नीति भ्रथवा 
पार्टी निर्यय घोषित करना जो नीति एवम्‌ निर्णय लागू करना पार्टी के शासन में 

अधिकारियों का कतंब्य है | 

की प्रत्येक दल में एक कार्यकारिणी समिति हती है जिसे केन्द्रीय समिति 
(शाप ००णाणा०७) कहते हैं। इसका निर्वाचन प्रत्येक वर्ष पार्टीडाइट 


हे“ है. 


६. 


नी 


२४२ स्विटज़रसैंड की शांसन प्रखाली 


द्वारा अथवा कैन्टनों के दल्लीय संगठनों द्वारा द्ोता है। रेडिकल दल की केद्रीय 
समिति में ३२ सदस्य होते हैं प्रत्येक कैन्टन अथवा अर कैन्टन का एक प्रतिनिधि 
होता है केवल ज्यूरिख, बन तथा वॉड के दो दो | उदारबादी दल की केन्द्रीय 
समिति में कैन्टनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त संघीय सभा में पार्टी के प्रतिनिधि 
तथा पार्टी की प्रत्येक पत्र पत्रिका के सम्पादक मण्डल का एक प्रतिनिधि 
होता है । 

केन्द्रीय समितियों के आकार बहुत बह जाने से वह कार्य को कुशलता 
पूर्वक नहीं कर सकतीं | भ्रुतः वह एक कायका रिणी समिति (७४6८० ०० 
क्‍066) का निर्वाचन करती हैं | प्रत्येक दल में एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, एक 
कोष ध्यज्ञ इत्यादि अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। यह सभ्च अधिकारी 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं | 

स्विस राजनैतिक दलों के संगठन की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि 
कैन्टनों के दलीय संगठन संधीय संगठन के आधीन नहीं हैं। कैन्टनों के संगठन 

स्वाधीन तथा स्वतंत्र हैं| रैपड ने लिखा है कि केवल समाज- 
* राजनैतिक दल्लों दादी दल को छोड़कर स्विटुजरलँंड में अन्य दलों के स्वतंत्र 
राष्ट्रीय संगठन नहीं हैं | संघीय सभा में कैन्टनों के समान 

विचार वाले परस्पर स्वतंत्र दल संगठित हो जाते हैं ओर इस प्रकार एक राष्ट्रीय 
दल बन जाता है | इसका प्रमाण यह है कि अनेकों सदस्य संघीय समा में निर्वा- 
चित हो जाने के उपरान्त यह निणंय करते हैं कि वह किस दल से संबंधित होंगे । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजनीति में केन्द्रीकरण होने के साथ साथ दलों के 
संघीय संगठनों में मी अधिक नियमन हुआ है। विशेषकर सामाजिक जनतंत्रवादी 
दल का संगठन बड़ा सुदृढ़ एवम्‌ नियमित है। श्रमिक रुंघों के द्वारा इसके संगठन 
में केन्द्रीकरण भी सम्मव हो सका है। 

परन्तु इंगलेंड, अ्रमेरिका अथवा सोवियत संघ की तुलना में स्विस राज- 
नैतिक दलों के संगठन अत्यधिक ढीले ढाले (!0056) हैं| इसका सब से मुख्य 
कारण यह है कि न तो स्विस राज़नीति में और न ही स्विस शासन प्रणाली में 
राजनैतिक दलों का वह मंहत्व है जो कि इंगलेंड, अमेरिका या सोवियत संध में 
दलों का है | इसका एक प्रमाण यह है कि संघीय सभा के दोनों सदनों में सदस्यों 
के बैठने का प्रबन्ध दलानुसार (३००००।ग8 ६0 907४7) न किया जा कर जिस 
प्रदेश का वह प्रतिनिधित्व करते हैं उसके अनुसार किया जाता है। एक दूसरा 
प्रमाण यह है कि शासन की लगभग प्रत्येक संस्था में जो सदस्य एक बार चुना गया 
वह बार बार चुन लिया जाता है जब तक कि वह स्वयं ही पुनर्निवाचन के लिये 


राजनेतिक दल ४ रे 
प्रयाशी न रहे चाहे उसका दल जिसके प्रभाव के कारण वह प्रारम्भ में चना 
गया था कालान्तर में प्रभाव हीन क्यों न हो गया हो। स्विस मतदाता दलों की 
ग्रपेज्ञा उम्मेदवारों के व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्ता देते हें क्योंकि उनकी 
मुख्य चिन्ता शासन की कुशलता है । निस्सन्देइ शासन ग्रेगों का संगठन दलों के 
अधार पर होता है परन्तु कोई भी अग किसी एक अथवा एक से अधक इलों 
का एकाधिकार (77000700ए) बन कर नहीं रह जाता | प्रत्यक दल के सदय ग 
ए4म्‌ सहायता से ही शासन संचालन किया जाता है। इसका प्रमाण संघीव पांर- 
प्र का संगठन है जिसमें दलों की स्थिति इस प्रकार रही है :-- 


१६५१ १६५४५, 
रेडिकल ३ हा 
केथोलिक अनुदार र्‌ २ 
कृषक दल है १ 
सामाजिक जनतंत्रवादी रै 6 


वास्तव में यह सभी मानते हैं कि स्विस राजनीति में श्रपेज्ञाकत राजनैतिक दलों 
का प्रभाव अधिक नही है। सम्भवतः देश का अल्वाकार (आशशी हा26) तथा 
लघु जनसंख्या, वह भों शिक्षित, राजनैतिक दृष्टि स बड़ी चतुर और ब्ुद्धमान, 
अपने अधिकारों और कर्त॑ज्यों के प्रांत जागरूक, सामाजजक तथा आधिक विषमकत्ता 
से रहित तथा जनतंत्रीय परम्पराओं में पोषित, इसके कारण हां सकते हैं | ब्राइस 
ने स्विटजरलेंड में दलगतबन्दी की निबंलता के १० कारण बताये थे :-- 

(१) शासन की रूप रेखा के सम्बन्ध में कोई मतभेद जनता में न होना, सभा 
गणतन्त्रात्मक संविधान को स्वीकार करते हैं। राजतन्त्र /02070::008%9 
दास प्रथा (७8४67:५), अओर्पानवेशिक अथवा वेदेशिक नीति ऐसे कोई 
मतविभाजक प्रश्न स्विस राजनीति में नहीं हैं । 

(२) आर्थिक दशाओं से सन्तुष्दि। स्विस जनता में आथिक असनादटःदें 
गम्भीर नहीं हैं । 

(३) धार्मिक वैमनस्यता (28005 ००००७) का लोप हो जाना । 

(४) सामाजिक सामझस्यता (#0708०7शं६०) अथांत्‌ वर्गीय विघमता का 
नहोंना। 

(५) राजनीति में ब्यक्तिगत प्रभाव का अधिक न होना। शअ्रतः कोई भी राज- 
नीतिज्ञ इतने अनुयायी एकन्न नहीं कर सकता कि स्वयं अपना देश सक्ूठ्धित 
कर उसका एकमात्र नियमन एवम्‌ निर्देशन कर सके ओर उसे अपने! 
आकांज्षाओं की पूर्ति के हेतु प्रयुक्त कर सके। 


तर 


रे४४ स्विट्ज़रलेंड को शासन भ्रणांत्ी 


(६) स्विट्जरलेंड में राजनीति को एक खेल (88॥76) अथवा क्रीड़ा न समझ 
जा कर एक गम्भीर विषय माना जाना | 

(७) राजनैतिक जीवन में पारितोषकों (१268) का बहुत कम होना--न सामा- 
जिक और न आर्थिक दृष्टिकोण से | उच्च से उच्च शासन अग में भी सफलता 
प्राप्त होने पर सफल राजनीतिज्ञ को कोई विशेष शक्ति (विशेषकर संरक्षण 
शक्ति 9४007486) अ्रथवा सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता--अ्रततः स्विटुजर- 
लैणड में व्यवसायिक राजनीतिशों का अभाव होन[ जिनके कारण ही दल- 
गतबंदी विधम अथवा उग्र रूप धारण करती है | 

(८) लोक नि्य (४/०८7०घाा) की व्यवस्था के कारण विधान सभा तथा 
काय्यकारिणो दोनों का अपेक्षाकृत निबंश होना जिसके कारण इनमें 
उपस्थित दलों का भी निर्बल होना । 

(६) अनेक वर्षों तक राज्यसच्ल' में एक ही दल का इतना अधिक प्रभुत्व होना 
कि अन्य दल रेडिकल दल की त्रुटियों की ओर केवल संकेत करना अपना 
उद्देश्य सममते थे | रेडिकल दल ने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं 

हे किया | अ्रतः विरोधी दलों का विरोध संयत रहा | | 
(१०) राष्ट्रप्रेम (2800(87' की उम्र भावना जो कि स्विस वासियों को अ्रपने 

- स्थानीय अथवा व्यक्तिगत अथवा क्षेत्रीय हितों के समक्ष राष्ट्रीय हित को 
प्राथमिकता देना सिखाती है तथा उनमें एकत्ता व सुहृढ़ता उत्पन्न कर 
दलगतबन्दी पर प्रह्यर करती है | 

ब्रुक्‍्स ने कुछ अन्य तथ्यों की ओर भी संकेत किया है जैसे राष्ट्रीय कार्य- 
कारिणी के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन न किया जाना, 
सब्बीय सभा के अधिवेशनों का बहुत अल्पसमय (6९६9) के लिये होना, निर्वा- 
चन क्षेत्रों का अल्पाकार (ड79)| »26) जिसके कारण मतदाता उम्मेदबारों से 
व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं, पदाधिकारियों को बार बार निर्वाचित करते 
रहने की परिपाटी का प्रचलित होना तथा निर्वाचन में दलों में बार बार समझौता 
हो जाना | यह सब तथ्य ऐसे हैं जो निश्चय ही दलगत बन्‍्दी की भावना करों 
दुबंल तथा राजनीति को शांत व्‌ सुब्यवस्थित एवं संयत बनाते हैं। 





अध्याय 


प्रत्यक्ष ग्रजातंत्र के उपकरण 

वर्तमान काल में स्विट्जरलेंड को ही /विश्युद्ददम अजातंत्र'' का देश कद 
जा सकता है| संसार में आज कोई भी देश शुद्ध रूप से प्रजनंद्रत्मक नहीं दा 
सकता है | आधुनिक राज्यों का विशाल क्षेत्र फल, अ्रसंख्य जनसंख्या, उत्तरोक्तर 
बढ़ती हुईं सामाजिक एवम्‌ आर्थिक समस्‍यायें यह असम्भव कर देती ह कि जनता 
का शासन स्वयं “जनता द्वारा” (7ए ६08 9600!6) संचालित दो सके। अतः 
जनता का शासन उनके “निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा” संचालित किये जाने 
की युक्ति चाहे शुद्ध प्रजातन्त्र नद्दो परन्तु आज परिस्थितियों वश अनिवाय 
अवश्य दो गई है। स्विट्ज़रलेंड जैसे छोटे से देश में भी झाज केवल ५ 
लेंडस्जमाइडे वाले कैन्टनों को छोड़ कर--जिनका वर्णन एक पिछले अध्याय में 
किया जा चुका दै--शुद्ध प्रजातंत्र,जिसको ग्त्यक्ष प्रजातंत्र भी कहा जाता है, सम्भव 
नहीं हो सकता | ब्रतः वहाँ पर मी प्रतनिधिमूलक प्रजातंत्र एशुऋध्या/ 0८ 
0७7700782८ए) अपनाया गया परन्तु साथ ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के २ उपकरणों 
(780/प7767(8) के व्यापक प्रयोग की भी व्यवस्था है जिनके कारणों नार्गरिकों 
को विधि निर्माण काय में दिन प्रति सक्रिय भाग लेने का अवसर मिलता है | इस 
व्यवस्था के कारण स्विट्ज़रलेंड “शुद्ध प्रजातंत्रात्मक” न सही परन्तु “शुद्ध ग्रजा- 
तंत्रवाद” के निकटतम अवश्य है क्योंकि केवल स युक्त राज्य अमेरिका के कुछ 
राज्यों को छोड़ कर अन्य किसी राज्य में जनता की स प्रभुता! ($0४शशंए्रए 
| (86 9००७८) को इस प्रकार मान्यता नहीं मिली है । 

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के यह उपकरण हैं (१) लोक निर्णय या जनमत स ग्रह 
(शशातेंपा), और (२) उपक्रम तए90४6) | लोक निण य का अर्थ है कि 
जब कोई विधेयक निव चित संसद द्वारा स्वीकृत दी जाये तो उस पर जनमत संग्रद 
किया जाय और यदि लोकनिर्णशय उस विधेयक के पक्च में न हो तो वह रह सममता 
जाये |) लोकनिर्णय या जनमत संग्रह दो प्रकार का हो सकता है :-- 
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२४६ स्विट्ज़रल्ेंड की शासन प्रणाली 


(१) अनिवार्य (०670प5079) 

(२) वैकल्पिक (0[/0078/) 

अनिवाय जनमत 'संग्रह का अर्थ है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर 
जनमत संग्रह करना अनिवाय है| बिना लोक निर्णय के कोई विधेयक कानून नहीं 
बन सकता | स्विट्जरलैंड में ऐसा संवैधानिक संशोधनात्मक बिधेयकों के संबंध 
में है। ऐसी दशा में जनता विधान मण्डल का तीसरा सदन (हग्रात ॥0080) 
बन जाती है | इसके विपरीत वैकल्पिक (0/0072)) जनमतसंग्रह का अर्थ है 
कि विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक पर एक निश्चित समय के भीतर 
जनता के कम से कम एक निश्चित भाग द्वारा मांग किये जाने पर ही जनमद- 
संग्रह किया जायेगा अन्यथा नहीं। यदि इस निर्धारित समय के भीतर जनता 
किसी विधेयक पर जिसको विधानमण्डल ने पारित कर दिया है जनमत संग्रह 
करने की मांग नहीं करती है तो उस विधेयक पर लोक निर्णय पक्ष में मान लिया 
जाता है और बिना जनमतसंग्रह की परीक्षा के ही वह कानून बन जाता है। 

उपक्रम नागरिकों को विधिनिर्माण में सकारत्मक (7097४८) अधिकार 

» प्रदान करता है | इसका अर्थ है जनता का विधानमएडल के विचाराथ विधेयक 

प्रेषित करने का अधिकार | यदि विधानमण्डल किसी विषय की उपेक्षा कर रहा है 
ओर जनता चाहती है कि उस पर कानून बनाया जाय तो वह स्वयं विधेयक 
प्रेषित करने का उपक्रम कर सकती है। इस आश्य का एक प्राथनापत्र 
(४४४०7) तय्यार किया जाता है और कम से कम निश्चित संख्या में नागरिकों 
के हस्ताक्षर पा लेने पर उसे विधानमण्डल के विचारार्थ भेज दिया जाता है। 
उपक्रम भी दो प्रकार का हो सकता है *--- द 

(१) सविन्यासित ((0779/606) 

(२) अविन्यासित (प्रा0एरप००१) | 
जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, यदि जनता स्वयं कल्पित विधेयक का 
सम्पूर् प्ररूप विधानमएडल के विचारार्थ प्रेषित करने का उपक्रम करती है ते 
उसे सविन्व[सित उपक्रम कहा जायेगा। परन्तु यदि प्रार्थना पन्न में कल्पित 
विधेयक के केवल कुछ सिद्धान्तों का वर्णन करके उनके आधार पर एक विधेयक 
तब्पार किये जाने की मांग विधानमण्डल से की गई है तो उसे अविन्यासित 
उपक्रम कहा जायेगा। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रस्तावित सिद्धान्तों पर जनमत् 
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संग्रह किया जाता है और लोकनिर्शय पन्ष में होने पर ही संसद उन सिद्धान्तो 
के आधार पर विधेयक तय्यार करतो है | 


0] बे कक ह 
स्विटज़रलेंड सें जनमत संग्रह तथा उपक्रम की स्थिति 


स्विट्जरलैंड में न केवल सं्बय शासन प्रणाल॑! में वरन्‌ कैन्टनों में भी जन- 
मत संग्रह (एरशशछतप्राए) एवम्‌ उपक्रम (ग/98 ४८) की सम चित व्यवस्था है । 
जनमत संग्रह 

सद्बीय शासन ग्रयाली में जनमत संग्रह की व्यवस्था इस प्रकार हैं । (१) 
संवैधानिक संशोधन सम्बन्धी विधेयकों पर अनिवाय ,जनमत संग्रह की व्यवस्था 
अर्थात जब स्विस सद्भीय सभा किसी संवैधानिक संरोधन को पारित कर देतो है 
तो उसे जनमत संग्रह के लिये मेजा जाता है | इसके लिये जनता द्वारा माँग किये 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं | जनमत संग्रह में यदि संशोधन अस्ताव को न 
केवल जनता का बहुमत वरन्‌ कैन्टनों का भी बहुमत प्राप्त न हो तो बंद प्रस्ताव 
संविधान का भाग नहीं बन सकता । प्रत्येक कैन्टन में मतदान करने वाली जनता 
के निर्णय को ही उस कैन्टन का निर्णय मान लिया जाता है | 

(२) संघीय समा (९१७०७) 2६६४॥70)9) द्वारा पारित साधारण कानलों : 
एवम्‌ सव-व्यापक प्रस्तावों (णाएशइथए छांगतीएहु धाएढा€5) पर वेकल्किप | 
जनमत संग्रह (0[000798/ एछशातदेफाए) की व्यवस्था । इसका अ्रथ यह है कि 
संघीय समा द्वारा पारित किसी विधेयक या प्रस्ताव पर उसके संघीय गज्ञर (एस 
(७त१७७.९) में प्रकाशित द्वोने के ६० दिन के अन्दर यदि ३०,००० नागरिक अथवा | 
८ फैन्टन चाहें तो उस पर जनमत संग्रह किये जाने की मांग कर सकते हैं। परन्तु | 
जनमत संग्रह में यदि केवल जनता का बहुमत उसे स्वीकार कर लेता है तो! 
वह विधेयक अथवा अस्ताव कानून बन जाता है। कैन्टनों के बहुमत की 
आवश्यकता नहीं । । ; 

परन्तु यदि संघीय सभा किसी सब-व्यात्क प्रस्ताव (फशाश्श5०)ए ७7- 
(णह्ुु शा८०) को आवश्यक (पाइुथणा) घोषित कर देती है तो १६४६ से पूव 
यह नियम था कि ऐसे प्रस्तावों पर जनमत संग्रह की माँग ही नहीं की जा सकत (; 
* थी | परन्तु १६४६ में स्वीकृत एक संवैधानिक संशोधन के अ्रनुसार अब यह 
व्यवस्था है कि ऐसे प्रस्तावों पर जनता जनमत संग्रह की माँग तो अवश्य करः 
सकती है परन्तु जनमत संग्रह में बहुमत प्राप्त न द्ोने पर भी ऐसे प्रस्ताव एक वर्ष, 
तक लागू रहते हैं | एक वर्ष के उपरान्त, यदि इस बीच में जनता उन्हें स्वीकार 
नहीं कर लेती है, रद्द हो जाते हैं और पुनः लागू नहीं किये जा सकते ' 
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यदि ऐसा कोई प्रस्ताव जिसको सन्नोय सभा ने आवश्यक (पाएुथा।) 
घोषित किया है संविधान का उल्लंघन करता है तो एक वर्ष के आगे लागू रहने 
के लिये यह आ्रावश्यक है कि इस एक वर्ष के अन्तरकाल में उसको जनमत संग्रह 
में न केवल जनता का वरन्‌ कैन्टनों का भी बहुमत प्राप्त हो गया हो | 

यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक दशा में जनमत संग्रह की माँग विधेयक 
अथवा प्रस्ताव के सच्नीय ग़ज्ञट में प्रकाशित होने के केवल ६० दिन के अन्दर की 
जा सकती है ओर ऐसी माँग कम से कम ३०००० मतदाता नागरिकों द्वारा 
की जाये [' 

(३) विदेशों से की गयीं ऐसी सन्धियों पर भी जिनकी अवधि अनिश्चित 
हो अथवा शपू व प्‌ से गधिक हो ३०००० मतदाता नागरिक अथवा ८ कैन्टन 
जनभत संग्रह किये जाने की माँग कर सकते हैं| सन्धियों पर भी जनमत संग्रह की 
माँग ६० दिन के भीतर की जानी चाहिये 

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि जनमत संग्रह की माँग करने का अधिकार 
जनता एवम्‌ कैन्टनों दोनों को है परन्तु ८ कैन्टनों की व्यवस्था का आज तक 
कभी अयोग नहीं किया गया | ञ्रभी तक कानूनों, प्रस्तावों अथवा सन्धियों पर 
जितनी बार भी जनमत संग्रह की माँग की गई वह सब्र मतदाता-जनता द्वारा | 

. (४) वित्तीय मामलों में (जैसे बजट, युद्ध सामग्री के लिये अनुमान व अनु- 
दान) पर, सच्बीय परिषद के प्रस्तावों (॥॥7००७) पर, १५ वर्ष से कम अ्रवधि वाली 
विदेशों से की गई सन्ियों पर, तथा सच्चीय सभा के ऐसे प्रस्तावों (97766) पर 
जो स्वब्यापक (० ए७१७७)॥ए ०7478) न हों जनमतसंग्रह अथवा लोकनिर्ण॑य 
की कोई व्यवस्था नहीं है | इन पर सच्चीय सभा का निर्णय ही आतिम होता है | 

(१) संवैधानिक संशोधनों के लिये प्रत्येक कैन्टन में जनमतसंग्रह का किया 
जाना अनिवाय* है। स्वयं स्ीय संविधान प्रत्येक कैन्टन के संविधान में द्स 

व्यवस्था का होना कि संवैधानिक संशोधन बिना लोकनिर्णय 

केम्टनों में : में बहुमत प्रास किये नहीं होगा, आवश्यक करता है | 
संग्रह की व्यवस्था ९ ५ > 

(२) १० कैन्टनों और १ अद्धकैन्टन में साधारण कानूनों पर 
भी अनिवाय-जनमतसंग्रह (०णाणएपांड0ए र/6&ातपाा) की व्यवस्था है 
अर्थात्‌ वहाँ क्रिसी भी विधेयक पर उसकी कैन्टन-परिषद द्वारा पारित होने 
के उपरांत जनमतसंग्रह किया जाना आवश्यक होता है | यदि जनमतसंग्रह में 
धतदाताओं का बहुमत उसे प्राम्त न हो सके तो वह रद्द हो जाता हैं। 
इन कैन्टनों के नाम हैं--ब्यूरिक, बने, ऊरी, श्वाइज, सोलोन, शाफाहाउस, 
प्रिस्सोन, थर्याओ, अआर्गाओ, वैज्ञेस, तथा बाजेल गाँव | 


तक 
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(३) ८ क्रैन्टनों तथा १ अद्ध-केंटन भें साधारण कानूनों पर. केवल बैंक 
ल्पिक जनमतस ग्रह की व्यवस्था है, श्र्थात जनझतसंग्रद केवल कम से कम 
निर्धारित जनसंख्या द्वारा निश्चित समय के भीतर माँग किये जाने पर ही किया 
जाता है। जनमतसंग्रह की माँग स्वीकृत होने के लिये कम से कम कितने मत 
दाताओं के हस्ताक्षर आवेदन पत्र (9८४४०॥) पर दोने चाहिये यह संख्या मिन्‍न 
क्रैन्टनों में भिन्‍न है। जिन कैन्टनों में पह व्यवस्था है उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
ल्यूजन, जुग, फ्रीच ग॑, बाजेल नगर, सेन्टर गॉक्, टिचिनो, बाड न्यूचेंटन तथा जिनेवा 

(४) शेष १ कैन्टन (ग्लेरस) तथा ४ अद-शैन्ट नें (अ्रपंजल आउदर रोड्स 
अपजल इनर रोड्स, थ्रॉत्र वाल्डेन तथा निड वाल्देनमें राज्य के सब मतदाता 
नागरिक ही विधानमण्डल (]80058श7९ंप्रतेशो के सदस्य द्ोते हैं ' अनः व 
जनमतसंग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता 

(५) कुछ कैन्टनों में विर्तीय मामलों पर भी जनता को जनमतमंग्रद किये 
जाने की माँग करने का अधिकार प्राप्त है | कुछ में तो जनमतसंग्रह की व्यवस्था 
अनियारय रूप से है | बने, ऊरी, ग्लेरस तथा सोलन में सावंजनिक व्यय, नये कर 
ऋण, कैन्टन की सम्पत्ति का क्रय विक्रय, कैन्टन के खाते के अनुमोदन, नमक का 
मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सब प्रस्तावों पर जनमतसंग्रह अनिवायतः किया जाता है । 
साधारण (76८पा०गट्ठी) तथा असाधारण (70+€०घा०ए्टठो दोनों ही प्रकार के 
व्यय सम्बंधी प्रस्तावों पर जनमतसंग्रद की व्यवस्था है परन्तु लगभग सभी कैन्टन 
में प्रस्तावित-धन-व्यय की सीमा निर्धारित की गई है जिसके ऊपर ब्यय प्रस्ताव 
होने पर ही प्रस्ताव पर जनमतसंग्रह अनिवायंतः किया जाता है या जनमतसंग्र 
की माँग की जा सकती है | उदाहरणा्थ बने नाम के कैन्टन में जब कोई ब्यय- 
प्रस्ताव १० लाख प्रैंक से अधिक धनराशि का होगा तो उस पर अनिवा यंतः जन- 
मतस ग्रह किया जायेगा | परंतु ल्यूजन में व्यवस्था यह है कि जक कोई साधारण 
(6078) व्यय प्रस्ताव २०००० फ्रैक से अधिक धनराशि का होता है और 
असाधारण २००,००० फ्रेक से अधिक का तब नागरिक यदि चाहें तो जनमत- 
संग्रह किये जाने की माँग कर सकते हैं। कुल मिलाकर १६ कैन्टनों में वित्तीय 
प्रस्तावों पर अ्निवायंतः जनमतस ग्रह और ५ में वेकल्पिक जनमतस ग्रह को 
व्यवस्था है--यदि व्यय प्रस्ताव की धनराशि एक निर्धारित सीमा से अधिक हो | 
प्रत्येक कैन्टन में यह सीमा भिन्‍न है ! 
उपक्रम (00206) 

सच्बीय शासन व्यवस्था में उपक्रम की स्थिति यह है कि नागरिक केवल 
स वैध निक स शोधनात्मक प्रस्ताव सन्नीय सभा के विचाराधीन प्रेषित करने का 
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उपक्रम कंर सकते हैं | साधारण विषयों पर--अ्र्थात्‌ जिनका सम्बंध स विधान के 
सशोधन अथवा पुनरीक्षण से नहीं है--कानून बनाये जाने की माँग करने का 
उन्हें कोई अधिकार नहीं है | स वैधानिक उपक्रम की पद्धति यह है कि जब्न कभी 
नागरिक संविधान में कोई स'शोधन अथवा संविधान का पुनरीक्षण (6एशंक्- 
07) चाहते हों तब इस आश्य का एक आवेदन पत्र (960४07) तैयार किया 
जाता है। यह आवश्यक है कि इस आवेदन पत्र पर कम से कम ५०,००७ 
नागरिक-मतदाताओं के हस्ताक्षर हों ओर यह सब हस्ताज्षर ६ मास के अंतर- 
काल में संग्रहित किये गये हों | 
संवैधानिक उफक्तम दो प्रकार का हो सकता है--सविन्यासित ([0770- 
8780) अथवा अविन्यासित (प्रा/077प0260) | जब आवेदन पत्र के साथ 
प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के निमित्त एक सम्पूर्ण विधेयक 
सविन्यासित उपक्रम का प्रारूप नत्थी कर दिया जाता है और विधान सभा स्ले 
उस विधेयक को अंतग्रहित करने की माँग की जाती है तो इसे 
सविन्यासित उपक्रम कहते हैं| ऐसी दशा में जिस प्रस्ताव का उपक्रम किया गया 
है उस पर सच्छचीय विधान सभा विचार करती है | यदि विधान सभा के एक 
सदन में भी उसके पज्ष में बहुमत प्राप्त हो जाता है तो प्रारूप को ज्यों का त्यों 
जनमतसंग्रह के लिये भेज दिया जाता है. परन्तु यदि जिस संशोधन-स्ताव का 
उपक्रम जनता ने किया है वह सद्भीय विधान सभा के किसी भी सदन को स्वीकार 
न हो, तब भी उस पर जनमतसंग्रह अवश्य किया जाता है। परन्तु सट्ठीय सभा 
को यद्द अधिकार है कि वह जनता द्वारा प्रस्तावित प्रारूप के साथ एक अपने द्वारा 
बनाया ग्रारूप भी जनमतसंग्रह के लिये रख सकती है अथवा कोई नया प्रारूप न 
रख कर केवल जनता से यह अनुरोध कर सकती है कि वह जनता प्रस्त॒त प्रस्ताव 
को स्वीकार ब करे | प्रत्येक दशा में यह आवश्यक है कि संशोधन प्रस्ताव को न 
केवल जनमत संग्रह में भाग लेने वाली जनता का वरन्‌ कैन्टनों का भी बहुमत 
प्राप्त दो | 
यदि उपक्रम अविन्यासित रूप में है अर्थात आवेदन पत्र के साथ कोई 
विधेषक का प्रारूप तय्यार कर के नत्थी नहीं किया गया है वरन आवेदन पत्र में 
कि केवल कुछ दिद्वान्तों के आधार पर सद्भीय विधान समां में 
संविधान में संशोधन करने की माँग की गई है तो विधान सभा 
के दोनों सदन आवेदन पत्र पर विचार करते हैं। यदि वह 
प्रस्ताबित सिद्धान्तों से सहमत हैं तो उनके आधार पर एक विधेयक का प्रारूप 
त्यार कराया जाता है | तदोपरान्त उस पर जनमत संग्रह किया जाता है। 


का 
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परन्तु यदि सच्बीय सभा के दोनों सदन संशोधन प्रस्ताव से संइमत न दे 

तो उस प्रस्ताव के आधार पर पूर्ण डिपेयमब नाले से पूत्र इस प्रम्शाव पर ही ज्न 
मत संग्रह किया जाता है | यदि जनमतसंग्रह में प्रस्ताव के पक्न में बहुमत प्राप्त न 
हो सके तो प्रस्ताव का यही अन्त हो जाता है [परन्तु यदि लोक निर्णय प्रस्ताव के 
पत्ञ में हो तब्र सद्डीय सभा को उस प्रस्ताव के आधार पर एक पूण विधेयक का 
प्रारूप तय्यार करना पड़ता है ओर अ्रत्र इस संशोाधन-विधेयक्र पर जनमत संग्रह 
किया जाता है। यदि मतदाताओं तथा कैन्ठनों दोनों का अहुमत प्राप्त हो जाता 

है तो संशोधन-विधेयक अन्तिम रूप से पारित हो जाता है ! 

यदि जनता ने उपक्रम द्वारा संविधान के पएनरीज्षण (([009) 7९४9०) 
की माँग की है तो जनता के इस प्रस्ताव को तुरन्त ज्ोकइनिरव के लिए रखा 
। जाता है अर्थात्‌ इस पर जनमतसंग्रह किया जाता है। यदि 
2; संविधान के पुनरीक्षण के प्रस्ताव का उपक्रम पृषाटितारिच्को 
और उपक्रम सी एक सदन ने किया है परन्तु दूसरा सदन उस से सहमत 
नहीं है तब्र इस प्रश्न पर कि संविधान का पुनरीक्षण किया 
जाये या नहीं जनमत संग्रह किया जाता है ! दोनों ह्वी दशाश्रों में यदि जनमतसंग्रद्ू 
में भाग लेने वाले मतदाताओं का बटुमत पुनरीक्षण किये जाने के पत्ष में होता 
है तो सट्छीय सभा का विघटन कर दिया जाता है और एक नई विधान सभा का 
निर्वाचन किया जाता है। यह नवनिवंचित सभा फिर संविधान के पुनरीक्षण 
पर विचार करेगी। पुनरीक्षण-विधेयक इस विधान सभा के दोनों सदनों द्वारा 
विधिवत्‌ पारित होने के उपरान्त यदि जनमतसंग्रह में भाग लेने वाले मतदाताओं 

तथा कैन्टनों दोनों का बहुमत प्रास कर लेता है तो वह संविधान बन जाता है । 
सद्लनीय संविधान में केवल संवैधानिक उपक्रम का अधिकार जनता को 


दिया गया है| परन्तु अधिकतर कैन्टनों में जनता को विधायी-उपक्रम १८.६ ८- * 


न तए८ वंमंतधवाए७) का भी अधिकार प्राप्त है अर्थात इनमें 
हक रन जनता एक आवेदन पत्र (7८०7) द्वारा सरकार से किसी 
भी कैन्टन के अधिकार ज्षेत्र आधीन विप पर कानून बनाने की 
माँग कर सकती है। यह आवश्यक है कि इस आवेदन पत्र पर निश्चित संख्या 
'म- जो कि प्रत्येक कैन्टन में भिन्न भिन्न निर्धारित की गई है--जनता के हस्ताक्षर 
प्राप्त हों | यह संख्या जुग में ८०० है तो वॉड में ६०००; बने में १२००० तो 
उरी में केवल १५७० है | 

स्वयं सद्छीय संविधान के अनुच्छेद ६ में यह आवश्यक कर दिया गया है 
कि प्रत्येक कैन्टन के संविधान में यह व्यवस्था हो कि कैल्दन के आधे से अधिक 


ह 
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नागरिक जब कभी चाहें कैन्दन के संविधान में संशोधम की माँग कर से । 
वास्तव में कैन्टनों में जो व्यवस्था पाई जाती है उसमें संशोधन की माँग करने के 
लिये आवेदन पत्र पर आधे से अधिक नागरिकों की भी आवश्यकता नहीं है-. 
जुग मे केवल १७०0० ४ फ्रीबर्ग, बैलेस तथा बॉाड' में ६७७ 0) ठिचिनो में केवल 
७००० हस्ताक्षर पर्याप्त माने जाते हैं | ह 

१८४८ से १६४२ तक के काल में सच्भडीय विधान सभा ने ६१ संवैधानिक 
संशोधन पारित किये जिन पर जनमत संग्रह किया जाना अनिवाय था | इन ६१ 
.  थ्रस्तावों में से जनता ने ४३ प्रस्ताव स्वीकार किये, १८ अ्रस्वी- 

मे व कृत | इनके अतिरिक्त श्य६१ से १६५२ तक के काल में जन 
ब्यवहार में. कंस (90एपंश व009096) द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक 
संशोधनों की संख्या ४३ थी जिनमें से जनता ने केवल १७ 
स्वीकार किये, ३३ अस्वीकृत | यह स्मरण रहे कि संवैधानिक उपक्रम का अधिकार 
सर्वश्रथम १८६१ के एक संवैधानिक संशोधन में स्वीकार किया गया था | 
साधारण विधियों पर वैकल्पिक जनमत संग्रह की व्यवस्था १८७४ में 
“सविधान के पूर्ण पुनरीक्षण के समय ही की गई थी | इससे पूर्व जनता को किसी 
विधेयक पर जो संघीय विधान सभा द्वारा पारित हो गया हो जनमत संग्रह किये 
जाने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था। १६२१ में अनिश्चित समय 
या १५६ वर्ष से श्रघिक के लिये की गई विदेशों से सन्धियों पर भी ३० ,००० नोग- 
रिक्रों अथवा ८ कैन्टनों को जनमत संग्रह किये जाने की मांग करने का अधिकार 
दिया गया | यह उल्लेखनीय है कि जनमत संग्रह की मांग के लिये ८ कैन्टनों! 
की व्यवस्था का कभी प्रयोग नहीं हुआ । १६२१ के उपरान्त सन्धियों पर जनमत 
संग्रह की मांग करने के अधिकार का केवल एक बार प्रयोग हुआ--१६२३ में 
फ्रांस से की गईं सन्‍्धी पर जिसे स्विस जनता ने अस्वीकार कर दिया । 

१८७४ तथा १६५४४ तक के काल में स्विस संघीय सभा ने ५०० से भी 
अधिक कानून निर्मित किये जिन पर यदि ३०,००० नागरिक चाहते तो जनमत 
संग्रह को मांग कर सकते थे परन्तु यह मांग केवल ६३ विधियों पर की गई | इनमें 
ते स्विस जनता ने केवल २३ विधियाँ स्वीकार कीं; ४० श्रस्वीकत कर दीं । 

जनमत संग्रह तथा उपक्रम के व्यवह्यारिक प्रयोग के संबन्ध में जो आंकड़े 
ऊपर दिये गये हैं उनको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि स्विस जनता ने 

अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग किया परन्तु यथावश्यकता--- 
समीक्षा उन्होंने अपने अधिकारों का दुरूपयोग नहीं किया । उपक्रम 
और लोक निर्ण॑य दोनों का ही प्रयोग जनता ने बड़ी सावधानी, 


न्‍ प्रत्यक्ष ्रजातंत्र के उपकरण २०३ 


सकुशलता तथा संयतमाव से किया | केवल कुछ दृष्टान्तों को छोड़कर (जैम 
१८६१ का उपक्रम जो कि यहूदियों को दृदयघात पहुँचाने के लिये प्रस्तावित किया 
गया था) साधारणतया स्विस जनता ने अपने अधिकारों के उपयोग मेनन 
संकी्ण और न ही क्रान्तिकारी मनोवृत्ति का प्रशन किया कुछ प्रत्नाद ऐसे रहे 
हैँ जिनको कई बार अस्वीकृत करने के उपरान्त स्वीकृत किया गया ' उदाइरशाथ 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन के लिये अपनाये 
जाने का प्रस्ताव १६०० में और फिर १६१० में अस्वीकृत कर दिया गया परन्तु 
१६ १८ में स्वीकार कर लिया गया ! यह भी इल्जेखर्नाय है कि यदि किसी उपक्रम 
या जनमत संग्रह प्रस्ताव की मांग बहुत अधिक संख्या में नागरिकों ने की ह ते 
इस से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जनता उसे स्वीकार कर ही 
लगी | अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था! की माँग एक उपक्रम 
द्वारा की गईं थी। इस उपक्रम को केवल ६४,३६८ हस्ताक्षर प्राप्त थे : परन्तु जनता 
द्वारा यह स्वीकृत हो गया। इसके बिपरीत अनेकों ऐसे उदाहरण दिये जा सकते 
हूँ जिनमें उपक्रम-प्रस्ताव को तीन लाख से भी अधिक हस्ताक्षर प्राप्त थे परन्तु 
जनता ने उन्हें स्वीकार न किया | लोक निरुय में उन्हें बहुमत प्राम न हो सका | 

जनमत संग्रह तथा उपक्रम दोनों के सबंध में अनेकों विचार प्रकट किये 
गये हैं जिनमें परस्पर बड़ा विरोध है , लोवेल ([,0श्थी) का मत था कि स्विट- 
ज़ग्लैंड में उपक्रम पद्धति असफल ही रही ओर जनमत संग्रह को भी जनमन 
(9प०॥०८ ०एछॉंग्रा00) का वास्तविक दपंश या अचूक सूचक (0/3!779'£ 
[7065) नहीं कहा जा सकता | एक बात तो यह है कि इन सार्वजनिक मतदानों 
में सम्पूण जनता भाग नहीं लेती | सम्पूर्ण जनता की रुचि ही शासन-सम्बन्धी 
समस्यायों में नहीं होती और फिर आये दिन के मतदानों से जनता ऊब्र जाती है । 
ब्राइस का निष्कर्ष था कि श्य७४ से १६१६ के काल में इन मतदानों में माग लेने 
वाले मतदाताओं की न्यूनतम प्रतिशत ३० तक थी, अधिकतम ७४ और औसत 
५५ | १६१६ के उपरान्त स्थिति में इस दृष्टिकोश से कोई परिवर्तन नहीं कहा जा 
सकता | दूसरी बात यह है कि इन मतदानों में एक सुसंगठित समुदाय चाहे बह 
अ्रत्याल्प संख्या में ही क्यों न हो मतदान में भाग लेने वाली जनता का बहुमत 
सरलता से प्राप्त कर सकता है ओर इस प्रकार विधान सभा के प्रस्ताव का खण्डन 


| 
| 
| 


कर सकता है--चाहे उस ग्रस्ताव को सम्पूर्ण जनता का बहुमत ही प्रास हो | ह्यूज : 


का मत था कि जनमत संग्रह का विधान निर्माण कार्य पर अनुदार (०0रघषए०- ' 


श 


(9७) प्रमाव होता है क्योंकि यह एक ऐसी पद्धति है कि जिसके द्वारा “मतदाताओं 
को वर्तमान स्थिति (इाक्ध/05 ५६०) में परिवर्तन करने के प्रयासों को रोकने का 
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अ्रवसर प्राप्त होता है। विशेषकर यह केन्दीय अधिकारियों एवम्‌ कल्याणकारी 
राज्य के विरुद्ध स्थानीयतावाद (009॥87) तथा व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देती 
है | सर हैनरी मेन भी जनमत संग्रह पद्धति को सामाजिक, आशिक तथा राज- 
नीतिक कार्य में बाधक मानते थे | उनका कथन था कि “कालान्तर में जनता 
सभी प्रस्तावों को अ्रस्वीकृत कर देती है” |* परन्तु जनमत संग्रह के स्विस 
इतिहास को देखते हुए यह कथन असंगत है। फाइनर का मत था कि जनमत 
संग्रह और उपक्रम के व्यवहारिक प्रयोग को देखते हुये यह निष्कर्ष निकालना अनु- 
चित न होगा कि स्विस जनता अनुदार अथवा रूढ़िवादी है । ब्राइस के अनुसार 
जनमत संग्रह प्रणाली के निम्नलिखित दुष्परिणाम हुए हैं :-- 
(१) जनमत संग्रह अथवा लोक निणंय जब कोई विधान सभा द्वारा पारित 
विधेयक अस्वीकृत कर देता है तो इससे विधान सभा की मान हानि होती है। 
जनता की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति गिर जाती है ओर 
जनमत संग्रह के जनता के हृदय में इसके प्रति आदर और सम्मान भी कम हो 
दुष्परियाम जाता है| इसके अतिरिक्त विधान सभा की कतंव्य-निष्ठा पर भी 
इसका परिणाम हानिकारक होता है | एक ओर तो विधान समा की प्रवृत्ति लापर- 
वाही से विधेयक पारित करने की दिशा में हो जाती है, विशेषकर ऐसे विधेयकों 
को जिनको पारित न करने में आलोचना का भय हो क्योंकि विधान सभा यह 
सोचती हे कि जनता स्वर्य उनको अस्वीकृत कर देगी यदि वह देश हिंत के प्रति- 
कूल होंगे | इस प्रकार अनेकों विधेयक ऐसे पारित कर दिये जाते हैं जिनको विधान 
सभा का एक बड़ा भाग उचित नहीं मानता | परन्तु उनको केवल इस विश्वास 
प्र पारित कर दिया जाता है कि उनके कानून न बनने देने का आरोप उनको 
न लगकर स्वयं जनता को लगे | ऐसी इच्छा के पीछे अनेकों राजनैतिक कारण हो 
सकते हैं | दूसरी ओर विधान समा अनेकों विधेधवक जिनको वह आवश्यक और 
उपयुक्त समझती है केवल इस डर से पारित करने से डरती है कि कहीं जनता 
उनको अस्वीकृद न कर दे। इस प्रकार जनमत संग्रह की प्रणाली विधायकों में 
डर और लापरवाही उत्पन्न करती है जिसका विधान निर्माण कार्य पर हानि- 
कारक प्रभाव होता है | 


(२) विधान निर्माण में अनेकों विषय बड़े जटिल होते हैं जिनको समझने 


के लिये विशेष ज्ञान ओर अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसे बिषयों पर जनता 
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इस योग्य नहीं होती कि कोई मत दे सके या कोई निर्शय कर सके | एक चरवाहा 

, वाणिज्य संहित पर क्‍या मत देगा चाहे क्रितना भी भाषणों और अन्य साधनों 
द्वारा उसको प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जाये | ऐसे तरिषयों पर विधान सभा 
के विशेषज्ञों के कार्य का साधारण, अनुमवह्दीन जनता द्वारा खण्डन किया जाना 
राजनीतिक बुद्धिमानी के विरुद्ध होगा |... 

(३) जनमत संग्रह में भाग न लेने वाले नागरिकों की संख्या काफी अधिक 
रहती है| इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो यह नागरिक अपने 
कतंब्यों को परवाह नहीं करते या यह अपने को इन गूढ़ु विषयों पर मतदान के 
झ्रयोग्य समसते हैं | इस स्थिति में कालान्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ! 
अतः जनमत संग्रह द्वारा नागरिकों को राजनैतिक शिक्षा प्रदान करने में जो श्राशा 
की गई थी वह उस सीमा तक पूरी न हो सकी । 

(४) लोक निर्णय के परिणाम को रदेव ही वःत्तविक जनमत की अभि- 
व्यक्ति माननां भूल होगा क्योंकि बहुघा यह देखा जाता है कि बनता को अनेकों 
प्रलोभनों से फुसलाया जा सकता है, अनेकों बातों से विचलित किया जा सकता 
है, विधेयक में किसी एक बात को लेकर जिसमे जनता के रोष को भड़काया जा , 
सकता हो सम्पूर्ण विधेयक के विरुद्ध जनमत किया जा सकता है क्योंकि जनता 
विधेयक को केवल स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है, उसमें कोई संशोधुन 
नहीं कर सकती | जनमत संग्रह में जनता के अज्ञन का पूरा लाभ उठाया जा 
सकता है। जनता की एक विशेष समय में मनोमावना का भी प्रभाव पड़ता है | 
यदि कोई प्रशंसनीय विधेयक किसी एक ऐसे विधेयक्र के साथ जनमत संग्रह के 
लिए, रखा गया है जिससे जनता क्रद्ध है तो सम्भावना यह रहती है कि दोनों ही 
अस्वीकृत कर दिये जायेंगे | मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष की संपुष्टि करते हैं | 

- (५) बार बार जनमत संग्रह करने में व्यय तो होता ही हे--प्रत्येक विधि 
की जिस पर जनमत संग्रह की मांग की जाती है कई लाख प्रतियाँ चार माषाओं 
में छाप कर जनता में वितरित की जाती हैं। परन्तु जनता पर इसका बो भार 
पड़ता है वह गम्मीर है। बार बार मतदान करने से जनता ऊब जाती है। मत- 
दाव में उसकी कोई अरुचि नहीं रहती | परिणाम यह होता है कि अनेकों मतदान 
ही नहीं करते, अनेकों बोझ समझकर बिना सोचे सममे जैसा उस समय मन में 
आया मतदान कर देते हैं । 

(६) जब जनमत संग्रह में किसी विधेयक के पक्ष में मत उसके विपक्ष में 
ञ्राये मतों से कुछ ही अधिक दोते हैं और कुछ मतों के अन्तर होने के कारण 
बह कानून बन जाता है तो उसको वह आदर और सम्मान प्राप्त नहीं होता जो 
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थे | रा 
रेड. स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली । 
होना चाहिये | विधान सभा में यदि इस प्रकार कोई विधेवक कानून बनता है तो 
जनता इस बात पर विचार नहीं करती कि उसके पश्च में कितने मत थे ओर 
विपक्ष में कितने । परन्तु जनमत संग्रह में जब विधेयक के समथक उसके विरो 
ध्ियों से कुछु ही अ्रधिक द्वोते हैं तो विरोधी नागरिक असन्तुष्ट रहते हैं, विधेयक 


को जितनी संख्या के अन्तर के कारण वह स्वीकृत हो सका उतने नागरिकों की : 


इच्छा का श्रादेश मानते हैं और उसके जन इच्छाकृत होने पर प्रह्मर करते हैं। 


(७) कुछ दृष्णान्तों में निश्चय ही स्विस जनता की अत्यधिक सावधानी | 
(प्रपतंप९ ०8०४४०7) अथवा राग द्व ष (7९[0006) की भावना ने सामाजिक | 
तथा झाथिक सुधारों को प्रगति में बाधा पहुँचाई अथवा गतिराघ उत्पन्न किया | 


परन्तु इससे कोई स्थायी हानि नहीं हुई । 


इनके अतिरिक्त जनमत संग्रह पद्धति का एक दुषघपरिंणाम यह होता है कि 


विधान सभा की अपेक्षा संघीय परिषद अर्थात कायकारिणी अधिक शक्तिशाली 
एवम्‌ महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि संघीय सभा परिषद को 

झाज़ के विचार विधान निर्माण कार्य इस्तान्तरित करने में यह लाभ समभती 
ह है कि परिषद के काय की आलोचना कम होगी। दूसरे संघीव॑ 


परिषद्‌ के समादेशों (377८५) पर जनमत संग्रह की मांग नहीं की जा सकती | 


अतः विशेषकर संकट काल में संघीय परिषद्‌ कोही विधि निर्माण काय हस्तान्तरितत 
कर दिया जाता है। 


दूसरे, ह्यूज़ का यह मत था कि क्‍योंकि यह विश्वास किया जाता है कि 
यदि प्रस्तावों को आावश्यक' अथवा '“सर्व-व्यापक नहीं! (000 परए28०५ 
जए्रशएर) घोषित कर दिया जाय तो उन पर जनमत संग्रह की मांग नहीं को 
जायेगी अ्रतः कुछ विधेयकों को आवश्यक” (प्रा४८70 न होते हुये भी अथवा 
'सदद व्यापकः होते हुये भी आावश्यकः अथवा “सबब्यापक नहीं हैं? घोषित कर 
दिया जाता है | 

तीसरे, जनमत संग्रह के कारण शासन का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं 
किया जाता | जनता का उत्तरदायित्व कोई उत्तरदायित्व नहीं कहा जा सकता । 

चौथे, लोकनिर्यय के लिये आवेदन पत्र पर ३०,००० नागरिकों «के 
इस्ताक्वरों को संग्रह करने में काफी व्यय होता है अतः यह काय राजनैतिक दल, 
अ्रसिक संघ, व्यापारिक संघ अ्रथवां गुट ही कर सकते हैं। अतः इनका प्रभाव 
राजनीति में बढ़ जाता है | स्विस नागरिक स्वयं इस प्रभाव को हानिकारक मानते 
हैं और इससे बचने का प्रयत्न करते हैं। 

अंग्रेज लेखक सर मोरिस आमोस का भी कथन था कि जनमत संग्रह 
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अणाली में शक्ति उन लोगों के हाथों में आरा जाती है जिनका कोई उत्तरद्ा पित्त 
नहीं स्थिर किया जा सकता | इसके अतिरिक्त वृतमान काल में अधिकतर विधियों 
का सम्बन्ध राज्य की आधिक नीति से होता है | इन पर मतदान करने में निश्चय 
ही नागरिक अपने हिंतानुसार मतदान करेंगे, निष्पक्ष होकर नहीं | 

परन्तु जहाँ जनमत संग्रह प्रणाली के इतने दोष ई वहाँ कुछ लाभ भी 

हैं और वास्तव में ब्राइस, हयूबर, एम० भ्ान्‍्जर इत्यादि लेखकों 

अर्नसत सप्नह का विचार था कि इसके लाभ तथा गुण इसके दोषों एयम्‌ 
प्रयाल्री के लाभ रे जज श 

और गुण. अबगुणों से कहीं अधिक है , जैसा कि ब्राइस ने लिखा दे इस 

प्रणाली के ३ खोल हैं :--प्रथम, द्वावजनिक संप्रभुता (90- 

(0पॉ०० 50ए९शं४7४ए) का रिद्वान्त | द्वितोब, श्राल्पस पहाइ़ में रइने बर्,ल 

जातियों की प्रथायें | इन जातियों म॑ सब नागरिक विघान निर्माण काय मे भाग 

लेते थे | तृतीय, प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं एवम्‌ सशाझ्रों से असन्तोष, इन प्रति 

अविश्वास, इनके विरुद्ध सन्देह | 

जनमत ॒संग्र६ प्रणाली के समथन में साघारणतया जो तक दिये जाते हैं 
उनका संग्रह ब्राइस ने इस प्रकार किया है :--- 

(१) अनेकों बार जनमत संग्रह का परिणाम संघाय सभा द्वारा पारित 
कानूनों के विरुद्ध रहा और वह अस्वीकृत कर दिये गये। इससे यह ए़ष्कष 
निकाला जा सकता है कि विधान सभा सर्देव जन इच्छा के अनुकूल नर्ृय 
नहीं करती | ञ्रत: लोक निणुय अपनी इच्छा को लागू करने के लिये जनता के 
हाथ में एक आवश्यक अज्न है | 

(२) जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण विधान सभा सतक एम 
सावधान रदती है | वह अधिकाधिक इस बात की चेष्टा करती है कि सावजनिक 
इच्छा के अनुकूल ही कानून निर्मित करे, कोई ऐसा कानून न बनाये जिस पर 
जनमत संग्रह में बहुमत प्राप्त न हो सकने की आशंका हो। कानूनों के प्रारूप 
सरल और संक्षिप्त भाषा में तय्यार किये जाते हैं ताकि साधारण से साधारण 
नागरिक को उन्हें समझने में कोई कठिनाई न हो | 

(३) जनमत संग्रह जनता को राजनैतिक शिक्षा प्रदान करने में बड़ा 
सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह उनकी देश प्रेम की भावना को जःग्रत 
करता है तथा उन्हें उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित करता है। विधान निर्माण 
में वह अपने को एक.-सहयोगी अंग समसते हैं तथा अपने द्वारा निर्मित कानून 
का समर्थन करने तथा उसके कार्यान्वित होने में सहायता करना वह अपना 
नैतिक कतंब्य सममते हैं । 

१७ 


रषप ७९ स्विटजरलेंड की शासन प्रणल्ली 
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(४) जनमत संग्रह की व्यवस्था शासकों और शासितों के बीच निकटतम 
सम्पक एवम्‌ घनिष्ग्तम संबंध स्थापित करने में बड़ी प्रभावशाली सिद्ध होती है। 

(५) जनमत संग्रह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण परिणाम स्वट्ज़रलेंड में यह 
हुआ कि इसके कारण दलगत बन्दी राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण अथवा प्रभाव- 
शाली न हो सकी | जनता प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके लाभ ओर गुणों के अनुसार 
ही निर्णय करती है चाहे वह किसी पार्टी का प्रस्ताव हो | स्विटज़रलेंड में यदि 
जनमत संग्रह में किसी पार्टी के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये तो उसका परिणाम 
यह नहीं हुआ कि सावजनिक निर्वाचनों में उस दल के अनुयाइयों को बहुमत 
प्रामन हुआ हो।. - 

(६) प्रत्येक प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र में यह आवश्यक है कि विधान सभा 
के ऊपर कोई न कोई प्रतिबन्ध अथवा सीमा अवश्य हो | स्विट्ज्ञरलड' में संयुक्त 
राज्य अमेरिका की भांति कायकारिणी विधानसमा द्वारा पारित कानूनों को निशिद्द 
(५७०) नहीं कर सकती। न ही संधीय सभा के दोनों सदन एक दूसरे के 
विरुद्ध सन्तुलन अथवा प्रतिबन्ध स्थापित कर सकते हैं क्‍योंकि दोनों की प्रकृति 
और प्रवत्ति समान रहती है | अतः स्विट्ज़रलेंड' में विधान सभा को सीमित 
करने वाला केवल “जनता का निषेधाधिकार? (2090]४7 ४०४०) ही रह जाता है 

(७) प्रत्येक शासन व्यवस्था 'में एक ऐसी संस्था अथवा सभा अथवा 
ब्यक्ति होना चाहिये जिसकी सत्ता सर्वोच्च हो, जिसको सावजनिक प्रश्नों पर 
अन्तिम निर्शयय करने का अधिकार हो । प्रजातंत्र में यह सत्ता स्वयं जनता में 
निहित होती है | स्विटज्ञरलेंड' में जनमत संग्रह की व्यवस्था इस सिद्धान्त को 
व्यवहारिक रूप में परिणित करने की चेश करती है । 

(८) जनमतसंग्रह विलम्बकारी अवश्य होता है परन्तु इससे जो लाभ होते 
हैं वह बहुमूल्य हैं | जिन प्रश्नों पर जनमत सन्दिग्ध हो उनपर जनता का स्पष्ट 
अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, जनता में असन्तोष के लिये कोई स्थान. नहीं रह 
जाता और विधान मण्डल के ऊपर भी एक प्रतिबन्ध लग जाता है क्योंकि जनमत 
संग्रह निरन्तर उसको यह चेतावनी देता रहता है कि उसका सावजनिक इच्छा से 

आगे जाना या पीछे रहना जनता को स्वीकार न होगा । 

(६) ब्राइस ने इस मत का भी खए्डन किया है कि जनमत संग्रह की व्यवस्था 
के कारण सुयोग्य व्यक्ति विधान सभा में स्थान प्राप्त करने के लिये उत्सुक नहीं 
रहते । ग्रजातंत्र का मार्ग अवरुद्ध करने की अपेक्षा इसने जनता की इच्छा को 
कायोन्द्रित करने का..साधन प्रदान किया। छुछ समय उपरान्त. प्रतिनिधि" सभा 
की विचारधारा सावंजनिक इच्छा से दूर जा सकती है या पीछे रंह सकती है । 


कक 
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जनमत संग्रह की व्यवस्था समय समय पर इस अन्तर से उत्पन्न दुषंपरिशास को 
रोक सकती है। इसके अतिरिक्त ब्राइस का विचार था कि इसके कारण मनता में 
देश प्रेम तथा उत्तरदायित्व की भावनाओं की जागति तथा उनमें अजातंत्र के प्रति 
श्रद्धा और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है 

जैसा कि ह्यूबर ने लिखा है, स्विटज़रलेंड में जनमत संग्रह के कारण देश 
के शासन में विधानसभा का या किसी राजनैतिक दल विशेष का चिरस्थाई 
प्रभुत्व नहीं जमने पाता | इसके अतिरिक्त विधान सभा द्वारा पारित विधि 
स्वार्थंगत, दलगत अथवा वर्गंगत हो सकती हैं | जनमत संग्रह ऐसी विधियों का 
खण्डन कर के विधि निर्माण कार्य को स्वच्छ ऋर शुद्ध बनाने में सइायक 
होता है। 

जनमत संग्रह के जो लाभ और दोष हैं उनमें से अधिकतर उपक्रम पर भी 
लागू होते हैं। वास्तव में उपक्रम में जनता का कार्य अधिक कठिन एवम्‌ गम्भीर 
हो जाता है। संवेधानिक संशोधन प्रस्ताव का प्रारूप तय्यार 
करना एक विधान समा द्वारा पारित विधेयक पर केवल मत 
प्रकट करने से कहीं अधिक कठिन एडम्‌ जट्लि काय है। यही 
कारण है कि जनता ने आ्राज तक केवल अ४३ संशोधन प्रस्ताव उपक्रम द्वारों 
प्रस्तुत किये और यह उपक्रम की सब्र से गम्मीर आलोचना है कि अन्त में जनता 
ने उनमें से केवल १० अथवा २३.४ प्रतिशत स्वीकार किये। सम्मवतः इसोलिये 
हयबर ने लिखा है कि उपक्रम जन सहयोग प्राप्त करने का अधिक लाभदायक साधन 
सिद्ध नहीं हुआ है । लोवेल का तो विचार था कि उपक्रम पद्वति असफल रही हे | 

(१) उपक्रम के विरोधियों का तक है कि जनमत संग्रह के लिये जो विधेयक 
प्रस्तुत किये जाते हैं उनके प्रारूप संघीय परिषद द्वारा वय्यार किये जाते हैं । 
संघीय परिषद उन पर विस्तृत विचार विमश कर के ह्वी संघीय सभा में प्रस्तुत 
करती है | तदोपरान्त संघीय सभा के दोनों सदनों में उनपर विस्तृत बिचार विमश 
किया जाता है और यदि दोनों सदनों में उनको बहुमत प्राप्त हो तमी उनपर जनता 
को अपना मत प्रकट करने का अवसर मिलता है। परन्तु जनता जिन संशोधन 
प्रस्तावों का और कैन्टनों में विषेयकों का उपक्रम करती है उनको संघीय परिषद 
अथवा समा का यह विशेषज्ञ शान अथवा अनुमव उपलब्ध नहीं होता। जनता 
अबोध तथा अज्ञानी होती है। शासन का उसे कोई अ्रनुभव नहीं होता हे । अतः 
उसके द्वारा प्रस्ताव अथवा विषेयक का जो प्रारूप तय्यार किया जायेगा उसमें 
ब्रनेकों त्रटियाँ, अमाव एवम्‌ दोष होंगे । हो सकता है यह व्यवद्वारिक स्थिति से 


०.७४ 


परे हो और व्यवद्वार में लागू न हो सके क्‍योंकि जो लोग प्रशासन संचालन से 


उपक्रम 
झालोचना 
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संबंधित एवम्‌ परिचित हैं उन्होंने तो इसे बनाया नहीं, बनाया है उन लोगों ने 
जिन्हें प्रशासन की व्यवह्यरिक समस्याओ्रों एवम्‌ कठिनाइयों का न कोई ज्ञान है 
न कोई अनुभव | इस प्रकार का प्रस्ताव अथवा विधेयक यदि विदेशी नीतिसे ' 
संत्रंधित हो तो हानिकारक हो सकता है, तथा शासन की गतिविधि में भी बाधक 
हो सकता है श्र उसमें अ्रसामझस्यता उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में वतमान 
काल में जनसाधारण तो क्या स्वयं विधान मण्डल तक विधि-निर्माणु काय के 
लिये अ्रयोग्य समझा जाता है। इसी लिये विधि निर्माण का कार्य लगभग सभी 
देशों में मंत्रिमए्डल के हाथों में' केन्द्रित होता जा रहा है। विधान मण्डल तो 
केवल म॑त्रिमणडठल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर हाँ, या 'न'! कर देता है--अधि- 
कांशतः “हाँ? | स्विट्जरलैंड में भी संवैधानिक विकास की गतिविवि इसी दिशा 
में है । ऐसी दशा में जनता का उपक्रम अधिकार श्रसंगत प्रत॑त होता है | ऐसा 
विचार किया जाता है कि उपक्रम द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव अथवा विधियाँ 
निर्मित होंगी वह दोषपूर्, अस्पष्ट तथा असमबद्ध होंगी । 

(२) कुछ आलोचकों का विचार था कि उपक्रम द्वारा अनुत्तरदायी दउ्भी 
(१०7722०2०६७) निरन्तर इस बात का: प्रयत्न करेंगे कि जनता के समझ्ञ नवीन 
अकर्क प्रस्ताव रखकर जनता का समर्थन प्राप्त करें | इस प्रकार यह दम्मियों 
तथा उनके अनुत्तरदायी प्रस्तावों को प्रोत्साइन देगा । 

(३) यह भी कभी कभी कहा जाता - है कि उपक्रम प्रस्ताव पर जनता के 
हस्ताक्षर प्राम करने के लिये ज्ञोर तथा दबाव डाला जा सकता है | विशेषकर 
यह चालाक राजनीतिजञों को जनता की शअज्ञानता व भावुकता का लाभ उठाने 
का अवसर प्रदान करता है | स्विस विद्वान हिल्टी का विचार था कि उपक्रम से 
असंथत समूह शासन के लिये सरलता से मार्ग खुल सकता है ) 

(४) छूचर के कथनानुसार उपक्रम का प्रयोग आजकल विरोधी पक्ष द्वारा 
सरंकार को उसकी नीति में परिवतन के सुझाव देने के लिये अधिकाधिक किया 
जा रहा हे परन्तु इस स्विस न्यायाधीश का मत था कि इस उद्देश्य के लिये यह 
उपयुक्त साधन नहीं है | बहुत से उपक्रम तो जनता के सामने मतदान के लिये 

ने तक कालातीत (0४६ ० 6०86) हो जाते हैं । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपक्रम पद्धति प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं को 
सावजनिक संप्रभशुता के निकट्तम ला देती है | इसका सब से बड़ा लाभ यह है 

कि यदि विधान सभा में एक विशेष दल, वर्ग अथवा स्वार्थी 
उपक्म के लाभ दंत का .प्रभुत्व॑ हो ते विधान सभा द्वारा पारित विषियाँ 
दलगत, वंगंगत अथवा स्वाथंगत होंगी | उपक्रम द्वारा जनता 
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बधान सभा को वह विधियाँ पारित करने के लिये विवश कर सकती- है जिन को 
बह स्वयं श्रावश्यक समझती है परन्तु जिनकी विघान समा उपज्ञा कर रही हो : 
इन प्रकार जनमत संग्रह जनता को विधान मण्डल की त्रुट्यों से रक्षा करता हे; 
उपक्रम उनकी भूलों का उपचार है। किसी समय विधान सण्डल किसी विशेष 
दल या वर्ग या स्वार्थ से प्रभावित होकर जनद्वित का विरोधी हो सकता है, 
जनक्वित के प्रति उदासीन हो सकता है | उपक्रम विधानमणइल क्री इस उदासीनता 
अथवा विरोध का उपचार है| केवल इतना हीं नहीं | कभी कभी जनता उपक्रम 
द्वारा उत्क्रष्ट योजनायें प्रस्तावित कर सकती है और उरहलेखनीय बात तो यह 
है कि इससे विधान मण्डल की स्थिति अथवा प्रतिंठा पर कोई हानिकारक 
प्रभाव नहीं पड़ता | 

(२) यह स्वभाविक दी है कि उपक्रम व्यवस्था के कारण विधान मण्डल 
निरन्तर अपने कतंव्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहता है और यथासंभव इस 
बात का प्रयज्ञ करता है कि जनता की आवश्यकताओं के अनुसार कानून निमित 
करता रहे ताकि जनता को उपक्रम के प्रयोग की आवश्यकता ही न रहे | जब 
जनता उपक्रम द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो यह विधान मण्डल के विरुद्ध 
ध्प्पिणी तो है ही | 

(३) उपक्रम के समथकों का एक तक यह है कि यह किसी एक ट्रल के 
अनुचित ग्रभुत्व (पात७९७ 90७") का खण्डन करता है | यह दल विधानमण्डल 
में दीधकाल तक सत्तारूढ़ रह सकता है और इस प्रकार शासन व्यवस्था को 
नियंत्रित कर सकता है। जनमत संग्रह और उपक्रम व्यवस्था में इस दल की 
प्रशुता को समय समय पर चुनौती देकर इसके प्रभाव एवम्‌ प्रभुता को ठेस 
पहुँचती रहती है । 

अंग्रेज़ विद्व।न ब्राइस स्विटज्ञरलेंड' में प्रचलित प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के इन 
उपकरणों से बड़ा प्रभावित हुआ था और वह इनका बड़ा प्रशंसक था | उसका 
विचार था कि उपक्रम पद्धति का प्रयोग केवल संवैधानिक संशोधनों के लिये ही 
सीमित नहीं रहना चाहिये वरन्‌ संघीय संविधान में संशोधन करके इस पद्धति की 
साधारण कानूनों के लिये भी ग्युक्त होने की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये! 
अपने इस विचार के समथन में उसका तक यह था कि यद्यपि इस समय जनता को 
संघीय शासन के अन्तगंत साधारण कानूनों का उपक्रम करने का अधिकार नहीं 
है परन्तु जनता आवश्यकता पड़ने पर साधारण कानूनों का उपक्रम संवैधानिक 
संशोधन प्रस्तावों के रूप में कर देती है ओर इस प्रकार संविधान में अनेक 
साधारण कानूनी व्यवस्थायें प्रविष्ठ करती जा रही हैं जिसका रोकना अत्यन्त 
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आवश्यक हैं और इसका एक सरल साधन यह है कि जनता को स्पष्ट रूप से 
साधारण कानूनों के उपक्रम करने का अधिकार दे दिया जाये | ब्राइस का विचार 
था कि साधारण उपक्रम के लिये कम से कम ३०,००० हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर 
आवश्यक होने चाहियें और संवैधानिक संशोधन प्रस्तावों के उपक्रम के लिये 
वर्तमान ५०,००० की संख्या जनसंख्या में प्रसार होने के कारण कम प्रतीत होती 
है | इसको ८०,००० कर दिया जाये | 

परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्विदज्ञरलेंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल 
है | इसके कुछ विशेष कारण हैं जिनमें प्रशुख इस प्रकार हैं :--(१) देश का 
ब्रत्याल्प आकार तथा अत्याल्प जनसंख्या, (२) सामाजिक तथा आथिक विरोधा- 
भासों का अभाव, (३) स्विस जनता की ऐतिहासिक परम्पराय, (४) स्विस नागरिकों 
का छोटे छोटे समुदायों में स्वशासन का अनुभव, (५) स्विसवासियों को देश प्रेम 
की उत्कट भावना तथा नागरिक कततव्यों के प्रति निष्ठा एवम्‌ जागरूकता, 
(६) स्विस जनता का चरित्र एवम्‌ उनका प्रशिक्षण उनकी आवेश शून्यता, तथा 


(७) स्विय॒ज्रलैंड में दलग तबन्दी की वैषम्यता अधिक न होना । इन सब कारणों 
|; से उपक्रम तथा जनमत संग्रह स्विदज़रलेंड में विशेष रूप से सफल रहे हैं। परन्तु 
| लाडं ब्राइस भी जो कि स्विट्जरलैंड की भूमि तथा जलवायु को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 
| के पौदे के लिये अत्यन्त उपयुक्त मानता था स्विटज़रलेंड की अपनी अन्तिम 
+ यात्रा से लौटने पर इनके प्रति शसंकित हो. गया था। और उसकी इस चिन्ता का 
विशेष कारण था आधिक संघर्ष जिससे स्विट्जरलैंड भी अपने को मुक्त नहीं 
रख सका था | द 


] 


अध्याय ६ 


प्रजातंत्र की सफलता के कारण 
स्व दज्ञसज्नंड संसार के उन कुछ देशों में से है जहाँ प्रशतंवस एक सफल 
शासन प्रणाली मानी ज्ञा सकती दै। वास्तव में यइ कहना अनुचित न होगा कि 
प्रजातंत्र को स्विट्ज़रलेंड में सर्वाधिक सफलता प्रा हुईं। जनमत संग्रह एकम 
उपक्रम की व्यापक व्यवस्थाओं के कारण स्विस प्रजातंत्र शुद्ध प्रजातंत्रर के निकट- 
तम है | यहाँ की प्रजातंत्रवादी संस्थायें अति ग्राचीन हैं झोर आज भी यह 
संस्थायें अत्यन्त सफलता एवम्‌ कुशलता से कार्य कर रही ईं | स्विस प्रजातंत्र की 
इस विलक्षण एवम्‌ अद्वितीय सफलता के अनेकों कारण हैं । 

वास्तव में किसी देश की शासन प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर 
करती दे कि वह शासन प्रणाली उस देश के निवासियों के चरित्र, उनको एति- 
हासिक परम्पराओं, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं, उनके सामाजिक संगठन के 
कहाँ तक अनुकूल है श्रर्थात्‌ वह कहाँ तक देश में सामज्ञक एकता एवम्‌ 
सामझस्यता, आर्थिक सम्पन्नता एवम्‌ समानता, सांस्कृतिक विकास एवम्‌ उन्नति 
तथा संसार में राष्ट्रीय वैभव एवम्‌ प्रतिष्ठा की उन्नति में सहायक होती है 
स्विट्जरलैंड में भौगोलिक दशायें, नागरिकों के . चरित्र, एतिहासिक. प्रम्परायें 
तथा सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ प्रजातंत्र के लिये अत्यन्त उपयुक्त हैं 

और यही सब तथ्य स्विस ग्जातंत्र की सफलता के आधारभूत कारख हैं । 
स्विस शासन संस्थाओं की सफलता में सब से महत्वपूर्ण तथ्य--जो कि 
अन्य किसी देश को उपलब्ध नहीं है--यह हे कि स्विट्ज॒रलेंड एक छोटा सा देश 
है इसकी जनसंख्या भी ४० लाख के लगभग है। एक छोटे 
देश का आकार से देश में जिसका चेत्रफल कुल २४,६७६ वर्ग मील है 
आर जहाँ की जनसंख्या कुछ लाखों में ही है शासन 
समस्या अपेक्ञाकत _ सरल हंती है और कोई जटिलता अथवा गम्मीर 


, धप्नस्था नहीं उत्पन्न करती। जैसा कि अ्ररस्त्‌ ने भी लिखा था, देश का 


अल्पाकार तथा जनसंख्या का अधिक न होना प्रजातंत्र की सफलता में अत्यन्त 
सहायक तत्व ह्वोते हैं। छोटे देश होने से नागरिक एक दूसरे से परिचित द्दो 
| की समस्याओं को समझ सकते हे, एक दूसरे के प्रति स्नेह 


सकते हैं, एक दूसरे व 
एयम्‌ सम्मान, सहयोग तथा सहायता का इयवह्र करना उनके लिये स्वाभाविक 


२६४ * स्विट्ज़रलेंड की शासन प्रणाली 
हो जाता.हैं जो कि उनमें सामाजिक एकता को सुदृढ़ करता है तथा विषाक्त दल: 
गत बन्दी को कम करता है । नागरिक निर्वाचनों में उम्मेदवारों की योस्थता के 
ग्रनसार मतदान करते हैं, दलीय आधार पर नहीं। विशेषकर कैन्टनों में उम्मेद 
से के राजनैतिक सिद्धान्तों को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि उनके 
योग्यता, उनकी व्यक्तिगत ख्याति अथवा ग्रभाव को | यह सब शुश ऐसे हैं जो कि 
प्रजातंत्रवाद के लिये अत्यन्त सहायक हैं | 
देश के अ्ल्पाकार तथा अल्प जनसंख्या के कारण ही जनमत संग्रह तथा 
उपक्रम की व्यवस्थायें सम्भव दो सकी हैं | यह दोनों व्यवस्थाय स्विस प्रजातंत्र को 
दलीय, वर्गीय़॒ तथा अन्ई प्रकार के स्वार्थी प्रभावों से मुक्त करने में सहायक 
होती हैं । हु 
इसके अतिरिक्त देश की बनावट प्रजातंत्र के उपयुक्त है। पहाड़ों, नदिय 
मीलों तथा अन्य प्राकृतिक सीमाओं ने देश में जो विभाजन उत्पन्न किये उनके 
परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में स्थानीयता, स्वायत्तता एवम स्वतंत्रता 
की भावनायें उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था | अतः; स्थानीय स्वशासन स्विस 
राज्य का सदैव से आधारभूत सिद्धान्त रहा है | स्वतंत्रता एवम स्व-शासन की 
परम्पराश्रों ने प्रजात॑त्र की सफलता में बड़ा योग दिया | 
स्विग्जरलंड प्रधानतः एक कृषक देश है। अरस्तू का कहना था कि एक 
कृषि प्रधान देश प्रजातंत्र के लिये अत्यन्त उपयुक्त होता है | निस्सन्देद यह तथ्य 
भी स्विस प्रजातंत्र की सफलता में सहायक रहा | 
प्रजातंत्र की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि निवासियों 
का चरित्र उच्च कोटि का हो । वह शिक्षित, बुद्धिमान तथा व्यवहारिक हों 
स््रिट्जरलड में ६ वष से १५ वर्ष तक की श्रवस्था म॑ शिक्षा 
92४ का प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः वहाँ कोई निरक्षर (!](09(6) 
नहीं रह सकता | सावजनिक प्रारम्मिक विद्यालयों में शिक्षा 
नि; शुल्क दी जाती है। ह्मतबर ने लिखा है कि “इन प्रारम्भिक. विद्यालयों में 
धनवानों और निर्धनों के बच्चे सःथ-साथ बैठते हैं। किसानों, कलाकारों, साव- 
जनिक पदाधिकारियों (८शा) $०ए४४॥8), व्यापारियों तथा उद्योगपतियों सभी के 
वालक बालिक!यें इन विद्यालयों में आपस में मिलते हैं और सब एक ही प्रकार 
की शिक्षा दीज्षा प्राप्त करते हैं |''*“*'प्रारम्मिक विद्यालय, इस प्रकार, स्विस 
सम्राज की जड़ हूं? 
। स्विसवासी शिक्षित तो हैं ही। उनमें व्यवहार कुशलता, सहिष्णुता, 
है राजनैतिक जागरूकता, राष्ट्रपेम, कर्तव्य निष्ठा, इत्यादि गुण भी सराइनीय हैं। 
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क्रिसी भी दृष्टि से वह अतिवादी नहीं हैं--कुछु सीमा तक उनको अनुदार 
(०००६६ए७(४८) कहा जा सकता है | एक कृषि-प्रधान ज!ति स्वभाव से अनुदार 
होती है। परन्तु बह निरन्तर प्रगतिणाल रहे हैं। सावधानी, सन्तुलन, स्थिरता 
तथा सच रित्रता उनके गुण हैं तथा इन्हीं गुणों की वह सराहना करते हैं | ब्राइस 
का मत था ऊ्ि विधिनिर्माण काय में दो गुण श्रत्यन्त महपूण होते हैं: (१) 
निर्णय शक्ति (]0027727(), शोर (२) शान्व-स्वभाव (००0-6806९07658) । 
इन दोनों गुणों के मिश्रण को ही व्यवद्यार कुशलता (8000 ४5९॥७०) कहते हैं | 
स्विसवासियों एवम स्विस विधान सभावों दानों में ही यह गुण विद्यमान हैं | 
स्विसवासी अपने मताधिकार का प्रयोग बड़े सोच समझकर सावधानी से करते हैं 
वह भावुक नहीं होते । परन्तु देश सेवा की भावना तथा अपने नागरिक कतंब्यों 
के पालन करने की भावना उनमें सर्वोतरि होती है । इसका सब से बड़ा प्रमाण 
यही है कि निर्वाचनों, मतसंग्रहों एवम_ मतदानों की संख्या श्रत्याधिक हाते हुये 
भी नागरिकों की बड़ी-संख्या इनमें भाग लेती है यद्रपि अन्य देशों की भाँति 
राजनैतिक दल नागरिकों को मतदान स्थानों ([00॥#78 ७६४७/०78) वक निकाल 
लाने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते | स्विसवासियों के यह गुण उनके विधान , 
मण्डल में व्यक्त होते हैं | ब्राइस के मतानुसार संसार के विधानमण्डलों में स्विंस 
विधानसभा सर्वाधिक कार्य-कुशल (9प७76७५-॥४6) है, जो कि बिना शअ्लृन्य 
किसी बात से बिचलित हुये अपना काय शान्ति से करती रहती है | सभा में 
उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। वहाँ बाघायें (००४0प८४०78) उत्पन्न हुई हों 
ऐसा कभी सुना नहीं गया | सदस्य केवल यह विचारते हैं कि उन्हें क्‍या कहना 
है | इस बात पर नहीं सोचते कि उन्हें जो कुछ कहना है उसे किस ग्रकार कहें | 
उनका उद्येश्य कार्य सम्पन्न करना है, विधान सभा में लम्बे-लम्बे आकर्षक 
भाषण देकर लोकप्रियता प्राप्त करना या सभा के काय में अड़चनें पैदा करना 
नहीं होता 
स्विस समाज में सब नागरिक समान हैं | उनसे कोई वर्ग विभेद अथवा 
जातीय ऊँच-नीचता नहीं है | सम्भवतः इसका एक कारण यह है कि वहाँ पर आशिक 
असमानता अधक नहीं हे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत 
सामाजिक एवम धनवान हैं और शेष अत्यन्त निर्धन | बहुत अधिक धनवान 
आर्थिक सप्तानता अथवा बहुत अधिक निधन लोग वहां नहीं पाये जाते | आर्थिक 
स्तर में लोगों में उल्लेखनीय समता मिलती है | देश में अधिक-, 
तर लोग कुदीर एवम परेलू उद्योग धंधों से जीवन निर्वाह करते हैं | लगभग १८% 
लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषकों में जो भूरि का बंट्वारा है उसके आंकड़ों से 
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फ ही 
२६६९ स्विटजरलेड को शासन प्रणाली 


ही सामाजिक एवम्‌ आ्रधिक समानता का अनुमान लगाया जा सकता है। 
२०७, १५४ लोगों के पास १६ एंकर से कम भूमि नहीं है, ७२,४४१ के पास १< और 
७३ एकड़ के बीच में, २६,३९४ के पास ७३ और १२६ एकड़ के बीच में, ६६,०४४ 
के पास १५३ और २५ एकड़ 'के बीच में, २३,६११ के पास २५ और ३७३ एकड़ 
के बीच में, १५,४६२ के पास ३७१ और ७४ एकड़ के बीच में तथा २७६५ के 
पांस ७५ एकड़ से अधिक भूमि है। विभिन्न ब्गों में परस्पर द्वेष, ईरपां, वैमनस्य 
अथवा प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं | विधान सभा अथवा शासन परिषद्‌ पर धनिकों 
का प्रभुत्व नहीं है। इनके सदस्यों में लगभग सभी बरगों के प्रतिनिधि रहते हैं। 
सत्य तो यह है कि विधान समा में कोई उम्मेंदवार अपने धन के आधार पर नहीं 
चुना जाता | उसकी योग्यता, उसका चरित्र तथा उसकी स्थानीय प्रतिष्ठा ही इस 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हैं | 

स्विट्ज्वरलेंड की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि वहाँ धन का 
कुछ ही हाथों में संग्रह नहीं हो सकता। बड़े बड़े विशाल जनोपयोगी उद्योग 
धंधों पर स्वयं राज्य का स्वामित्व अथवा नियंत्रण है। स्विस शासन प्रणाली 
की गति विधि निरन्तर २ दिशाश्रों में रह्दी है ः (१) केन्द्रीकरण श्रर्थात्‌ संघ 


“उरकार के काय न्षेत्र का प्रसार, ओर (२) राज्य का व्यक्ति के सामाजिक तथा 


आर्थिक जीवन क्षेत्र में उत्तरोत्तर हस्तक्षेप । इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रभाव खिट्‌- 
ज़रलैंड को एक कल्याणकारी राज्य बनाना रहा और एक कल्याणकारी राज्य 
निश्चय ही सामाजिक तथा आ्रधथिक समानता के आदर्शों पर आधारित होता 
है। श्राथिक समानता या कम से कम अधिक आधथिक असमानताओं एवम्‌ 
सामाजिक वर्गीय विरोधों एवम्‌ पेमनस्थताओं से मुक्ति स्विस राजनीति के ऐसे 
आधारभूत तत्व हैं जो स्विस प्रजातंत्र को उन विषैले प्रभावों से रहित रखते हैं 
जिनको देखकर हाब्सन ने कहा था कि “घनवानों काघन और निरधनों की 
निर्धनता प्रजातंत्र के मूल शष्याकारी तत्व हैं? | स्विस प्रजातन्त्र इस भ्रष्टाकारी 
तत्व से अपेन्नाकृत मुक्त रद्य है| ं 
स्विस राजनीति की एक उल्लेखनीय विशेषता वहाँ पर व्यवसायिक 
(97र्भ७8क०१४)) राजनीतिशों का अभाव (8056706) है | इंगलैंड, अमेरिका, 
फ्रांस, भारतवष इत्यादि देशों की माँति स्विट्ज्ञरलेंड में कोई 
हर हे भी व्यक्ति राजनीति को व्यवसाय अथवा जीवकोपाजन का 
साधन नहीं मानता । केवल वही लोग जो संघीय या कैन्टनों के 
विधान मण्डल अथवा शासन परिषद के सदस्य चुने जाते हैं राजनीति में सक्रीय 
भाग लेते _ परन्तु वह भी राजनीति के साथ साथ जीवकोपाजन के लिये कोई 
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न कोई अन्य व्यवसाय अथवा धंधा अवश्य करते हैं। राजनीति से इर्तना घन 
प्राप्त नहीं हो सकता कि जीविका निर्वाह हों सके | विधान सभा तथा शासन 
परिषद दोनों के सदस्यों के वेतन अत्यन्त सूक्ष्म हैं। अतः इनकी सदस्यता विशेष 
आकर्षण का केन्द्र नहीं। स्विदज़रलेंड में एस व्यक्ति कठिनाई से मिलेंगे जिन्होंने 
राजनीति को ही अपना जीवन अपित कर दिया हो, जो पार्टी-संचालन को ही 
अपना व्यवसाय सममते हों | ब्राइस ने इसके कई कारण बताये थे : (१) स्विद- 
ज़रलैंड में पुननिवाचन की परम्परा के कारण बहुत कम पदस्थान (0[068) 
. एक समय रिक्त होते हैं। अतः राजनीतिजञों को अ्मिलाषापूर्ति की अधिक सम्भा- 
बना या अधिक क्षेत्र (0076) नहीं रहता; (२) साधारणतथा मतदाता उम्मेदवारों 
के राजनैतिक विचारों को देखकर मतदान नहीं करते | बह व्यक्तिगत योग्यता को 
अधिक महत्व देते हैं; और (३) आर्थिक दृष्टिकोण से राजनैतिक जीवन अधिक 
उपयोगी नहीं है | विधान सभा की सदस्यता की अपेक्षा किसी भी उद्योग धंधे या 
व्यवसाय में एक साधारण योग्यता का व्यक्ति अधिक घन कमाने की आशा कर 
सकता है | घन कमाने के लालच से लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करते--कुछ 
सेवा-भाव से, कुछ राजनीति में रुचि होने के कारण, कुछ मान-प्रतिष्ठा की इच्छा 


के कारण, कुछ राजनीति से प्राप्त सार्वजनिक सम्मान एवम्‌ पद को अपने मूल 


ब्यवसाय अथवा उंद्योग की उन्नति में प्रयुक्त करने की अभिलाषा से राजनीति 
अपनाते हैं | अतः स्विस राजनीतिक जीवन इंगलेंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
भारतवर्ष तथा अन्य प्रजातन्त्रवादी देशों की श्रपेज्ञा कहीं अधिक शान्त, स्वस्थ, 
शुद्ध तथा अ्रष्टाचार रहित वथा प्रतिस्पर्धाहीन रहता है । 
जनतंत्र का आधार जन-इच्छा है। शुद जनवंत्र शुद्ध जन-इच्छा के 
आधार पर ही निर्मित हो सकता है| ब्राइस के मतानुसार जन-इच्छा को भ्रष्ट 
करने वाले ३ तत्व होते हैं ; (१) डर, जब कि मतदाता डराया 
जासन की शुद्धता धमकाया जाय, उसको भयभीत किया जाय; (२) प्रलोमन, 
जब कि मतदाता को घूस दृत्यादि प्रलोभनों से भ्रष्ट कर दिया 
जाये: तथा (३ ) कपट व्यवहार (79०0) जब कि निर्वाचन प्रणाली में कोई 
छल कपठ हो, मतपत्रों की ईमानदारी से गणना न की जाये या मतपत्र पेटियों 
के साथ कपट किया जाथ, इत्यादि। स्विदज़रलेंड में इन तीनों में से कोई भी 
भ्रष्टाचार विद्यमान नहीं है। मतदाताओं को डराना धमकाना अथवा उनको 
भयभीत कर उनके मत प्राप्त करना कभी सुना नहीं गया। स्विटूज़रलेंड में 
जमींदार नहीं हैं जो कि अपने आधीनस्थ खेतीहरों को डरा धमका सके । 
मिलमालिको या धर्माघिकारियों के लिये अपने आ्राधीन श्रमिकों अथवा अजु- 


है 
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याइयों- को डराना घमकाना या मयमभीत करना असम्भव है। निर्वाचन शान्ति 
पूर्वक सम्पन्न होते हैं। घूसखोरी भी नगस्य है। ब्राइस ने इसके ३ कारण बताये | 
ये ; (१) अधिकतर उस्मेदवारों में घूस देने का सामथ्य नहीं होता; (२) राजनीति .. 
से इतना आर्थिक लाभ या सामाजिक वैमव प्रास नहीं होता कि उसके लिये 
घूस दी जाये; (३) स्विस निर्वाचन क्षेत्र छोटे छोटे होते हैं | उनमें यदि फोई 
उम्सेदवार मतदाताओं को धूस देता है या देने का प्रयत्न करता है तो बात गुप्त 
नहीं रह सकती | घूस खोरी का पता चलना घूस देने ग्रोर लेने वाले दोनों के... 
लिये भयंकर सिद्ध होता है | देने वाले को सावंजनिक रोष तथा लेने बाले को साई- .. 
जनिक ब्रुणा का शिकार होना पड़ता हैं | श्रन्त में, स्विस निर्वाचनों में छुल कपट 
की भी बात कभी नहीं सुनी जाती | निर्वाचन ईमानदारी तथा निष्कृपट रूप से 
होते हैं। इस ग्रकार स्विस राजनीति छुल' कपठ, घूस खोरी, तथा अन्य भ्रष्टाचारों . 
से मुक्त है। इसी प्रकार संघीय शासन तथा कैन्टनों में विधानसभाशञ्रों तथा है 
शासन परिषदों के सदस्य भी सचरित्र, सदाचारी, निष्पक्ष तथा सदव्यवहार शील 
होते हैं। सार्वजनिक पदाधिकारी तथा न्यायाधीश भी परिश्रमी, सेवा-माव से 
प्रेरित, कार्य में कुशल, ईमानदार तथा निष्पक्ष दोते हैं। प्रत्येक अपने सामथ्य 
और योग्यतानुसार अपने अपने कर्तव्य को अधिकतम कुशलता व परिश्रम से 
करने के लिये तैयार रहता है। देश-प्रेम उनमें प्रधान भावना है। नागरिकता, 
कर्तव्य परायणता, देश सेवा इत्यादि गुणों की शिक्षा उन्हें प्रारम्भिक विद्यालयों 
में ही प्राप्त होना आरम्म द्दो जाती है । द 
स्वियज्षरलैंड में स्थानीय स्वशासन की संस्थायें भी प्रजातंत्र कौ सफलता 
में बड़ी सहायक हैं| वह कुशल प्रशासन में सहायक होती हैं। नागरिकों को 
शासन संचालन में शिक्षा एवम्‌ अनुभव प्रदान करती हैं! 
स्थानीय स्वशासन केन्द्रीय शासन का कार्य-मार कम करती हैं तथा स्थानीय शासन 
की परम्परा में स्थानीय योग्यता, स्थानीय करतंव्य-भात्ना, स्थावीय प्रेम का 
के प्रयोग कर के स्थानीय शासन को सफल, कुशल एवम्‌ लोक- 
प्रिय बनाती हैं| साथ ही स्थानीय स्वतंत्रता और स्थानीय स्वायत्तता भी सुरक्षिद 
रहती है। इस प्रकार कुशल शासन, स्थानीय स्वतंत्रता तथा नागरिकों को 
राजनैतिक शिक्षा ब अनुभव यह स्थानीय स्वशासन परम्परा की ३ महतलूपूरण 
देन हैं जिनका स्विस प्रजातंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण अनुदान है| स्विट- 
झरलैंड में २५ कैन्टन तथा अर्दध-कैस्टन हैं तथा ३००० से भी अधिक कम्यून हं। 
' यही स्वशासन की इकाइयाँ हैं। वास्तव में स्वरिट ज़्रलेंड के यह कैन्टन तथा 
कम्यून देश की 'राजनैतिक प्रयोगशालायें' बन गये हैं। अनेकों राजनैतिक विचारों 
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का प्रयोग सव प्रथम कैन्टनों ग्थवां कम्यनों में किया गया और वह सपत्त 
सिद्ध दाने पर ही उन्हें संघ्र में अपनाया गय 
स्थानाय सवशासन ने जनता में प्रयेक वियय अथवा व्यक्त के सम्बन्ध 
में उसके गुणों एवम्‌ अबगुणों के अनुसार नणय करने को प्रवृत्त का सुदृद 
बनाया | यही कारण है कि स्विटज्ञरलेंड में उप क्तरत नेताओं का प्रभाव श्रधिक 
नहीं होता। ब्राइस के मतानुसार अंदर कु के ड़ छा! इ।तिट!स उसके जनता का 
इतिहास है, उसकी कुछ विभूतियों की जीवनी का संग्रह मात्र नहीं है | इस प्रकार 
स्विस राजनांति मे दम्भी राजनीतिजञों (तधाह्ाए्०एए८५) के लिये जो कर 
राजनोतक जीवन को विषाक्त कर देते हैं अधिक स्थान नहीं ई 
सफल प्रजतंत्र के लिये केबल यहाँ आवश्यक नहीं है कि जनता शकज्षित 
हो वरन्‌ यह सी आवश्यक है कि जनता निरन्तर ब्रान्तरिक एवम अन्तर्रा्टय 
समस्याओं से परिचित रहे ताक उन पर वह श्पना मतनिर्धारश 
प्रेस कर सके | इसके लिये देश में एक स्वतंत्र, निडर, और 
- सम्मानित प्रेस का होना अत्यन्त आवश्यक है । स्विटज्रलेंड 
में प्रेत पूर्णतया स्वाधीन है। यहाँ लगभग १३०० समाचार पत्र तथा पत्रिकाये 
प्रकाशित होती हैं जिनमें से बहुत से स्थानीय हैं | ह्य बर ने लिखा है कि १६३६ 
में स्विस डाक से ४३ करोड़ समाचार पत्र वितरित हुये | अ्रन्य साधनों द्वारा 
वितरित समाचार पत्रों को संख्या इनके अतिरिक्त है | हा बर का यह भी मत था 
कि स्विस प्रेंस सुव्यवस्थित और सुविज्ञत्त हे। वह उत्तेबनाजनक  (इशाओ्थप- 
०78) अथवा द्वषप्रेरित नहीं है। ऐसे पन्नों की संख्या अधिक नहीं है जो कि 
किसी आधथिक विशेष हितों के मुखपत्रमात्र हों | 
स्विटिज़रलैंड में जनमत संग्रह तथा उपक्रम की व्यापक व्यवस्थायें स्विस 
_जातंत्र को अद्वितीय बना देती हैं। इनसे सीधे नागरिकों के हृदय की काँकोी 
मिलती है | इनके प्रयोग से सावजनिक संप्रभुता का खिद्यान्त 
प्रत्यक्ष प्रजातंत्न के चिरतार्थ होता है। यह विधान मण्डल के ऊपर श्रेकुश का 
उपकरण. काय करती हैं तथा उसके ऊपर आवश्यक ग्रतिबन्ध लगाती 
हैं । इसके अतिरिक्त नागरिकों में देश-प्रेम, जन-सेवा, कर्तव्य 
परायणता, आदि गुणों को प्रोत्साइन देने में इनका बड़ा महत्व रहा है | इनके 
प्रभाव से स्विस राजनीति में राजनेतिक दलों तथा राजनेतिक नेताश्रों का भी 
बहुत कम प्रभुत्व हो पाता है| बहुत दीघ समय तक किसी गजनेतिक दल 
या विधान मण्डल का अ्रभुत्व नहीं जमने पाता । इसके कारण स्विस 
राजनीति में नीतियों तथा व्याक्तयों में सेद करना सम्भव हो सका , 
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है। जनभत संग्रह में यदि विधान सभा द्वारा पारित कोई कानून अस्वीकार कर /* 
दिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्विस जनता विधान सभा के उन 
सदस्यों को जो उसके पक्ष में थे या संघीय परिषद्‌ के सदस्यों को जिन्होंने कानून 
का प्रारूप प्रेषित किया था, उनको भी भविष्य में निर्वाचित नहीं करेगी | बास्तव _' 
में जनता केवल उनके द्वारा उपस्थित नीतियों एवम्‌ विधियों को अस्वीकार करती है 
है, उनको नहीं । यदि वह योग्य हें, सदाचारी हैं तथा सेवा करने के इच्छुक हैं तो 
जनता बार बार उनको पुननिर्वाचित करती रहती है। इस प्रकार जनमत संग्रह 
की व्यवस्था ने विधान मरडल तथा शासन परिषद को विधियों के प्रारूप तय्यार 
करने वाली तथा उन बर विचार विमश/ कर जनता के समक्ष उपस्थित करने वाली 
संस्थायेँ मात्र बना दिया है। प्रत्येक प्रश्न पर अन्तिम निर्णय जनता का ही 
होगा । इस प्रकार जन-इच्छा के कायान्वित होने के साथ साथ प्रशासन को 
सुयोग्य राजनीतिशों एवम्‌ कर्मचारियों के अद्वृट अचुभव का लाभ रहता है, 
शासन में ऋ्रमबद्धता रहती है और उसमें कुशलता आती है । 
स्विट्जरलैंड की विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुये यूरोप के महान 
राष्ट्रों न १८१६ में बीयना कांग्रेस में यह निश्चय किया था कि स्विदज़रलैंड 
हं अ्रन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सदैव तटस्थ रहेगा। तब से आज त्तक 
हक! हक स्विट्जरलैंड ने अपनी तटस्थता की रक्षा की है। दोनों विश्व . 
युद्धों में वह युद्ध से अलग रहा । दोनों युद्धों में युद्ध अस्त देशों. 
ने उसकी तटस्थता का आदर किया | अपनी इस नीति के कारण ह्वी स्विदज्रू , 
लैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी स्वीकार नहीं की है। तत्स्थता की 
नीति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि यह देश विश्व के संकर्ों से मुक्त 
रहा तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रों को लेकर जो देश में मतविभाजन हो सकता 
. था उसका भी कोई अवसर या स्थान नहीं रहा। अतः राजनीति का ज्षेत्र केवल 
४ आन्‍्दरिक अथवा स्वदेश रहा और इस प्रकार स्बिस राजनीति से एक विषेल्षी' 
विषय निकल गया । इससे प्रशासन की समस्या सरल रही और प्रजातंत्रवाद को 
भी सहायता मिली | 
स्विस प्रजातंत्र की सफलता के अन्य कारणों में नागरिकों में स्वतंत्रता 
प्रेम, दलगतबन्दी का अभाव, अल्पमतों के प्रति सहिष्णुता एवम्‌ सम्मान का 
का व्यवहार आदि महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तियों की नागरिक, धार्मिक 
अन्य कारण तथा राजनैतिक स्वतंत्रता स्विदज़रलैंड में पविन्न मानी जाती 
है। स्विसवासी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्बप्रधान मानते हैं 
परन्तु साथ ही बह अपने कर्तव्य के प्रति भी सजग रहते हैं तथा केवल अपने 
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अधिकारों का ही नहीं वरन्‌ दूसरे के अधिकारों का भो आदर करते “हें 
दूसरे के विचारों के प्रति सदियु होते है, अपने विरोधियों को मत प्रकट करने 
का पूरा अवसर देते हैं तथा उनके विचार को नितान्त तिरस्कार न करके उन पर 
सोच विचार कर अपने विचारों से समझौता करने का प्र८क ४: + हैं; इस प्रकार 
स्विटज्॒सनैंड में प्रजातंत्रवाद उस बहुमत के श्रस्थाचारः से मुक्त रहा जिसको 
फ्रासीसी विद्वान टॉक्वेल (0९.. ५०४८) ने ब्रेक" में देखा था तथा जिसका 
सय जॉन स्टुआन मसल को इंगलेंड में था। किस प्रकार बहुमत अ्र्पमत का 
आदर करता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्विस शासन संस्थाओं का संगठन है 
जहाँ अल्पमतों को उनकी शक्ति के अनुसार प्रतिनिधित्व- देने का प्रयत्न किया 
जाता है। संघीय परिषद तथा संघीय न्यायालय के संगठन इस कथन के प्रमाण 
हैं| संघीय न्यायालय का बॉड कैन्टन के लोज्ञान नगर में स्थित करना भी इसी 
कथन की संपुष्टि करता है कि किस प्रकार स्विटज़रलेंड में बहुमत अल्पमत का 
आदर करता है। एक अन्य विशेषता नागरिकों की यह है कि साधारणतया बह 
सावजनिक अ्रथवा देशहित के सामने व्यक्तिगत स्वार्थ का बलिदान कर देने हैं । 
यह दोनों ही गुश--विरोधियों के प्रति सहिष्णुता तथा व्यक्तिगत हित को सामाजिक 
हिंत के समज्ष हीन एवम तुच्छु समझना--प्रजातंत्र की सफझूलता की बहमूल्य 
सामग्री हैं| स्विस वासी भावुक आवेषपूर्ण अथवा कल्पनावादी न होकर कठोर 
यथाथवादी' (769)850 होते हैं, उनमें व्यवद्रिक समर बड़ी उच्च कोरि'की 
है तथा बहुत काल से वह स्वतंत्रता, स्रशासन, देश प्रेम, नागरिकट', लोकतंत्र 
आदि के पाठ पढ़ते आये हैं| उनके यह गुण तथा संस्थायें ही स्विस प्रजात॑त्र की 
ग्राधार शिला हैं। 
स्विट्जरलैंड में अब कोई धार्मिक वैमनस्थता विभिन्न धर्मावलम्ियों में 
शेष नहीं रही है। राज्य धम निर्षेज्ञ हे | सब को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और 
भी यह स्वीकार करने लगे हैं कि धर्म राजनीति के क्षेत्र से परे है। जातीय 
विभेद भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता | कई सो वर्ष के सामान्य इतिहास ने 
तथा सामान्य आदर्शों की रक्षा करने के हेतु संयुक्त संघर्ष ने देश में राष्ट्रीय 
' एकता उत्न्न करने में सद्दायता की और अब तो जमन, फ्रांसीसी, इटालियन , रोमांश 
सभी स्विस राष्ट्र के समान नागरिक बन गये हैं। भाषा-विमेद का भी समाधान 
स्विस शासनग्रणाली के श्रन्तर्गत सराइनीय ढंग से कर लिया गया और अब 
कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। वास्तव में स्विटज़रलेंड राजनीति में एक 
आश्चय है | चार विभिन्न जातियों व भाषा भाषियों तथा २ प्रमुख परस्पर विरोधी 
धर्मांवलम्बियों से बसा हुआ, चारों तरफ से महान राष्ट्रों से घिरा हुआ किस 


, २७३० स्विट्जरलेंड की शासन प्रणाली पक ४8 
प्रकार बज अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सका, तथा एक राष्ट्र का विकार 
-कर सका ओर विशुद्धतम प्रजातंत्रवाद को पूर्ण सफलता से ग्रहण कर सका यह : 
निस्सन्देह विस्मयकारी है | 

१६२० म॑ लाड ब्राइस ने लिखा था कि स्विदज़्रलेंड का भविष्य 
सम्भावनाश्रों से परिपूर्ण है और उन्होंने यह शंका प्रकट की थी कि आ्रागामी दशा-/ 
ब्दियाँ यूरोप के लिये और स्विसवासियों के लिये मी कोलाहलपूर्ण हो सकती है 
जिसमे उसके निवासियों के चरित्र तथा उसकी संस्थाओं को ऐसी कड़ी परीक्षा 
का सामना करना पड़ेगा जैसा कि अ्रभी तक न करना पड़ा हो | निस्सन्देह १६२० 
के उपरान्त समस्त यूरोप तो क्या सम्पूर्श संसार में कोलाइलपूर्ण घटनायें हुई जिन्होंने" 
अनेकों राष्ट्रों की शासन प्रणाली में महान परिवर्तन कर दिये, तथा अनेकों के 
भाग्य में उलट फेर कर दिया | स्विदज्ञरलैंड के लिये भी यह काल कड़ी परीक्षा * 
' का काल रहा | परन्तु स्विसवासी तथा स्विस संस्थायें इस परीक्षा में पूण सफल. 
उतरी | और वतमान को देखते हुये यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में 
भी स्विसवाती अपनी परम्पराओं एवम्‌ संस्थाओं की रक्षा कर सकेंगे। (यूरोप में 
साम्यवाद की उन्नति से यह शंका अवश्य उत्पन्न हो सकती है कि यदि स्विट्जरलैंड 
में भी साम्यवादी शासन पर अपना प्रमुत्व स्थापित करने में सफल हो जाते हैं तो 
' क्या वह परम्परागत स्विस संस्थाओं एवम्‌ आदर्शों का आदर करेंगे ! परन्तु 
वर्तमान स्थिति में ऐसी शंका ही निमू ल है । ह 
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